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 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 उड़ीसा  में  सिनेमा  को  उद्योग  करार  देने  का  निर्णय

 *163.  डा०  कृपा  सिन्धु  मोई  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  सिनेमा  को  एक  उद्योग  करार  देने  का  निर्णय  किया  यदि

 तो  उन  वित्तीय  संस्थानों  का  ब्यौरा  क्या  है  जो  सिनेमा  उद्योग  के  विकास  के  लिए  धन  की

 अवस्था  करेंगे  ;  और

 केन्द्र  सरकार  इस  बारे  में  क्या  सहायता  दे  रही  है  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  वसन्त  :  प्रदान  के  लिए  चलचित्रिकी  फिल्मों

 के  प्रमाणीकरण  अर्थात्‌  सेंसरशिप  को  छोड़कर  सिनेमा  का  विषय  राज्य  विषय  है  ।  केन्द्रीय

 सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उड़ीसा  सरकार  ने  सिनेमाघरों  तथा  फिल्मों  के  निर्माण

 को  ऑद्योगिक  .  गतिविधि  के  रूप  में  पंजीकृत  करने  तथा  उड़ीसा  राज्य  उद्योग  सहायता

 1978  के  .
 अधीन  वित्तीय  सहायता  या  सरकार  की  गारंटी  प्राप्त  करने  के  लिए  इन्हें  लघु  उद्योगों

 की  सूची  में  शामिल  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 इस  के  लिए  इस  समय  जो  संस्थान  ऋण/वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर  रहे  हैं  उनकी

 सूची  संलग्न  है  |

 राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  जो  इस  मंत्रालय  के  अधीन  सार्वजनिक  क्षेत्र  का  एक

 उपक्रम  की  देश  के  ad  शह  री  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सिनेमाघरों  के  निर्माण  के  लिए  तथा

 फिल्मों  के  निर्माण  के  लिए  भी  ऋण  देने  की  योजना  है  ।  उड़ीसा
 इन  योजनाओं को  उड़ीसा  फिल्म

 बिकास  निगम  के  सहयोग  से  कार्यात्वित  किया  जा  रहा  है  ।
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 qat

 उड़ीसा  में
 fataraci/ecfeat  के  निर्माण/फिल्मों  के  निर्माण  को

 वित्तापोषित  करने  वाले  संस्थान

 राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  |

 उड़ीसा  फिल्म  विकास  निगम  लि०  |

 उड़ीसा  राज्य  वित्त  निगम  ।

 4  उड़ीसा  राज्य  औद्योगिक  संगठन
 निगम

 5  इण्डियन  बैंक  |

 विजया  बेक  ।

 न्यू  बैंक  आफ  इंडिया  |

 शहरी  सहकारी  बक  ।

 9  औरियंटल  बैंक  आफ  इंडिया  ।

 डा०  कपा  faa  भोई  :  मंत्री  महोदय  ने  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  यह  क  oy
 हते  हुए  बहुत  ही  सुन्दर

 ढंग  से  दिया  है  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  में  सिनेमा  उद्योग  की  रक्षा  करने  के  लिए  बहुत  सी  योजनाएं  हैं  और

 यह  कि  अनेक  निगम  तथा  बेक  राज्यों  में  सिनेमा  गृहों  तथा  सिनेमा  कारोबार  की  रक्षा  के  लिये

 सामने  al

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  सबसे  कम  सिनेमा  सिनेमा  गृह  तथा

 फिल्म  उत्पादन  केन्द्र  वाला  एक  राज्य  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय

 रिज  बैंक  उड़ीसा  में  सिनेमा  उद्योग  में  धन  लगाने  के  बिलकुल  विरुद्ध  है  ?

 इस  विचार  को  वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  श्री  जनादेश  पुजारी  ने  श्री  सेठी  के  प्रश्न  के  उत्तर

 में  प्रकट  किया  था  :

 मामले  की  छानबीन  करवायी  थी  ।  यद्यपि  उड़ीसा  सरकार  ने  सिनेमा/थियेटर

 को  छोटे  उद्योग  क्षेत्र  में  वर्गीकृत  किया  फिर  भी  यह  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा

 निर्धारित  मापदंडों  के  अनुसार  छोटे  उद्योग  क्षत्र  के  अन्तर्गत  नहीं  आते  1**

 लेकिन  मंत्री  महोदय  ने  अब  उतर  दिया  है

 ने  सिनेमाघरों  के  निर्माण  तथा  फिल्मों  के  उत्पादन  को  औद्योगिक

 विधि  के  रूप  में  पंजीकृत  करने  तथा  उड़ीसा  राज्य  उद्योग  सहायता  अधिनियम  1978  के

 अधीन  वित्तीय  सहायता  या  सरकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  इन्हें  लघु  उद्योगों  की

 सुची  में  शामिल  करने  का  निर्णय  लिया

 यह  एक  परस्पर  विरोधी  वक्तव्य  है  ।
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 इस  सम्बन्ध  मैं  मंत्री  महोदया  स्परूप  से  जानना  चाहूंगा  कि  उड़ीसा  में  सिनेमा  को

 उलाम  घोषित  करिये  के  बाद  foe  वर्षों  के  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम

 सिनेमा  sat  के  लिये  को  कुल  कितनी  राशि  दी  है  भौर  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  उड़ीसा

 में  फिल्मों  के  उत्पादन  तथा  सिनेमा  घरों  निर्माण  के  ऋण  दिये  हैं  और  .  क्या  किसी  अन्य

 राज्य  न  सिनेमा  को  एक  घोषित  क्रिया  है  और  क्या
 केन्द्रीय

 सरकार  ने  उनकी  सहायता

 की

 श्री  बसंत  साठे
 :  जहां  तक  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  सहायता  दिये  जाने  का  सम्बन्ध

 माननीय  सद्य  cat  कहा  हैकि  चित्त  feat  भारतीय  राजीव  बैंक

 के  माध्यम  से  इस  छोटे  उद्योग  के  रूप  में  मान्यता  देने  के  लिये  तथा  वित्तीय  संस्थाओं  से  वित्तीय

 सहायता  दिलाने  के  लिये  सहमत  नहीं  हुआ  है  ।  हम  अभी  भी  इस  मामले  के  बारे  में  उद्योग  और

 वित्त  मंत्रालय से  बात  चीत  कर  रहे  हैं  और  उन्हें इस  बात  के  लिये  राजी  कर  रहे  हैं  कि  वे  कम  से

 छोटे  बजट  एक  छोटे  उद्योग  के  में  की  बात  को  स्वीकार

 कर  लें  ।

 लेकिन  उसके  अतिरिक्त  उड़ीसा  सरकार  पर  aa  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम

 के  सहयोग  से  अब  तक  उड़ीसा  राज्य  फिल्म  विकास  ने  42  फ़िल्मों  के  18  लाख  रुपये

 के  ऋण  दिये हैं  ।

 राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  ने  उड़ीसा  राज्य  फिल्म  विकास  निगम  के  सहयोग  से  तीन

 फिल्मों  के  लिये  11  लाख  रुपये  का  ऋण  दिया है  |

 जहां  तक  सिनेमा  घरों  के  निर्माण  का  सम्बन्ध  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  तथा  राज्य
 फिल्म  विकास  निगम  ने  उड़ीसा  में  सात  सिनेमा  घरों  के  लिये  ऋण  स्वीकृत  किये  हैं  ।

 उड़ीसा  द्वारा  दिये  ऋण

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  सभा  पटल  पर  रख  सकते  हैं  ।

 श्री  वसंत  साठ  :  यह  पर्याप्त  बैंक  आफ  उड़ीसा  ने  12  लाख  रुपये  के  ऋण  दिये  हैं  और

 amar  राज़्य  वित्त  निगम  ने  तीन  लाख  रुपये  के  दिये  हैं  ।

 डा०  कृपासिध  भोई  :  मेरा  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न  यह  है  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  कोई  फिल्म  उद्योग  शुरू  कर  रहे  आप  नायक  के  लिए

 डाक्टर  सुब्रह्माण्यम  स्वामी  के  नाम  सिफारिश  करू गा  |

 डा०  war  fay  भोई  :  क्या  मंत्री  महोदय  उड़ीसा  को  अधिक  सहायता  देंगे  क्यों कि  उड़ीसा

 एक  मिछाड़ा  राज्य
 हैं

 और  लोग  और  असंख्य  बेरोजगार  स्नातक  इधर  उधर  घूम  रहे  हैं  ।
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 इसके  अतिरिक्त  हमारी  पहली  समस्या  देश  की  जन  संख्या  नियंत्रण  एक  अच्छे  ढंग  से  परिवार

 नियोजन  को  प्रेरणा  तथा  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  तथा  20  सूत्री  कार्यक्रम  को  भी  विभिन्न  फिल्मों

 तथा  चलचित्रों  द्वारा  प्रदर्शित
 किया  जा  सकता है

 ।  परिवार  नियंत्रण  में  उड़िसा  का  स्थान  पहला

 है  और  उन्हें  इनाम  भी  मिले हैं
 ।  इस  बात  को  बिशेष  तौर  पर  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  मंत्री  महोदय  से

 पूछना  चाहूंगा  कि  क्या  वह  इस  मामले  को  वित्त  मंत्रालय  के  साथ  उठायेंगे  और  साथ-साथ  फिल्म

 विकास  निगम  द्वारा  उड़ीसा  में  सिनेमा  घरों  तथा  फिल्मों  के  निर्माण  हेतु  ऋण  स्वीकार  करने  को

 प्राथमिकता  देंगे  ।

 श्री  वसंत  साठे  :  हम  पिछड़  क्षेत्रों  में  दिलचस्पी  रखते  हैं  और  हम  निश्चय  ही  इस  बात  को

 ध्यान  में

 facet  लिए  टेली  विजन  टावर

 “166.  श्री  भी क्राम  क्या  सूचना  श्योर  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  दिल्‍ली  दूरदर्शन  की  प्रसारण  रेंज  बढ़ाने  के  लिए  दिल्‍ली  के  लिए  नया  टेलीविजन

 टावर  बनाने  और  अधिक  शक्तिशाली  ट्रांसमीटर  लगाने  का  विचार है  ;

 उक्त  परियोजना  पर  कितनी  राशि  खर्चे  की  जायेगी  ;  और

 नये  टेलीविजन  टावर  की  अन्य  विशेषताएं  क्या  हैं  ?

 सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  वसंत  :  हां  मौजूदा  10  किलोवाट  के

 ट्रांसमीटर  कें  स्थान  पर  2X  10  किलोवाट  का  ट्रांसमीटर  लगाने  तथा  टावर  की  ऊंचाई  100  मीटर

 से  बढ़ाकर  235  मीटर  करने  का  प्रस्ताव है  ।  इससे  सेवा  की  परिधि  68  किलोमीटर  से  बढ़कर  90

 किलोमीटर  हो  जाएगी  ।  सेवा  परिधि  में  वृद्धि  होने गर  दूरदर्शन  सेवा  लगभग  140  लाख  जनसंख्या

 को  कवर  करेगी  इस  समय  यह  100  लाख  जनसंख्या  को  कवर  करती  है  ।

 कुल  लागत  लगभग  373  लाख  रुपय  होगी  |

 दिल्‍ली  टी ०  वी ०  टावर  की  ऊंचाई  235  मीटर  होगी  एक  घूमने  वाला  रेस्टोरेंट  तथा

 दृश्य  गैलरी  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 श्री  भीक  राम  जेन  :  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इसका  एशियाई

 खेलों  के  साथ-साथ  निर्णय  क्यों  नहीं  लिया  गया  ताकि  इसका  लाभ  उन  लोगों  को  भी  मिल  सकता

 जो  रंगीन  टेलीविजन  देखेंगे  ।  आप  इस  परियोजना  को  कब  आरम्भ
 करना  चाहते  हैं  और  इसे  पूरा

 करने  में
 कितना  समय

 लगेगा  ?

 a
 Poy  अपाप  toy  =r  ar

 श्री  बसंत  साठे  :  इसे  एशिया  ई  gala  पहले  आरम्भ  नहीं  HAT  जा  सकता  क्योंकि
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 एशियाई  खेलों  के  निर्माण  कार्य  का  मुख्य  अंग  नहीं  हो  सकता  ।  इस  टावर  के  और  घूमने  वाले  रेस्त्रां

 भारी  सहित  इन  ge  कम्पलैक्स  को  पुरा  होने  में  लगभग  दो  ag  लगेंगे  ।  हम  इस

 प्रकार  की  परियोजना  को  एशियाई  खेलों  से  पुर्व  पुरा  करने  की  जल्दबाजी  नहीं  कर  सकते  ।  जहाँ  तक

 शियाई  खेलों  को  रंगीन  अथवा  अन्य  किसी  तरीके  से  देखने  का  सम्बन्ध  मौजूदा  टान्समीशन  भी

 वर्तमान  क्षेत्र  को  कवर  कर  लेगा  और  जिन  भाग्यशाली  लोगों  के  पास  रंगीन  टेलीविजन  हैं  वे  उन्हें

 रंगीन  देख  सकेंगे  ।

 श्री  भीक  राम  जन  :  377  लाख  रुपये  के  इस  अतिरिक्त  खर्चें  से  विमान  100  लाख  लोगों

 को  बजाए  140  लाख  लोगों  को  लाभ  पहुंचेगा  और  इससे  प्रसारण  दूरी  की  परिधि  भी  68

 मीटर  से  बढ़कर  90  किलोमीटर  हो  जिसका  अथ  हुआ  दिल्‍ली  से  लगभग  56  मील  ।  केवल

 0  मीलों  के  लिए  इतना  अधिक  खच  करने  की  बजाय  क्या  थोड़ा  सा  अधिक  aq  करके  इस  afef

 को  100  मील  तक  बढ़ाना  बेहतर  नहीं  होगा  क्योंकि  नई  दि लो  देश  की  राजधानी  है
 ?

 श्री  बसंत  साठे  :  यह  थोड़ा  सा  अधिक  था  थोड़ा  सा  कम  का  प्रश्न  नहीं  यह  परिधि

 का  प्रशन  आप  एक  सीमा  तक  ऊंचा  जा  सकते  हैं  और  उस  ऊंचाई  से  आप  एक  परिधि  विशेष  तक

 पहुंच  सकते  हैं  ।  अन्यथा  आपको  उपग्रह  पर  निर्भर  होना  पड़ेगा  ।  वह  निस्सन्देह  ;  हम  कर  रहे

 ae  एक  प्रभावी  परिधि  है  ।  परन्तु  इस  वृद्धि  का  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  पहलू  है

 क  अब  अधिक  ग्रामीण  जनसंख्या  टेलीविजन  देख  सकेंगे  अब  तक  26.89  लाख  ग्रामीण  लोग  देख

 पाते  अब  ये  बढ़कर  58.26  लाख  हो  जाएंगे  और  2523  गांवों  की  बजाए  अब  5180  गांवों

 टेलीविजन  देखा  जा  सकेगा  ।  यही  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  बात  है  ।

 श्री  जेवियर  श्रराकल
 :  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि

 सरकार  की  नीति  बड़े  शहरों  के  कुछ  निदा

 लोगों  को  अधिकाधिक  सुविधाएं  और  बिलास  सामग्री  प्रदान  करना है  ।  मैं  इस  सभा  में  बार-बार

 माइक्रोवेव  प्रणाली  और  टावर  का  उपयोग  करने  के  लिए  कहता  रहा  अब  मेरा  प्रश्न  इसी  बात

 संबंधित  है  ।  इस  देश  की  जनसंख्या  का  टेलीविजन  देखने  की  सुविधा  प्राप्त  नहीं है

 और  यदि  मौजूदा  माइक्रोवेव  टावर  और  प्रणाली  का  उपयोग  किया  जाता  है  तो  हम  अधिक  जनसंख्या

 को  ag  सुविधा  प्रदान  कर  सकेंगे  ।  अब  दोनों  मंत्री  यहां  उपस्थित  हैं  और  मुझे  यह  देखकर  बहुत

 प्रसन्नता  है  ।  क्या  मैं  माननीय  मंत्रियों  से  प्रश्न  पूछ  सकता  हूं  ?  क्या  ये  दोनों  विभाग  परम्परा  समन्वय

 स्थापित  करेंगे  और  मौजूदा  माइक्रोवेव  प्रणाली  और  टावर  का  उपयोग  करेंगे  ताकि  हम  देश  में

 व्यापक  सुविधाएं  उपलब्ध  करा  सक  ?

 श्री  वसंत  साठे
 :  यह  मामला  हमारे  दोनों  मंत्रालयों  के  विचाराधीन  है  ।  विशेषज्ञों  के  एक

 छोटे  दल  का  गठन  कर  दिया  गया  है  ।  वे  इस  बात  की  जांच  कर  रहे  हैं  कि  टेलीविजन  प्रसारण

 सुविधा  हेतु  मौजूदा  माइक्रोवेव  टावरों  का  उपयोग  किस  प्रकार  किया  जा  सकता  ।  यदि  इसका

 धान  निकल  आता  है--क्योंकि  उन्हें  तकनीकी
 संभावनाओं  को  भी  देखना  —ay  मैं  जानता  हूं  कि

 मौजूदा  माइक्रोवेव  प्रणाली  के  माध्यम  से  इस  देश  का  एक  बड़ा  क्षेत्र  टेलीविजन  ट्रांसमिशन  की  रिले

 प्रणाली  के  अन्तगेंत  आ  जाएगा  |
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 प्रेस  परिषद  को  पति  रिक्त  अधिकार

 *167.  श्री  जी०  एम०  बनातवाला
 :

 क्या  सूचना  ake  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करेगे

 क्या  सरकार  ऐसे  समाचार-पत्रों
 के  जो  साम्प्रदायिक  भावन  एं  उभारते

 हैं  ate
 हिंसा  का  पाठ  पढ़ाते  कार्यवाही  करने  के  लिए  भारतीय  प्रेस  परिषद  को  »  अतिरिक्त  अधिकार देने
 के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ;  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 सूचना
 तथा  प्रसारण  मंत्री  (att  वसंत  :

 हां  ।

 प्रस्ताव  भारतीय  प्रेस  परिषद  को  ये  अतिरिक्त  अधिकार  देने  का  है  कि  वह
 जिनकी  उसके  द्वारा  भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद  19  (  2)  द्वारा  कवर  किए  गए  आधारों

 पर  दत्त  समय  के  अन्दर  तीन  या  इससे  अधिक  बार
 निन्दा  की  गई  के  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार

 और  राज्य  सरकारों  तथा  सार्वजनिक  क्ष  त्र  इत्यादि  को  विज्ञापनों  को  बन्द  कर  देने

 \  अखबारी  कागज  के  आवंटन  में  कोई  वृद्धि  दर  न  देने  या  विशिष्ट  अवधियों  के

 कर  सके  ।

 प्रकार  के  समाचारपत्रों  के
 डाक  पंजीकरण  के  मामले  में  रियायत  को  निलम्बित  कर  देने  की

 श्री  जी०  एम०  बनात वाला  :  इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  भर्ती  रूप  दिया  जाएगा  ओर
 mar

 किया  जाएगा  ?  समस्या  को  गम्भीरता  को  देखते  हुए  मंत्री  महोदय  को  प्यार  संभव  शीघ्रਂ  कहकर
 बात  को  टालना  नहीं  चाहिए  ।  मुझे  आशा  है  वह  इसकाਂ  निश्चित  उत्तर  देंगे  ।

 एक  और  बात  और  हैं  तथा  वह  सिफारिशों  या  अनुशंसाओं  के  सम्बन्ध  में  है  ।  एक

 यह  है  कि  अखबारी  काम  के  कोटे  में  कोई  वृद्धि  दर  नहीं  होगी  ॥  उन  अखबारों  के  मामूली  में

 अखबारी  कागज
 का

 एकदम  समाप्त  या  कम  क्यों नहीं
 कर

 दिया  जाता
 ?

 बसंत  साठे  :  मामले  पर  विचार  करने  का  काम  प्रेस  परिषद  का  है  ।.  उन्होंने  कुछ

 रिक्त  अधिकारों  है  ।  यहां  तक  कि  प्रेस  आयोग  से  भी  अपने  प्रतिवेदन  में  प्रेस  परिषद  को

 ऐसे  अधिकार  देने  का  अनुमोदन  किया  है  और  इसीलिए  हम  इसकी  जांच  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  मैं  यह

 कह  सकता  हूं  कि  ऐसे  अधिकार  देने  से  पूर्व  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  अवश्य  निर्धारित

 कर  देने  चाहिए  कि  पत्रकारिता  के  आचार  सार्वजनिक  रुचि
 कहते हैं

 क्योंकि  इसीः  के  आधार  पर  सेंसर  किया  जाएगा  ।  अतः  जब  फिल्म  प्रमाणीकरण

 सेंसरशिप  की  भांति  वे  इन  आचारों  हेतु  मार्गदर्शी  निर्धारित  करते  उन्हें  केवल

 अधिकार  देकर  मनमानी  करना  कठिन  है  क्योंकि  यह  समाचार-पत्र  निकाय  #  गीत

 हमਂ  यह  मामला  प्रेस  परिषद  के  साथ  उठाने  जा  रहे  हैं  और  उनसे  पुछेंगे  कि  क्या  के  इस  प्राकार  कीः

 आचार  संहिता  बना  सकते  हैं  ।

 6
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 बची  जी०  एम०  क्तातवात्वा  :  releu,  हम  महीं  जानते  कि  इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  लागू

 किये  जाने  की  भाषा है  क्योंकि  इस  मामले  को  अवश्य  ही  शीघ्रता  से  निपटाया  जाना  चाहिए  ।

 वर्तेमान  स्थिति  के  संदर्भ  A  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  मंत्रालय  ने  समाचार-पत्रों  के

 विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  यदि  हां  तो  कितनों  के  विरुद्ध  तथा  उनकी  भाषा-वार  संख्या

 कितनी

 थ्री  बसंत  साठे  :  श्रीमन ्  ।  मंत्रालय  स्वयं  कोई  कार्यवाही  नहीं  करता  क्योंकि  ऐसा

 कोई  प्रावधान  नही ंहै  ।  भागवानी  आई  के  सामान्य  कानन  मौजूद  हैं  ।  यदि  कोई  कार्यवाही  करना

 चाहता  है  वे  वह  सामान्य  कानून  के  अन्तर्गत  ऐसा  कर  सकत  है  ।  इस  समय  ऐसा  कोई  कानूनी  प्रावधान

 नहीं  है  जिसके  अधीन  मंत्रालय
 दोषी  पत्रकारों

 के  कार्यवाही  कर  सके  |  यह  काम  अवश्य  ही

 प्रेस  परिषद  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  प्रेस  परिषद  ने  ऐसे

 रिता  के  आचार  अभी  संहिताबद्ध  नहीं  किए  हैं  जिनका  उल्लंघन  करने  पर  दण्ड  दिया  जा  सके  अथवा

 सेन्सस  किया  जा  सके  ।

 श्री  राभ  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि

 इस  सम्बन्ध  में  प्रेस  कौंसिल  के  पास  क्या  अधिकार  है  ?  क्योंकि  इमर्जेन्सी  के  समय  में  हमने  देखा  है
 कि  सारी  चीजों  को  सप्रेस  कर  दिया  जाता  इसलिए  क्या  प्रेस  कौंसिल  गवर्नमेंट  के  इशारे  पर

 चलने  वाली  बाडी  है  या  प्रेस  कौंसिल  का  कोई  स्वतन्त्र  अस्तित्व  भी  है  ?  मैं  जानना  चाहता  हूं  इस

 सम्बन्ध  में  अभी  तक  प्रेस  कौंसिल  के  पास  क्या  अधिकार  हैं  ?

 थ्री  वसंत  साठे  :  प्रेस  कौंसिल  का  जहां  तक  सवाल  यह  एक  स्टैट्यूटरी  बाडी  गवर्नमेंट

 के  इशारे  पर  चलने  वाली  बाड़ी  नहीं  है  ।  इसके  जो  सदस्य  यदि  मैं  आपको  उनके  नाम  बताऊं  तो

 कानून  के  अन्दर  जो  विभिन्‍न  संस्थायें  हैं  उनके  नामजद  प्रतिनिधियों  की  यह  संख्या  होती  कोई

 खाली  सरकार  द्वारा  नियुक्त  प्रतिनिधियों  की  संख्या  नहीं  होती  है  ।  इसीलिए  आज  प्रेस  कौंसिल  में  जो

 मैम्बर्स  हैं  उनमें  एडिटर्स  के  रिप्रेजेंटेटिव  सेक्शन  5  (3)  के  अन्तरगत  हैं-सर्वश्री  अरुण

 एस०  Fo  so  पी०  विनोद  एस०  राम स्वामी  डी०  एस०  सोंधी  और  वक्रांग

 जर्नलिस्ट्स  के  रिप्रेजेंटेटिव  हैं--स्वेदी  एस ०  ए०  और  रंगराजन” ** **

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  नाम  तो  हम  सभी  जानते

 श्री  वसंत  साठे
 :
 इतना  जानते  हुए  भी  कि  राम  उमा  शंकर  जोशी फिर  भी

 आपको  तसल्ली  नहीं

 att  झील  बिहारी
 वाजपेयी  :  इन्होंने  नाम  नहीं  पूछा  अधिकार  आप  नाम  पढ़कर

 हमें  प्रभावित  करना  चाहते  हैं  ?

 att  बसन्त  साठे  :  आप  कसे  प्रभावित  हो  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वाजपेयी  जी  नाम  से  प्रभावित  होने  वाले  नहीं  हैं  ।
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 श्री बहुत  साठे  :  नाम  से  भी  प्रभावित  नहीं वे  खुद खुद
 के  दि  ह  किए  |  दीदार  ala  वाले  el  कानून  जो  बना  है

 उसको  यदि  आप  देख  लीजिए  तो  सारे  अधिकार  आपको  मालूम a}  जायेंगे  ।  वे  और  ज्यादा  अधिकार

 चाहते  हैं  जिन  पर  अभी  विचार  चल  रहा  अभी  इमर्जन्सी  का  भत  लगता  है  आप  पर

 छाया हुआ  है

 पी  मनी
 राम

 बागड़ी
 :  हमें  जेल  का  डर  लगता  है  ।  आपकों  भी  जाना  पड़ेगा  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय
 :

 आप
 .
 लोग  किसी  अच्छी  जगह  पर  जाने  कोशिश  की  जिए  ।

 विदेशी  दवा  कम्पनियों  को  अधिक  देयर  रखने  देने

 के  लिए  होती  में  परिवर्तन

 *168.  iw,
 Ato  रूप  चन्द  पाल

 श्री  रेग पद  दास

 क्या  रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्रीं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  विदेशी  दवा  कम्पनियों  को  अधिक  शेयर  रखने  देने  और  उन्हें  कई  क्ष  त्रों

 में  भाग  लेने  देने  की  अनुमति  देने  के  लिए  नीति  में  परिवर्तन  कर  रही  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 सरकार  भारतीय  दवा  निर्माताओं  की  सफलता  में  किस  प्रकार  सुधार  करने  पर  विचार

 कर  रही है  ?

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  पी०  दिव
 :

 और  औषध

 नीति  अंतगर्त  विदेशी  औषध  कम्पनियों  की  विदेशी  पूंजी में  कमी  करने  संबंधी  नीति  और  विदेशी

 मुद्रा
 विनियमन  अधिनियम  ay  धारा

 29
 को  लागू  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  जारी  की गई  मार्ग

 दर्शिका  में  परिवर्तन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  1)  प्रवेश

 करने  के  लिए  विदेशी  औषध  कम्पनियों  को  पहले  से  ही  अनुमति  है  |

 1978  की  औषध  नीति  में  औषध  उद्योग  में  भारतीय  कम्पनियों  को  वरीयता  देने
 हेतु

 अनेक  प्रावधान  हैं  ।  इसके  अलावा  डी०  जी०  टी०  डी०  के  पास  पंजीकरण  की  योजना  को  औषध

 उद्योग  के  सम्बन्ध  में  जारी  रखा  गया है  ।  यह  सुविधा  केवल  भारतीय  गेर--एम  आर०  To  पी०

 यूनिटों  के  लिए  उपलब्ध  है  ।  औषध  नीति  की  घोषणा  के  पश्चात  अनेक  डी०  जी०  टी
 ०

 टी
 ०  पंजीकरण

 प्रदान किए  गए  हैं  |

 rape  एग प्रो०  सूप चन्द  पाल :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  टाल  न  गय  मेरा  प्रश्न

 Alaidd4 अधिनियम  में  प्रस्तावित  उदारीकरण  के  सम्बन्ध  में  था--जिसे  वित्त  मंत्रालय  द्वारा मुद्रा  विनियमन

 8
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 ह  SS  ————

 किया  जा  रहा  है--कि  क्या  विदेशी  दवाइयों  की  कम्पनियों  को  उनकी  इक्विटी  के  सम्बन्ध  में  उनको

 और  अधिक  अवसर  प्रदान  किए  जायेंगे  ।  लेकिन  उत्तर  ae  दिया  गया  है  कि  विदेशी  औषध

 नियों  की  विदेशी  पूजी  में  कमी  करने  सम्बन्धी  नीति  में  परिवर्तन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 महोदय  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  लिए  वित्त  मंत्रालय  ने  कुछ  प्रस्ताव

 तैयार  किए  और  मेरा  प्रश्न  यह  था  कि  जो  बहुराष्ट्रीय  औौषधघ  कम्पनियां  भारत  में  किये रत  हैं

 उनके  साथ  कोई  उदारीकरण  की  नीति  अपनाई  जाएगी  ?

 eft  पी०  शिवशंकर  :  महोदय  मैं  यह  नहीं  समझ  पाया  हूं  कि  का  संशोधन

 करनेਂ  से  मेरे  माननीय  मित्र  का  अभिप्राय  जहां  तक  अधिनियम  को  संशोधित  करने  का

 सम्बन्ध  इसके  लिए  अभी  तक  कोई  प्रस्ताव  नहीं  और  विदेशी  भौषध  कम्पनियों  की  ईवीपी

 सहयोगिता  के  सम्बन्ध  में  वर्ष  1978  में  जो  नीति  प्रतिपादित  की  गई  थी  उसमें  ऐसा  परिवहन
 करने

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  जिससे  वे  अपनी  इक्विटी  पूजी  में  वृद्धि  कर  सकें  ।

 प्रो०  रूप चन्द  पाल  :  महोदय  हिन्दुस्तान  लीवर  के  अध्यक्ष  द्वारा  कुछ  दिन  पहले  बम्बई  में

 एक  घोषणा  की  गई  थी  कि  बिना  किसी  वरीयता  के  व्यवहार  के  उनको  51  प्रतिशत  शेयर  रखने

 की  अनुमति  दी  गई  और  मंत्री  महोदय  ने--इस  विभाग  के  नहीं  अन्य  विभाग  के--इसका  कोई

 खण्डन  नहीं  किया  ।  बहुत  से  अन्य  मामलों  में  भी  हम  यह  देखते  हैं  कि  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियां  ag

 कह  रही  हैं  कि  हमको  अपने  अधिक  इक्विटी  शेयर  रखने  की  अनुमति  दी  जा  रहो  और

 करण  के  प्रश्न  पर  बिचार  हो  रहा  है  awa  बहुत  सी  कम्पनियों  ने  और  विदेशी  मुद्रा  विनियमन

 अधिनियम  के  उदारीकरण  के  लिए  सरकार  से  आवेदन  किया  है  ।  जिम्मेदार  वर्ग  के  समाचार-पत्रों

 में  यह  समाचार  छपे  हैं  कि
 दवाओं  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  विदेशी  भाषा  कम्पनियों  को  और

 अधिक  उदारता  प्रदान  की  जाएगी  ॥

 श्री  पीं०  शिवशंकर  :  मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है  कि  ऐसा  प्रतीत  होता  है

 कि  माननीय  मित्र  ने  सारे  विषय  का  गलत  अर्थ  लगाया  है  ।  मेरे  माननीय  मित्र  को  याद  होगा  कि

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  1-1-1974  को  लागू  किया  गया  था  ।  उसके  तुरन्त  पश्चात्‌

 विभिन्‍न  औद्योगिक  घरानों  के  सम्बन्ध  जिन  पर  कि  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  का  ager  नीति

 सम्बन्धी  निर्णय  लिए  गये  ।  जहां  तक  के  विषय  का  सम्बन्ध  है--चूकि  हाथी  समिति  इस

 पर  विचार  कर  रही  थी  तथा  कानून  के  अनुसार  सभी  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  आवेदन  दिए

 जाने  थे  ara:  जिनमें  औषध  कम्पनियां  भी  शामिल  आवेदन  जब  वर्ष  1978  में

 नीति  सम्बन्धी  निर्णय  लिया  गया  तब  उस  नीति  निर्णय  के  अनुसरण  में  प्रौद्योगिकीकिथों  की  एक

 उच्च-शक्ति-प्राप्त  समिति  नियुक्त  की  गई  ।  उसने  सारे  प्रश्न  पर  विचार  किया  और  यह  निर्णय

 लिया  कि  ऐसी  कौन-कौन  सी  कम्पनियां  हैं  जिन्हें  अपने  इक्विटी  को  कम  करना  चाहिए  |

 वर्ष  1978  में  जारी  किए  गये  औषध  नीति  सम्बन्धी  वक्तव्य  के  आधार  पर  इन  मामलों

 पर  विचार  किया  गया  ।  पैंतालीस  कम्पनियों  में  से  आज  केवल  बीस  कम्पनियां  ही--ऐसी  बची  हैं

 जिनका  शेयर  40  प्रतिशत  से  अधिक  और  इन  बीस  कम्पनियों  में  से  भी  चार  कम्पनियां  अपने
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 शेयर  को  40  प्रतिशत  तक  कम  करने  को  सहमत  हो  गई  इसके  अलावा  तीन  कौर  कम्पनियों  को

 अपने  शेयर  कम  करके  40  प्रतिशत  तक  करने  को  कहा  गया  है  |

 इस  प्रकार  की  सात  कम्पनियां  हो  जाती  हैं  और  शेष  तेरह  विभिन्‍न  स्तरों  पर  वर्ष

 1978  की  औषध  नीति  के  अनुसार  जो  कम्पनियां  उच्च  प्रौद्योगिकी  को  अपनाती  ऐसी  कुछ

 कम्पनियों  को  40  प्रतिशत  से  कुछ  अधिक  ईवीपी  शेयर  रखने  को  अनुमति  दी
 गई

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रेण पद  दास--अनुपस्थित  श्री  भाटिया  ।

 श्री  रघुनन्दन  लाल  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  यह  बात

 सच  है  कि  कुछ  विदेशी  औषध  कम्पनियों  द्वारा  सरकार  से  यह  आवेदन  किया  गया  है--कि  चूकि

 हम  जीवन  रक्षक  ओषधियों  का  उत्पादन  कर  रहे  और  कुछ  दवाओं  को  बाहर  निर्यात  भी  किया

 जा  रहा  है--इसलिए  इन  दोनों  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उनको  अपने  इक्विटी  देयर  40

 शत  तक  कम  करने  को  न  जाए  |

 श्री  पी०  frrasinx  :  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  स्थिति  यह  कि  यदि  उच्च  प्रौद्योगिकी  का

 उपयोग  किया  नाता  है  तब  हम  40  प्रतिशत  से  अधिक  तक  शेयर  बनाये  रखने  की  अनुमति  दे  रहे

 प्रत्येक  मामलों  की  स्थिति  के  अनुसार  हम  ae  निश्चित  करते  हैं  कि
 किस  प्रतिशत  तक  इक्विटी

 को  कायम  रखा  जाए  ।  यदि  उच्च  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  तो  इस  सम्बन्ध  में

 हम  कम्पनियों  को  अपने  इक्विटी  शेयर  40  प्रतिशत  तक  लाने
 के

 निर्देश  दे  चुके  हैं  ।  अन्ततः  यह

 उच्च  प्रौद्योगिकी  के  उपयोग  पर  ही  निर्भर  करता  है  ।  यदि  यह  जीवन  रक्षक  औषधियों  का  मामला

 है  और  इसमें  उच्च  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  किया  जाता  तब  हम  निश्चित  ही  इस  पहलू  को  ध्यान

 में  लेकिन  मान  लीजिए  यदि  यह  केवल  जीवन  रक्षक  औषध  का  ही  प्रश्न  है  भौर  इसमें  उच्च

 प्रौद्योगिकी  अन्तग्रंस्त  नहीं  ऐसी  स्थिति  में  40  प्रतिशत  से  अधिक  इक्विटी  शयर  बनाये  रखने  का

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता है  |

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  फिल्मों  का  प्रदर्शन

 *
 1609.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  as  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (a  \  देश  में  कुल  कितने  सिनेमाघर  हैं  तथा  प्रति  1000  लोगों  के  लिए  उनमें  कितने

 शत  सीटे ंहै ंबौर  अन्य  विकासशील  देशों  की  तुलना  में  यह  प्रतिशत  कितना  है  ;

 क्या  सरकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  छोटे  सिनेमाघरों  के  निर्माण  और  ग्रामीणों  के

 रंजन  के  लिए  16  एम०  एम०  या  8  एम०  एस०  की  टेक्नालाजी  अपनाने  के  हक  में  है  ;  यदि  तो

 ऐसी  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 (7)  कया  राष्ट्रीय  फिल्म  नीति  संबंधी  कार्य-दल  ने  वर्तमान  फिल्म  प्रस्तुति रण  के  स्थान  पर

 वीडियो  टेक्नोलाजी  का  उपयोग  करने  का  सुझाव  दिया  है  ;  और
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 यदि  तो  राष्ट्रीय  फिल्म  समिति  का  ब्यौरा  कया  विशेषकर  crt  क्षेत्रों  में  आसानी

 से  सस्ती  दरों  पर  फिल्मों  का  प्रदर्शन  करने  के  संबंध  में  ?

 देश  में  31-3-82  को  सिनेमाघरों  की सुचना  सनौर  प्रसारण  मंत्री  (sit  वसन्त

 कुल  संख्या  11,187  थी  ।  यह  मोटे  तौर  पर  प्रति  1000  जनसंख्या  के  लिए  7.37  सीटें  बनती हैं  ।

 यूनेस्को  स्टैटिस्टिकल  ईयर  1980  के  प्रति  1000  जनसंख्या  के  लिए  श्रीलंका  में  13.3

 इंडोनेशिया  में  4.5  ईरान  में  9  बर्मा  में  4.4  बंगलादेश  में  1.37

 पिस्तान  में  1.2  मेक्सिको  में  28.6  सीटें  तथा  मोरक्को  में  8  सी  टें

 राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  जो  सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  अधीन

 bau  सिने  थ  थ  के  पति  ator
 co  =  ॥ ॥  ॥

 r
 सार्वजनिक  क्षेत्र  का  एक  उपक्रम  की  देश  4  |  हि एरा  माघरों  (|  कदम  के  लए  वित्तपोषण  की

 योजना  है  ।

 पी  )
 191.0  |

 a ip
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  :  मुझे  आपका  संरक्षण  चाहिए  |

 फुच्ची  महोदय  :  वह  तो  आपको  पहले  से  ही  प्राप्त  है  ।

 डा०  बसन्त  कुमार  पंडित
 :

 मेरे  प्रश्न  के  भाग  दो  का  उन्होंने  पूरा  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।  मैं

 वह  सुचना  प्राप्त  करने  के  लिए  अपने  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने  के  अधिकार  को  व्यथ  नष्ट  करना  नहीं

 चाहता  हूं  ।  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  मंत्री  महोदय  उस  उत्तर  को  पूरा  करने  के  लिए

 तैयार  हैं  ।

 न्नच्यक्ष  महोदय  :  वह  किस  बारे  में  हैं  ।

 डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  मेरे  प्रश्न  के  द्वितीय  भाग  का  सही  ढंग  से  उत्तर  नहीं  दिया  गया

 है  ।  मैंने  पूछा  था  कि  क्या  सरकार  छोटे  आकार  के  सिनेमाघरों  के  निर्माण  के  हक  में  है  ।

 श्री  बसन्त  साठ
 :

 मैंने  कट्टा  है  हां  ।”  क्या  आप  हांਂ  से  सन्तुष्ट  नहीं

 श्रेय  महोदय  :  उनकी  हों  को  न  समझे  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  महोदय  वह  कोई  महिला  नहीं  है  ।

 डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  इसमें  बहुत-सी  बातें  छुपाई  गई  मैंने  ग्रामीण  मनोरंजन  के

 लिए  16  एम  एम  या  8  एम  एम  की  प्रौद्योगिकी  को  अपनाने  के  बारे  में  पुछा  था  ।  मैंने  पुछा  था  कि

 क्या  सरकार  ऐसी  योजना  के  हक  में  और  यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ।  इन्होंने  बताया  है
 कि  एक  ऐसी  यो  ना et]  >

 ा  और  बस  ।  वह  ग्रामीण  प्रदर्शन  के  लिए
 हाथा VU  \"  और  8  एम  एम
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 प्रौद्योगिकी  के  बारे  में  कुछ  भी  कहने  को  तैयार  नहीं  हैं  ।  उन्होंने  मुझे  योजना  का  भी  कोई  ब्यौरा

 नहीं  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  उसकी  रूपरेखा  तैयार  की  जा  चुकी  है

 या  उसे  लिखित  रूप  में  तैयार  किया  जा  चुका  है  अथवा  उसके  बारे  में  केवल  विचार  ही  चल

 रहा

 धी  वसन्त  साठ
 :  जहां  तक  16  एम  एम  और  8  एम  एम  का  सम्बन्ध  है  हम  16  एम  एम

 प्रौद्योगिक  का  मूल्यांकन  कर  रहे  हैं  और  यथासम्भव  अधिक  ग्रामीण  क्षेत्र  के  लिए  16  एम

 प्रौद्योगिकी  को  अपनाने  का  प्रयास  कर  रहे  8  एम  एम  की  प्रौद्योगिकी  तो  बहुत  ही  हल्की  अथव

 नीची  है  और  आधिक  रूप  में  भी  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  वास्तव  में  लाभकारी  नहीं  है  ।  अब

 तम  att  सर्वाधिक  उपयोगी  प्रौद्योगिकी है  वीडियो  और  चौड़े  पर्दे  वाले  प्रोजेक्टों  के  उपयोग  से

 वीडियो  भी  दूरदर्शन  ही  हो  जाते  हैं  ।  यही  वह  प्रौद्योगिकी  है  जिससे  जहां  तक  चलचित्र  का  सम्बन्ध

 है  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  वास्तव  में  ही  क्रान्ति  आ  जाएगी  |  केवल  चलचित्र  के  क्षेत्र  में  ही  अपत

 सभी  शैक्षिक  गतिविधियों  और  कार्यक्रमों  में  ।  हम  उसकी  जांच  कर  रहे  और  जहां  तक  ग्रामीण

 क्षत्र  का  सम्बन्ध  है  वह  वास्तविक  सफलता  होगी  |

 डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  मेरा  प्रथम  पूरक  प्रश्न  यह  है  कि  देश  में  सिनेमाघरों  की  संख्या

 बहत  कम  रहे  कौर  उनमें  से  भी  अधिकांश  देश  के  दक्षिणी  भाग  में  उत्तरी  क्ष  श्र  का  वास्तविक

 प्रतिशत  उससे  कहीं  बहुत  कम  है  जो  कि  यहां  पर  बताया  गया  आपकी  योजना  के  अनुसार

 चित्र  विकास  निगम  को  भी  afaay  निभानी  है  ।  अब  तंक  ऐसे  कितने  छोटे-आकार  के  सिनेमाघरों

 का  निर्माण  किया  जा  चका  है  जिनमें  16  एम  एम  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  किया  जाएगा  ।  आगामी

 दो  वर्षों  में  कितने  और  बनकर  तैयार  हो  जायेंगे  ?

 श्री  वसन्त  ATS  श्री मन  जैसे  कि  मैंने  कहा है  कि  हमने  हाल  ही  में  16  एम  एम  में  को

 अपनाना  शुरू  कर  दिया  है  ।

 डा०  बसन्त  BATT  पंडित  :  छोटे  आकार  के  सिनेमाघरों  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ।

 श्री  बसन्त  साठे  :  जहां  तक  एन०  एफ०  डी०  से  सिनेमाघरों  के  लिए  कुल  ऋण  का  प्रश्न  है

 हमने  25  सिनेमाघरों  को  ऋण  दिया  जो  कि  सभी  लघु  सिनेमाघर  पर  जसा  कि  मैंने

 यह  काफी  नहीं  ae  सिनेमाघरों  की  आवश्यकता  से  बहुत  कम  खासतौर  पर  ग्रामीण  क्षेत्रों

 और  हम  इस  विषय  पर  विचार  कर  रहे  इसका  एक  ही  हल  खोजा  जा  सकता है  कि  विभिन्‍न

 ग्रामीण  क्षत्रों  के  स्कूलों  या  सामुदायिक  केन्द्रों  में  जहां  कहीं  भी  हाल  या  ऐसे  ही  स्थान  वहां

 वीडियो  प्रणाली  स्थापित  कर  दी  जाये  ।  हम  इस  आधार  पर  विचार  कर  16  एम  एम

 प्रोजेक्टर  वाले  छोटे  सिनेमाघरों  से  हालांकि  लागत  में  कमी  लेकिन  अकेले  इससे  आवश्यक

 प्रयोजन  सिद्ध  नहीं  होगा  ॥

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  क्या  माननीय  मंत्री  बतायेंगे  कि  रेण  मे
 कूल  far न्  नक  नर  र  त  ऊर  | कि  कग  मिसरों  में  से  कितने
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 शहरी  क्षत्रों  में  और  कितने  ग्रामीण  क्षत्रों  में  मैं  समझता  g  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सिनेमाघरों

 की  संख्या  जरूरत  से  काफी  कम  है  और  यह  देश  के  कुल  सिनेमाघरों  का  केवल  10%  ही  हैं  ।

 नीय  मंत्री  महोदय  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  ग्रामीण  क्षत्रों  में  वीडियो  प्रणाली  को  आरम्भ  किया  जाय  ।

 पहले  राज्य  और  केन्द्रीय  प्रचार  विभाग  ग्रामीण  क्षत्रों  में  मुफ्त  सिनेमा  शो  का  प्रदर्शन  करते  थे

 लेकिन  अब  उन्होंने  इसे  बन्द  कर  दिया  है  |

 श्री  वसन्त  साठ  :  अधिकतर  सिनेमाघर  शहरी  क्षत्रों  में  करीब  4248  अस्थायी  या

 भ्रमणकारी  सिनेमाघर  उन्हें  अस्थायी  सिनेमाघर  कहा  जाता  है+  वे  अर्ध-ग्रामीण  क्षत्रों  में  हैं  ।

 लेकिन  ये
 बहुत  कम  इससे  समस्या  का  थोड़ा-सा  ही  समाधान  हो  पाता  आजकल  हम  अपने

 क्षेत्रीय  प्रचार  इकाइयों  द्वारा  ग्रामीण  क्षत्रों  में  16  एम  एम  तकनीक  द्वारा  सिनेमा  शो  का  प्रदर्शन

 कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  मैं  खुद  मानता  हूं  कि  इससे  बहुत  कम  क्षत्र  में  यह  कार्य  हो  पाता  है  ।

 डा०  कर्ण  fag:  अध्यक्ष  ग्रामीण  क्षत्रों  में  सिनेमाघरों  की  समस्या  के  अलावा  यह

 भी  देखना  होगा  कि  वहां  कैसी  फिल्में  दिखाई  जायें  ।  अगर  सिंह  शहरी  फिल्मों  जिनमें

 मारधाड़  और  बलात्कार  वाली  मनोवैज्ञानिक  गंदगी  होती  गांवों  में  दिखाना  है  तो  इससे  केवल

 नुकसान  ही  होगा  ।  क्या  मंत्री  महोदय  हमें  यह  बतायेंगे  कि  इन  सिनेमाघरों  के  निर्माण  के  अलावा

 क्या  वहू  इस  इस  गंदगी  और  इस  तरह  की  फिल्मों  जो  कि  जान-बूझकर  किशोर  सोढ़ी

 को  खराब  करने  के  लिए  बनाई  जाती  प्रतिबन्ध  लगाने  के  बारे  में  कुछ  कार्यवाही  कर  रहे

 फिल्म  उद्योग  में  लाभ  के  तौर  पर  करोड़ों  रुपये  कमाये  जा  रहे  हैं  और  साथ  ही  देश  के  भर

 आध्यात्मिक  ढाँचों  को  नष्ट  किया  जा  रहा  क्या  मंत्री  महोदय  इस  प्रकार  की  फिल्मों  के  प्रदर्शन

 पर  रोक  लगाने  के  लिए  कदम  उठायेंगे  ?  ag  इस  बारे  में  क्या  करने  जा  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  मंत्री  कृपया  कूछ  कठोर  कदम  उठायें  |

 श्री  बसन्त  साठे  :  मैं  माननीय  सदस्य  द्वारा  व्यक्त  की  गई  भावनाओं  से  पुरी  तरह

 सहमत  हूं  ।  लेकिन  मैं  बताना  चाहता  हूं  किਂ

 श्री  men  बिहारी  वाजपेयी  :  फिर  वह  यह  कहेंगे  कि  आपको  अधिकार  नहीं  है  ।
 श्री  बसन्त  साठ  :  अधिकार  है  ।

 श्राव्य  महोदय  :  उसका  इस्तेमाल  करो

 श्री  वसन्त  साठ  :  जब  कभी  हम  इस  पर  सेंसरशिप  के  स्पष्ट  मामंदर्शी  सिद्धान्तों  के  oda

 कार्यवाही  करते  हैं  तो  दो  बातें  होती  या  तो  मामले  पर  न्यायालय  से  स्थगन  आदेश  ले  लिया  जाता

 है  या  इस  सदन  के  या  अन्य  सदस्य  मेरे  पास  आकर  कहते  हैं  कि  इस  फिल्म  को  प्रमाण  पत्र  दे  दिया

 जाए ॥

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  नहीं  ।
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 श्री  वसन्त  a  :  यहाँ  इस  प्रकार  कहना  बहुत  आसान  है  ।  लेकिन  एक  काम  धारणा  पह  है

 है  कि

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  आप  नाम  बताइए

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  भीतर  आमेर  प्लीज  |  मिस्टर  पंडित  बैठिए  ।  इस  मसले  का

 हल  हो  एक  मिनट  बैठिए  भाप  ।  हल  यह  हो  गया  कि  सारे  हाउस  में  इसके  खिलाफ

 किसी  ने  आवाज  नहीं  उठाई  ।  सारा  सदन  आपके  साथ  है  ।  अगर  कोई  सदस्य  आपके  पास  आता  है  तो

 कृपया  उनका  विवरण  बताइए  ।  इस  पर  आपको  सारे  सदन  का  समर्थन  प्राप्त

 श्री  वसन्त  साठे  :  मुझे  खुशी  है  कि  मुझे  आपका  भी  समर्थन  प्राप्त  है  ।

 श्री  nee  बिहारी  वाजपयी  :  मैं  एक  बात  कहना  चाहता हूं  ।  ये  मनमानी  न  करें  ।  एक

 मराठी  में  फिल्म  बनीं  थी  से  उसमें  *प्रतिष्ठानਂ  शब्द  था  इसलिए  इन्होंने  उसको

 इजाजत  नहीं  दी  ।

 श्री  बहुत  साठे  :  यह  गलत  बात  हमने  बिलकूल  नहीं  रोका  ।

 प्रो०  मधु  दडंबते  :  हम  उनको  सिनेमा  के  कलात्मक  पहलू
 को  बदलने  की

 अध्या  रोही
 शक्ति

 नहीं  देना  चाहते

 meat  महोदय  :  भाप  इन  दो  विषतों  को  मिला  क्यों  रहे  हैं  ?  हमें  तो  fas  मा

 यौन  भर  भातंक  की  मूल प्रवृत्ति  को  दबाना  है  ।

 डा०  कर्ण  सिह  :  हम  इस  पर  किसी  दिन  राधे  घंटे  की  चर्चा  करना  चाहते  हैं  ।

 mena  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  हमले  आज  कुछ  अच्छा  पास  किया  है आपने  एक  अच्छा

 कार्य  किया है  ।  इसे  जारी  रखा  जाना  चाहिए  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तेल  का  उत्पादन

 *171.  ato  वी ०  देसाई

 श्री  पी०  एस०  सईद  :

 क्या  रसायन  कौर  उवंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  दो  वर्षों  में  का  उत्पादन

 लक्ष्यों  से  कम  हुआ  है  ;

 यदि  तो  उसके  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ;
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 क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  तेल  के  उत्पादन  के  लिए  1980-1990  की

 दस  वर्षीय  योजना  तैयार  की  है  ;

 क्या  ये  भी  लक्ष्य  से  पीछे  रह  जाएगी ;

 यदि  तो  उपरोक्त  दोनों  योजनाओं  से  लक्ष्यों  की  प्रति  न  होने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  तेल  के  उत्पादन  के  लिए  नियत  लक्ष्य  प्राप्त  करने  और

 प्रस्तावित  10  वर्षीय  कार्यक्रम  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ;  और

 उचित  परिणामों  की  प्राप्ति  के  बिना  दोनों  कार्यक्रमों  का  एप  साथ  अनुसरण  करना

 कहां  तक  उचित  होगा ?

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  पी०  :  हां  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  दो  वर्षों  में  तटीय  उत्पादन  में  कमी  के  कारण

 पूर्वी  क्षत्र  में  नागरिक  गड़बड़ियां  थीं  |

 1980-81  में  अपतटीय  उत्पादन  के  लक्ष्य  में  लगभग  1%,  की  मामुली  कमी  के  कारण  हैं

 दो  cacnratl  को  कुछ  विलम्ब  से  आरम्भ  करना  और  बी०  एच०  एन०  के  प्रोसेस  प्लेटफार्मो  और

 अन्य  प्लेटफार्मो  में  अपेक्षित  परिशोधन  करना  वह  1981-82  में  कमी  की  5%,)  जेक-अप

 Feat  का  विलम्ब  से  प्राप्त  खनिज  तेल  की  किस्म  में  एकदम  बड़ा  परन्तु  अस्थायी  परिवर्तन  ने

 देशी  शोधनशालाओं  द्वारा  की  जा  रही  उठान  पर  प्रभाव  डाला  है  और  अल्पावधि  के  लिए  कुछ
 संचलनात्मक  जिनसे  टेंकरों  के  लदान  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  के  कारण  हुई  ।

 भर  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  वर्ष  1980-90  की  अवधि  के  लिए

 हाईड्रो-कार्ड्स  के  त्वरित  अन्वेषण  और  दोहन  के  लिए  एक  विचारात्मक  योजना  ढांचा  सुत्र बद्ध

 किया  है  ।  इस  विचारात्मक  योजना  ढांचे  में  कूल  28.995  करोड़  रुपये  के  कुल  परिव्यय  की

 कल्पना  की  गई  हैं  और  इसके  लिए  वस्तुत  अध्ययन  की  आवश्यकता  होती  है  और  जिस  अध्ययन  को

 आरम्भ  कर  दिया  गया  इसलिए  इस  स्थिति  लक्ष्यों  को  पुरा  करने  का  प्रशन  नहीं  उठता  |

 योजना  अवधि  के  शेष  भाग  में  उत्पादन  को  और  आगे  बढ़ाने  के  लिए  प्रस्ताव  दिया

 गया  है  भर  ऐसी  आशा  है  कि  छठी  पंचन्ररघीय  योजना  के  उत्पादन  लक्ष्यों  को  यदि  उन्हें  नहीं  बढ़ाया
 जाता  तो  पूरा  कर  लिया  जाएगा  ॥

 अन्वेषण  एक  लगातार  चलने  वाली  गति-विधि
 चालू  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वयन

 के  लिए  एक  दी-अवधि  ढांचा  रखना  आवश्यक  होता  इस  स्थिति  में  कमियों  को  पूर्वे  अनुमानित
 करने  की  कोई  कारण  नहीं  है  ।

 थी  ato  वी०  देसाई  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  देते  समय  माननीय  मंत्री  ने  यह  स्वीकार  किया
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 है  कि  तटीप  तथा  अपतटीय  तेल  के  उत्पादन  में  कूछ  कारणों  की  वजह  जिनको  उन्होंने  स्पष्ट

 किया  कमी  हो  रही  है  उन्होंने  कहा  है  कि  तटीय  क्षेत्रों  में  यह  कमी  पूर्वी  क्षत्रों  में  गड़बड़ियों  के

 कारण  हुई  है  भर  अपतटीय  क्षेत्रों  में  यह  कमी  दो  प्लेट  फार्मों  को  कुछ  बिलम्ब  से  आरम्भ  करने

 और  तेल  की  श्रेणी  में  अस्थायी  परिवर्तन  करने  व  जक-अप  रियो  के  देर  से  प्राप्त  होने  के  कारण

 हुई  है  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  अपनी  तेल  के  उत्पादन  में  यह  कमी  लक्ष्य  से  4%  और  5%  तक

 थी  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  इन  कारणों  को  टाला  नहीं  जा  सकता  था  क्या  इन  कारणों  को

 टालने  के  लिए  जिनकी  वजह  से  कमी  हुई  उचित  कदम  उठायें  थे  ।  माननीय  मंत्री  ने  हमें  area

 सन  दिया  है  कि  छठी  योजना  में  यदि  अधिक  नहीं  तो  इस  meq  को  प्राप्त  कर  लीला  जायेगा  ।  क्या

 वे  कृपया  इसका  पुनः  आश्वासन  देंगे  ?

 हमें  खुशी  है  कि  आपने  1980  से  1990  तक  एक  दस  वर्ष  के  लिए  एक  वैचारिक

 योजना  बनायी  है  और  इसमें  29000  करोड़  रु०  के  भारी  परिव्यय  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 जहाँ  तक  भारतीय  अथ  व्यवस्था  का  सम्बन्ध  है  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  समस्या  है  ।  जब

 तक  हम  तेल  के  मामले  में  आत्म  निर्भर  नहीं  हो  जाते  तब  तक  अर्थ-व्यवस्था  को  संभालना  बहुत

 कठिन  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहूंगा  कि  1985  के  लिए  या  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 के  लिए  कया  लक्ष्य  है  और  1990  तक  के  किए  क्या  लक्ष्य  तेल  में  आत्मनिर्भर  होने  में  हमें  इससे

 कितनी  सहायता  मिलेगी  ?  कौर  1985  तक  एवं  1985  तथा  1990  के  बीच  की  अवधि  में  कितने

 तेल  के  आयात  की  आवश्यकता  होगी  ?

 श्रच्यक्ष  महोदय  :  क्या  ही  प्रश्न  में  सारे  पूरक  प्रश्न  ?'

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  महोदय  मेरे  इन  माननीय  मित्र  ने  क्या  प्रश्न  पूछे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उन्हें  प्रश्न  पूछने  का  दूसरा  अवसर  नहीं  दू  गा  |

 श्री  पी०  जहाँ  तक  अपतटीप  तेल  उत्पादन  की  कमियों  का  सम्बन्ध  है  मेरे

 नीय  मित्र  ने  पुछा  है  कि  क्या  उनको  टाला  जा  सकता  था  ।  ठीक  है  अब  यह  भूतकाल  की  बात  है  |

 उनको  टाला  नहीं  जा  सका  और  इसलिए  यह  हुआ

 प्रश्न  का  दूसरा  भाग  उठाए  गये  कदमों  से  सम्बन्धित  जेसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  विलम्ब

 से  कार्य  शुरू  करने  तथा  दुसरे  कारणों  की  वजह  से  हम  1980-81  में  लक्ष्यों  को  प्राप्त  नहीं  कर

 सके  ।  एक  वर्ष  4%  की  कमी  थी  और  दूसरे  वर्ष  5%  की  कमी  थी  ।  परन्तु  इस  माननीय  सभा  को

 सुचित  करने  में  मुझे  खुशी  हो  रही  है  कि  इस  वर्ष  जनवरी  से  मार्च  तक  हम  लक्ष्य  से  2.6%  आगे

 बढ़  गये  हैं  ।  मारे  में  यह  102.6%  तथा  अप्रैल  से  जून  तक  भी  स्थिति  ae
 है  कि  हम  2%,

 आगे  निकल
 गये  हैं  ।  मैं  जान-बूझकर  ato  एन०  जी०  सी०  तथा  ओ०  आई०  एल०  के  बारे  में

 विस्तृत  सुचना  नहीं  दे  रहा  हूं  परन्तु  आज  जैसी  स्थिति  है  वह  यह  है  कि  हम  लक्ष्य  से  आगे
 निकल

 गये  हैं
 ।
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 Se es

 कस  लाद दीक  ध
 अब  जहां  तक  वैचारिक  योजना  का  सम्बन्ध  उच्  ||  की  जा  रही  इस  मामले

 पर  वित्त  योजना  आयोग  तथा  पी०  आई०  बी०  आदि  द्वारा  विचार  किया  जाना

 जहां  तक  इस  योजना  का  सम्बन्ध  क्योंकि  मेरे  मित्र  ने  इस  योजना  के  अन्तर्गत  उत्पादन

 के  लक्ष्यों  के  बारे  में  पूछा  ओ०  एन०  जी०  सी०  ने  इस  वैचारिक  योजना  के  अन्तर्गत  वर्ष  1984-

 85  में  दो  योजनाओं  का  प्रस्ताव  किया  है  संख्या  एक  तथा  संख्या  दो  ।  योजना  सख्या  एक  के

 अन्तर्गत  वे  27.2  मिलियन  टन  तक  उत्पादन  की  आशा  करते  हैं  और  दूसरी  के  अन्तर्गत  भी  वही

 बात  है  ।  परन्तु  जब  1989-90  के  प्रशन  पर  आते  जो  मेरे  मित्र  ने  योजना  संख्या  एक  के  अन्तर्गत

 पूछा  तो  यह  96-50  मिलियन  टन  होगा  और  योजना  संख्या  दो  के  अन्तर्गत  यदि  ag  पुरा  हो

 जाता  है  यह  60-50  मिलियन  टन  होगा  और  यह  उत्पादन  1990  में  किया  जायेगा  इस  अवधि

 के  सारे  आंकड़े  संभाव्य  मेरे  माननीय  मित्र  ने  पूछा  है  कि  1985  में  इसका  कितना  आयात

 किया  जायेगा  ।  महोदय  इस  समय  इसका  अनुमान  लगाना  मेरे  लिए  सम्भव  नहीं  है  ।  परन्तु  जितना

 उत्पादन  बढ़ने  की  सम्भावना  है  उसको  ध्यान  में  रखकर  मैं  माननीय  सभा  को  ag  आश्वासन  दे

 सकता हुं  कि  आयात  के  प्रतिशत  में  बहुत  कमी  हो  जाने  की  सम्भावना  है  |

 श्री  ato  ato  देसाई  :  महोदय  मेरा  दूसरा  अनुपूरक  है

 श्रच्चक्ष  महोदय  :  श्री  देसाई  एकाधिकार  मत  बनाओ  |  बस  हो  गया  |

 श्री  पी०  ao  जी०  राज  महोदय  मुझे  सुचना  मिली  थी  कि  पश्चिमी  गोदावरी  में

 पुर  नामक  स्थान  पर  तेल  और  गैस  मिले  हैं  और  माननीय  मंत्री  वहां  पर  स्थल  का  उद्घाटन  करने

 के  लिये  गये  थे  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  जो  कुछ  वहां  पर  मिला  है  क्या  ag  वाणिज्यिक  स्तर  का

 मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है
 कि  कया  गोदाम  री-कृष्णा

 पेटी  में
 भू  कम्प-सर्वेक्षण  कराया  गया  है  ?  गोदावरी

 तथा  कृष्णा  आन्ध्र  प्रदेश  से  होकर  बहती  हैं  और  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  क्षेत्र  में  तल  के  aga

 अधिक  भंडार  हैं  |

 श्री  पी०  शिव  शंकर  :  उत्पादन  परीक्षण  के  आधार  पर  भूगर्भ  वैज्ञानिक  तथा  वैज्ञानिक  इस

 निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हैं  कि  नरसापुर  क्षेत्र  में  राजोल  कुए  में  जहां  पर  हमने  खुदाई  को  है  हाईड्रो  कार्बन

 की  सम्भावना  परन्तु  इस  समय  वाणिज्यिक  स्तर  पर  उत्पादन  के  बारे  में  कुछ  कहना  बहुत

 कठिन  है  |

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  उन्होंने  इस  प्रकार  से  दो  वर्ष  तक  खुदाई  की  है  ।

 श्री  पी०  fra  शंकर  :  यह  उत्पादन  परीक्षण  के  पूरा  होने  पर  निर्भर  करता है  और  केवल

 इसके  बाद  ही  मैं  काजोल  क्षेत्र  के  हाईड्रो  काब  की  वाणिज्यिक  सम्भावना  के  बारे  में  कुछ  कहने  की

 स्थिति  में  हूंगा  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  का  अगला  प्रश्न  गोदावरी  एवं  कृष्ण  क्षेत्र  में  भूकम्प  सर्वेक्षण  के  सम्बन्ध

 tag  किया  गया  खोज  की  जा  रही  है  और  खुदाई  काय  को  भी  तीब्र  कर  दिया
 गया
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 IT  ीनीऔीनिीऔििििीि

 उस  क्षत्र  में  पहले  से  परिचालित  रंगों  के  तटीय  तथा  अपतटीय  क्षेत्रों  में  खुदाई  के  लिए

 दो  भर  रिंगो  को  लगाने  के  लिए  निर्देश  दिये  जा  चुके  हैं  ।

 नदियों  के  मुहानों  से  बिजली  का

 उत्पादन

 174,  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विशेषज्ञों  और  वैज्ञानिकों  ने  देश  की  अधिकतर  नदियों  के  मुहानों  से  बिजली  के

 उत्पादन  की  रां भावना  के  बारे  में  अपनी  राय  व्यक्त  की  है  ;

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  वैज्ञानिकों  और  विशेषज्ञों  की  राय  पर  ध्यान  दिया  है  ;

 यदि  तो  क्या  नदियों  के  मुहानों  से  बिजली  प्राप्त  करने  की  संभावना  का  पता  लगाने

 सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जाएगा  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  और  Fal  कदम  उठाए  जाएंग े?

 उर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विषम  (#)  से  नदियों  के  प्रवाह  मागं  के

 साथ  साथ  जहां  कहीं  भी  शीष  उपलब्ध  वहां  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  शक्यता  तथापि

 भारिक  व्य वहा यंता  पानी  की  विकास  पर  भाने  वाली  लागत  आदि  जैसे  कई  कारणों  पर

 निर्भर  करेगी  ।  देश  में  उपलब्ध  जल  fara  शक्यता  का  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  इस  समय

 किए  जा  रहे  सर्वेक्षण  में  निश्चत  ही  सभी  संभव  स्थल  शामली  होंगे  ।  कच्छ  खाड़ी  में  ज्वारीय

 विद्युत  के  विकास  के  लिए  व्यवहायेता  अध्ययन  पहले  ही  आ  रम्भ  कर  दिए  गए  हैं  ।

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  राष्ट्रीय  समुद्र  विज्ञान  संस्थान  के  एक  वैज्ञानिक  श्री  वी०  केशव

 दास  ने  यह  विचार  व्यक्त  किया  है  कि  नदियों  के  मुहानों  से  28,000  मेगावाट  बिजली  का  उत्पादन

 किया  जा  सकता  मैं  यह  पूछना  चाहती हूं
 कि  क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  प्रयास  करने  अथवा

 परीक्षण  करने  पर  गंभी  रता  से  विचार  कर  रही  है  और  निकट  भविष्य  में  विभिन्‍न  जिस  में

 उड़ीसा  भी  शामिल  की  कौन-कौन  सी  नदियों  का  सर्वेक्षण  करिए  जाने  की  भाशा  है  तथा  सर्वेक्षण

 करने  के  मापदंड  कया  हैं  ?

 उर्जा  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी )  हमें  देश  नदियों  के  मुहानों
 से

 बिजली  का  उत्पादन  करने  के  में  विशेषज्ञों  और  वैज्ञानिकों  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचारों  की

 जानकारी  नहीं  है  ।  केन्द्रीय  वित्त  प्राधिकरण  में  देश  की  सभी  नदियों  की  घाटियों
 में

 जल

 विद्युत  उत्पादन  क्षमता  के  पुनर्मूल्यांकन  का  काम  व्यवस्थित  रूप  से  चल  रहा  इसमें  जल  as

 विकास  के  सभी  संभव  स्थल  शामिल  उड़ीसा  भी  इसमें  शामिल  है  ।

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  इस  परियोजना  की  तकनीकी  व्यवहार्यता  सिद्ध  करने  के

 प्रदर्शन  एककों  के  गठन  के  लिए  धन  का  आवंटन  कर  दिया  गया  है  ?  यदि  तो  उसका

 ब्यौरा  क्या  है  ?
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 थ्री  fawn  महाजन  :  छठी  योजना  के  अंतगर्त  जो  योजनाएं  मंजूर  की  गई
 उनके  लिए

 योजना  आयोग  द्वारा  धन  आबंटित  कर  दिया  गया  है  ।  हमने  प्रदर्शन  के  लिए  किसी  यूनिट  को

 स्थापना  नहीं  की  ।  हम  केवल  ऊर्जा  के  नए  ज्वारीय  की  के  बारे  में  जांच  कर  रहे

 जिसके  बारे  में  हम  अन्य  प्रश्न  का  उत्तर  दे  चुके

 att  जगपाल  सिह  :  देश  को  बाढ़  और  दोनों  से  बचाने  का  सवाल  है  ।  दोनों  से  बचाने

 के  लिए  डाक्टर  दस्तूर  की  एक  योजना  पिछले  दिनों  अखबारों  में  छपी  थी  ।  यह  जो  योजना  है  यह

 हिमालय  और  शिवालक  श्र  खला  से  जितनी  नदियां  निकलती हैं  उनके  मुहानों  को  बन्द  करके  वहीं  से

 बिजली  प्राप्त  करने  के  बारे  में  थी  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  ऐसी  कोई  योजना  सरकार  के

 विचाराधीन  है  ?

 श्री  विक्रम  महाजन  :  यह  सवाल  इरिगेशन  मिनिस्ट्री  से  किया  जाना  चाहिये  क्योंकि  उन्हीं

 को  डाक्टर  दस्तूर  ने  योजना  दी  थी  ॥

 प्रो  पी०  जे०  क्रिया :  मुझे  बताया  गया  है--और  मंत्री  महोदय  इसे  अच्छी  तरह  जानते

 होंगे--कि  चीन  में  नदियों  के  प्रवाह  मार्ग  पर  छोटी  विद्य,/त  इकाइयां  स्थापित  की  गई  हैं  ;  और  इन

 विद्युत  इकाइयों  से  छोटे  धान  के  खेतों  की  पानी  की  आवश्यकता  पूरी  की  जा  सकती  है  ।  चीन  में

 ऐसी  कई  लाख  विद्युत्  इकाइयां  हैं  ।  हमारे  देश  विशेषकर  दक्षिणी  भाग  ऐसी  कई  नदियां  हैं

 जिनका  sare  इतना  तेज  है  कि  उसमें  हजारों  छोटी  विद्युत  इकाइयां  स्थापित  की  जा  सकती

 और  जहां  तक  मैं  समझता  हूं  इन्हें  लगाने  पर  लागत  भी  बहुत  कम  आएगी  |  क्या  मंत्री  महोदय  इस

 का  अध्ययन  करेंगे  ?  यदि  आवश्यक  भौर  यदि  वह  चीन  में  इसका  अध्ययन  करना  चाहते  तो

 वह  अपना  एक  प्रतिनिधि  मंडल  भी  चीन  भेज  सकते  हैं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  को  चीन  भेजा  जा  सकता  है  ।

 Sito  पी०  जे०  कुरियन  :  मुझे  इसमें  कोई  आपत्ति  नहीं  |  विद्युत  उत्पादन  के  इस  पहलू  का

 अध्ययन  क्यों  नहीं  किया  गया  जिससे  पर्यावरण  में  कोई  प्रदूषण  नहीं  फैलेगा  अथवा  हानि  नहीं

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  क्या  वह  इसकी  जांच  करेंगे  ;  क्या  वह  इस  बारे  में  अध्ययन  करने  के  लिए

 तैयार  हैं  और  यहाँ  इस  बारे  में  कुछ  बताएंगे  |

 श्री  ए०  बो०  ए०  गनों  खान  चौधरी  :  यह  परीक्षण  हमारे  देश  में  किया  जा  चुका  है  ;  हमारे

 लोगों  ने  यह  परीक्षण  किया  जहां  तक  छोटी  यूनिटों  का  प्रश्न  ठीक  उके  लिए  भी  विभिन्‍न

 राज्य  विद्युत  बोर्डों  को  यह  सुझाव  दिया  जा  रहा  है  कि  वह  इस  बारे  में  प्रयास  करें  ;  और  हमने

 उन्हें  आवश्यक  सहायता  देने  का  भी  वायदा  किया  है  ;  और  हम  राज्यों  के  faa  मंडलों  को  भी

 सहायता  देने  के  लिए  तयार

 जम्मू  तथा  काश्मीर  के  कारगिल  जिले  की  स्पष्ट  जिसको

 घाटा  में  उप  डाकघर  का  खोला  जाना

 *
 175.  श्री  पी०  नामग्याल  :  क्या  संचार  स्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 जम्प  काश्मीर  राज्य  के  जिला  कारगिल  की  जिसको  घाटी  में  एक  नया  उप

 डाकघर  खोले  जाने  के  सम्बन्ध  में  नवीनतम  स्थिति  क्या  है  ;  कौर

 ऐसा  उप  डाकघर  खोलने  में  विभाग  के  सामने  क्या  समस्याएं  हैं  और  उन्हें  दूर  करने

 के  लिए  क्या  उपाए  किए  गए  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एन०  :  स्पेशल  जिसको  में  एक  मौसमी

 डाकघर  पहले  ही  कार्य  कर  रहा है  ।  यह  जुलाई  से  अक्तूबर  तक  कार्य  करता  है  ।  प्रस्ताव  यह  है  कि

 यह  सबा  पूरे  वर्ष  प्रदान  की  जाएं  |  इस  मामले  में  अभी  तक  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 शेष  आठ  महीनों  के  दौरान  वारंगल  स्पेशल  माग  पर  सार्वजनिक  परिवहन  सेवाएं

 स्थगित  रहती  हैं  ।  डाक  कारगिल  अथवा  लेह  से  रनों  के  जरिए  भेजनी  पड़ती  है  ।  अत्यधिक

 ऊचाइयों  पर  विपरीत  मौसमी  परिस्थितियों  में  अधिक  भार  ढोना  ख़तरनाक  हो  सकता  है  इसके

 अतिरिकत  दूरी  अधिक  होने  के  कारण  पैदल  भार  ढोने  की  लागत  पिछड़े  क्षेत्रों
 के

 उदार  मानदंड

 अपनाए  जाने  पर  भी  अधिक  बैठेगी  ।  तथापि  विभाग  इन  मामले  पर  सक्रियता  से  विचार  कर

 रहा

 श्री  पी०  नामग्याल  :  जसा  कि  आप  जानते  जस कार  को  जनसंख्या  18,000  से  अधिक

 जो  कि  30  से  कुछ  अधिक  गांवों  में  बसी  हुई है
 ।  हिमाचल  प्रदेश  की  लाहौल  और  स्थिति  घाटियों

 की  केलांग  में  भी  एक  उप-डाकघर  उस  क्षेत्र  में  सड़कें  6  महीनों  से  भी  अधिक  समय  तक

 as ज बन्द  रहती
 हैं  ।  उस  क्षत्र  में  आपने  सेना  के  हेलिकाप्टर  से  डाक  पहुंचाने  फी  व्यवस्था  की  न  ४  |  क्या

 मंत्री  महोदय  इस  स्थल-रुद्ध  क्षेत्र  में  भी  इस  तरह  की  सुविधा  देने  पर  विचार  करेंगे  ?

 सचार  मंत्री  सी  ०  एस०  :  हम  केवल  इस  क्षेत्रों
 ही

 सेना  के  हेलिकाप्टरों  का

 लाभ  नहीं  उठा  बल्कि  श्रीनगर  और  लेह  के  बीच  के  क्षत्रों  में
 भी  इस  तरह  की  सुविधा  का  लाभ

 उठाया  जा  रहा है  ।  जहां  तक  इस  क्ष  त्र  विशेष  का  सम्बन्ध  हमने  राज्य  सरकार  को  सुझाव  दिया

 कि  इसके  लिए  हेलिकाप्टर  सेवा  का  प्रबंध  किया  जाए  और  हेलिकाप्टरों  के  द्वारा  इस  क्षत्र  में  अन्य

 वस्तुएं  भी  पहुंचाई  जा  सकती  हैं  ;  भौर  वे  उस  पर  आने  वाले  व्यग्र  का  कुछ  हिस्सा  हमारे  साथ  बांट

 सकते  हैं  |  प्रश्न  यह  है  कि  इस  अलग-अलग  पड़े  क्षत्र  को  डाक  सेवाएं  प्रदान  की  जानी  यह

 मामला  राज्य  सरकार  के  लिए  भी  विचारणीय  है  ।  हेलिकाप्टर  वहां  अन्य  वस्तुएं  भी  ले  जा  सकते

 हैं  और  इसमें  साझेदारी  की  जा  सकती  लेकिन  उनका  उत्तर  नकारात्मक  था  ।  हमारा

 उत्तर  भी  नकारात्मक  रहा  ।  इसीलिए  हमारे  सामने  एकमात्र  विकल्प  यह  है  कि  हरकारों  की

 तथा  की  जाए  ।  दोनों  छोरों  पर  तीन-तीन  हरकारों  के  दल  की  व्यवस्था  की  जाएगी  ।  इस  क्षत्र

 की  फुल  लम्बाई  220  किलोमीटर  है  ।  इस  क्षेत्र  को  इसके  अंतगर्त  इसलिए  लिया  जाना  है  क्योंकि

 यहाँ  मूल्यवान  वस्तुएं  ले  जाई  जाती  हैं  ।  अधिकतर  ये  वस्तुएं  डाक  पा सेलों  से  भेजी  जाती  उन

 क्षत्रों  की  अन्य  वस्तुएं  भी  ऐसे  ही  जाती  हैं  ।  इसकी  जांच  की  जा  रही  लेकिन  इसका  व्यय  अपेक्षा -

 कृत  बहुत  अधिक  बैठ  रहा  इस  पर  24000  रुपये  या  इसके  लगभग  व्यय  होने  अनुमान

 लगाया  गया  है  ।  जो  भी  हमें  यह  व्यय  उठाना  ही  होगा  ।  केवल  इस  क्षेत्र  के  लिए  ही

 20



 लिखित  उत्तर 29  1904

 बल्कि  अन्य  क्षत्रों  के  लिए  भी  ऐसा  करना  होगा  |  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  इन  विशेष  क्षत्रों

 पर  सामान्य  मानदंड  लागू  नहीं  होंगे  इस  क्षेत्र  विशेष  में  24  गाँव हैं  और  इसकी  जनसंख्या

 18000  नहीं  बल्कि  7000  है  ।

 थ्रो  पी०  नामग्याल  :  वहाँ  6000  से  अधिक  मतदाता  हैं  ।  आप  उस  हिसाब  से  गणना  कर

 सकते  हैं  ।

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन  :  वह  इस  बात  को  अधिक  अच्छी  तरह  जानते हैं
 ।  मैं  यह  स्वीकार

 करता  हूं  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  सदन  को  गुमराह  मत  कीजिए  |

 श्री  पी०  नामग्याल  :  आपके  आंकड़े  ठोक  नहीं  हैं  ।

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन  :  मैं  मानता  बात  चाहे  जो  भी  रन  के  माध्यम  से  डाक

 व्यवस्था  करने  के  इस  प्रस्ताव  पर  हम  पुनर्विचार  कर  रहे  हैं  ।  और  इसे  पुनः  चालू  करने  की  सोच

 रहे हैं  यदि  राज्य  सरकार  भी  सहयोग  दे  तो  हेलिकाप्टर  का  प्रस्ताव  हमें  स्वीकार  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  होता  है  |

 a

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 हैदराबाद  कौर  विशाखापत्तनम  तथा  दिल्‍ली  ate  विशाखापत्तनम

 के  बीच  नियमित  एस०  टी ०  डी०  सेवा

 *
 164.  श्री  के०  ए०  स्वामी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  हैदराबाद  और  विशाखापत्तनम  तथा  दिल्‍ली  और  विशाखापत्तनम  के

 बीच  अनियमित  एस०  टी०  डी०  सेवा  की  जानकारी  है  ;

 उक्त  दोनों  क्षेत्रों  में  एस०  टी०  डी०  फोन  सेवा  की  अविश्वसनीयता  के  क्या  कारण  हैं  ;

 और

 उक्त  क्षत्रों  में  एस०  ZYo  डी०  सेवा  को  सुधारने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा

 क्या  a?

 संचार  मंत्री  सी०  एस०  :  हां  ।

 हैदराबाद  तथा  विशाखापत्तन  के  बीच  एस०  टी
 ०  डी०  परिवार  को  बरास्ता  विजयवाड़ा
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 प्रेषित  किया  जाता है  दिल्‍ली-विशाखापत्तनम  परियात  को  मद्रास-विजयवाड़ा  होकर  प्रेषित

 किया  जाता  है  ।  सेवा  में  अविश्वसनीयता  मुख्यतः  विजयवाड़ा  एवं  विशाखापत्तनम  तथा  साथ  ही

 दिल्ली-मद्रास  के  बीच  सर्किलों  की  अपर्याप्तता  के  कारण  है  ।

 निम्नलिखित  उपाय  करके  एस०  टी०  डी०  सेवाओं  में  सुधार  लाने  के  लिए  उत्तरोत्तर

 प्रयहन  किए  जा  रहे  हैं  :

 (1)  परियात  में  होने  वाली  वृद्धि  से  निपटने  के  लिए  विजयवाड़ा  तथा  विशाखापत्तनम  के

 बीच  जंक्शन ों  की  संख्या  बढ़ाना  |

 (2)  प्रभावी  नेटवर्क  प्रबंध  तथा  नियंत्रण  के  लिए  विजयवाड़ा  तथा  हैदराबाद  में  भान

 लाइन  कंप्यूटर  आधारित  परिवार  रिकार्डिग  तथा  रिपोर्टिंग  सुविधा  का  शुभारंभ  ।

 बिजली  के  उत्पादन  के  लिए  उपयुक्त  कोयला

 *165.  श्री  बी०  श्याम  नहाटा  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  प्रत्येक  राज्य  बिजली  उत्पादन  के  लिए  उपयुक्त  श्रेष्ठ  कोयले  का  पता  लगाने

 हेतु  अखिल  भारतीय  आधार  पर  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  किन  राज्यों  में  किन  कोयला  खानों  में  बिजली  उत्पादन  के  लिए  उपयुक्त

 कोयला  पाया  गया  है  ;  और

 (7)  प्रत्येक  राज्य  में  श्रेष्ठ  कोयले  की  कितनी  मात्रा  है  और  उन्हें  किन  बिजली  परियोजनाओं

 से  सम्बद्ध  किया  गया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  ए०  बी ०  ए०  गनी
 खान

 :  से  भारतीय  भूवैज्ञानिक

 सर्वेक्षण  कोककर  और  अकोककर  दोनों  प्रकार  के  कोयले  के  लिए  प्रादेशिक  समन् वेषण  करता  है  ।

 बिजली  घरों  को  सामान्यतया  घटिया  ग्रेड  के  अकोककर  कोयले  की  जरूरत  रहती  है  जो

 सभी  कोयला  क्षत्रों  में  उपलब्ध है  जो  अधिक  राख  अंश  वाला  कोयला  अन्य  बातों  के  साथ  साथ

 बिजली  उत्पादन  के  लिए  उपयुक्त  होता है  और  1.2  मीटर  तथा  उसके  अधिक  मोटाई  वाली  dat  में

 और  600  मीटर  तक  की  गहराई  तक  पाया  जाता  हैं  उसके  इस  समय  देश  में  प्रमाणित  भंडार  10754

 मिलियन  टन  होने  का  अनुमान  है  ।  इन  भंडारों  का  विस्तृत  राज्यवार  ब्यौरा  तथा  विभिन्‍न  राज्यों

 में  स्थित  बिजलीघरों  के  नाम  और  उनसे  संयोजित  कोयला  क्षत्रों  के  नाम  दो  अलग  विवरणों  में

 सभा  पटल  पर  रख  दिए  गए  हैं  ।  में  रखे  गए  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4290/82]

 अतिरिक्त  बिजली  क्षमता  के  लिए  योजना

 लक्ष्यों  को  पुरा  न  किया  जाना

 बता *
 170.  श्री  सुनील  सेना  व  न  जागा  मंत्री  नूर  ad  ने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 चालू  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  में  अतिरिक्त  बिजली  उत्पादन  क्षमता  की  स्थापना  के

 लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  को  पुरा  करने  में  हुई  असफलता  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी
 है  किं

 योजना  आयोग  ने  इस  कार्य  को  आगे  ले  जाये

 जाने  पर  गंभीर  चिन्ता  व्यक्त  की  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कायेवाही  करने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  To  Wo  गनी  खान  चौधरी  :  (®  से  कुछ  कमियां  परन्तु

 कार्यक्रम  में  परिकल्पित  क्षमता  को  बनाए  रखने  के  लिए  प्रयाप्त  किए  जा  रहे  हैं  ।

 नई  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  को  चालू  करने  के  बिलम्ब  के  मुख्य  कारण  हैं  :  राज्य  बिजली

 बोर्डों  ई०  के  परियोजना  प्रबंध  में  निर्माताओं  द्वारा  उपस्करों  की  सप्लाई  में

 विलम्ब  तथा  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  पास  वित्तीय  संसाधनों  की  अपर्याप्त  उपलब्धता  ।

 चालू  करने  के  निर्धारित  कार्यक्रम  को  बनाए  रखने  की  आवश्यकता  की  सरकार  को  पुरी  तरह

 जानकारी  है  ।  परियोजनाओं  की  प्रगति  की  सही  तरीके  से  मानीटरिंग  ऊर्जा  केन्द्रीय  विद्युत

 प्राधिकरण  और  योजना  आयोग  द्वारा  की  जी  रही है
 ।  केन्द्रीय  faa  प्राधिकरण  परियोजना

 प्राधिकारियों  और  उपस्कर  निर्माताओं  के  साथ  आवधिक  समन्वय  बैठकों  का  आयोजन  कर  रहा  है  ।

 इस्पात  और  सीमेंट  जैसी  आवश्यक  मदों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  भी  सहायता  दी  जा  रही

 परियोजना  प्रबंध  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  संविदा  आयोजना  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  राज्य  बिजली

 बोर्डों
 को

 जारी  कर  दिए  गए  हैं  ।  राज्य  बिजली  बोर्डों  की  वित्तीय  स्थिति  को  सुदृढ़  करने  की

 श्यकता  और  परियोजनाओं  को  निधियों  का  कारगर  लग  से  आदान-प्रदान  करने  के  लिए  राज्य

 कारों  को  जोर  दिया  गया  है  ।

 राज्यों  को  की  जाने  वाली  पेट्रोलियम  उत्पादों  की

 सप्लाई  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  सेल

 sr
 *17  2.  जी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  क्या  रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  fH:

 क्या  सरकार  ने  विभिन्‍न  राज्यों  को  कि  जाने  वाली  मिट्टी  के  रसोई  गैस  आदि

 जैसे  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  सप्लाई  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  एक  सैल  स्थापित  किया  है  ;

 ठनाओं  पर  भी  निगरानी क्या  यह  सैल  प्रयोक्ताओं  को  परेशान  किए  जाने  की

 रखेगा  ;

 किन-किन  राज्यों  में  सप्लाई  पर्याप्त  नहीं  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इनकी  कमी

 कितनी  हैं  ;  और
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 सप्लाई  और  वितरण  व्यवस्था  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये जा  रहे

 रसायन  श्योर  उर्वरक  मंत्री  दिव  चन्द्र
 और  पेट्रोलियम

 विभाग  द्वारा  गठित  तेल  समन्वय  समिति  (ato  सी०  सी  °)  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  देश  के  भीतर

 पेट्रोलियम  उत्पादों  की  सप्लाई  तथा  उनके  वितरण  को  मानीटर  करती  है  ।  यह  उत्पादों  की  होने  वाली

 संभावित  कमी  को  बताती  है  तथा  तेल  कम्पनियों  के  सहयोग  से  सुधारात्मक  कार्यवाही  करतीं

 तेल  समन्वय  समिति  सचिवालय  में  एक  शिकायत  कक्ष  भी  कार्य  कर  रहा है  ।  उपभोक्ताओं

 की  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिये  मुख्य  भूमिका  तेल  कम्पनियों  द्वारा  स्वयं  निभायी  जाती  है  ।  तेल

 कम्पनियों  द्वारा  अपने  प्रत्येक  विपणन  प्रभागीय  कार्यालयों  में  उपभोक्ता  सेवा  कक्षों  की  स्थापना  की

 यी है  ।  इन  कक्षों  की  विद्यमानता  का  बहुत  प्रचार  किया  गया है  ।  उपभोक्ता  की  शिकायतों  की

 इन  कक्षों  द्वारा  जांच-पड़ताल  की  जाती  है  तथा  उचित  सुधा  रात्मक  कार्यवाही  की  जाती

 वर्तमान  में  तरलीकृत  पेट्रोलियम  गैस  पकाने  को  को  छोड़कर  पेट्रोलियम

 उत्पादों  की  उपलब्धता  सन्तोषजनक  है  ।  तरलीकृत  पेट्रोलियम  गैस  के  सम्बन्ध  में  भी  स्थिति  में
 सुधार

 हो  रहा है  ।  जबकि  दो  माह  तरलीकृत  पेट्रोलियम  गैस  को  सप्लाई  विद्यमान  उपभोक्ताओं  की

 अनुमानित  मांग  का  लगभग  70  प्रतिशत  जून  में  सप्लाई  बढ़कर  विद्यमान  उपभोक्ताओं  की

 मानित  मांग  का  82  प्रतिशत  हो  गयी  थी  ।

 सप्लाई  तथा  वितरण  मशीनरी  में  सुधार  लाने  तथा  इसे  सरल  और  कामगर  बनाने  की

 योजनाओं  की  निरन्तर  समीक्षा  की  जाती  ।  नये  पाइपलाइन  टर्मिनलों  का  निर्माण  जैसे  कि

 अम्बाला  तथा  जालंधर  में  बनाये  गये  रेलवे  हैड  डिपो  टैकरों  तथा  सुविधाओं  में  और

 अधिक  पेट्रोल  तथा  हाई  स्पीड  डीजल  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  इत्यादि  खोलकर  खुदरा  तन्त्र  जाल  का

 विकास  इत्यादि  कुछ  वितरण  मशीनरी  में  और  अधिक  सुधार  लाने  इसे  कारगर  बनाने

 के  अपनाये  गये  त  रिक्त  qeifaan  गैस  के  सम्बन्ध  दुलि या जन  में  तरलीकृत

 पेट्रोलियम  गैस  सयंत्र  के  चाल  होने  से  तथा  मधुरा  तथा  कोयाली  में
 कंटीली

 टिक  क्रेशरों  के

 चालू  होने  से  जोकि  निर्माणाधीन  आने  वाले  महीनों  में  घरेलू  उपलब्धता  में  काफी  वृद्धि  होने  की

 आशा

 भ्रहमदाबाद  के  निकट  तेल  का  पाया  जानां

 *173,  श्री  माधव  राय  afer.
 लिप  द  दि  राग सन  q rr  rene atts  रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  गुजरात
 में  अहमदाबाद  के  निकट  नये  क्षेत्र  में  तेल  पाया

 गया

 यदि  इस  नये  क्षत्र  में  तेल  और  गैस  का  अनुमानित  भंडार  कितना  है  ;

 कौर
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 ह  कत  क

 इस  क्षेत्र  में  उक्त  भण्डार  का  पुरी  तरह  पता  लगाये  जाने  और  उपयोग  किए  जाने  के

 लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 रसायन  सनौर  उर्वरक  मंत्री  पी०  शिव  शंकर  अभी  हाल  में  गुजरात

 आन  ad  |  ह  हक
 ता  iv  1  में  प्रारंभिक  परीक्षण  उत्पादन में  अहमादाबाद  के  निकट  एक  छोटी  नई  संरचन

 के  दौरान  तेल  मिला  है  ।

 कुएं  का  विस्तृत  परीक्षण  किए  जा न ेके  पश्चात  क्षेत्र  की  उत्पादन  क्षमता  का  पता

 चलेगा  ॥

 विस्तृत  परीक्षणों  के  परिणामों  पर  आगे  की  अन्वेषण  और  दोहन  नीति  निर्भर

 करेगी  |

 ए  के  माध्यम  से  टेलीफोन  चेनल

 *
 176.  श्री  चिगवांग  कौशिक :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  बालासाहिब  लिखे  पाटिल  |

 *

 क्या  यह  सच  है
 कि  भारत  के  राष्ट्रीय  ए  से  टेलीफोन  चैनलों  का  विस्तार

 करने  में  सहायता  मिलेगी

 यदि  तो  टेलीफोन  चैनलों  के  विरु  नार  से  लि \ub  केन  क्षत्रों  को  लाभ  होगा  और  वे  कब

 तक  चाल  हो  जाएंगे  ;  कौर

 TH  छोटे  होने  से  होने  वाली  टेलीफोन  चैनलों  की  अधिकता  और  अन्य

 स्याओं  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है
 ?

 संचार  मंत्री  सो ०  एस०  :
 जी  हां  ।,

 जांलधर  [,  भुवनेश्वर

 ata

 पोर्ट  सवार  बत्ती  तथा  कार-निकोवार  स्थित

 अटुटाइस  भू-केन्द्र  उपग्रह  नेटवर्क  से  जोड़े  जा  रहे  हैं  ।  परीक्षण  कार्य  पहले  से  ही  शुरू

 wae  ए  अन्तरिक्ष  यान  अन्तरिक्ष  में  2.5  वर्ष  तक  कार्य  करेगा  ।  इन्ही  1  वी

 को  4  जुलाई  83  को  छोड़े  जाने  का  है

 राजस्थान  में  गस  पर  श्राधारित  उर्वरक  संयंत्र  की  स्थापना

 चन्द  aa  क्या  qalfara  रस  ह *  177.  श्री  विधि  Ta  जग  थका  NMG  न  कौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
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 का

 राजस्थान  में  बम्बई हाई  गैस  पर  आधारित  एक  उर्वरक  कम्पलैक्स  स्थापित  किए

 जाने  का  प्रस्ताव है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या

 रसायन  ध्रौर  उर्वरक  मंत्री  पी०  दिव  :  हां  ।  पश्चिमी  तट

 से  उपलब्ध  गेस  पर  आधारित  एक  उकेरा  संयंत्र  की  स्थापना  राजस्थान  में  करने  का  निर्णय  किया

 गया है

 संयंत्र  के  स्वामित्व  और  लागत  आदि  जैसे  ब्यौरों  के  बारे  में  अभी  निणंय  नहीं

 लिया गया  ।

 atlas  समाचार

 *]1709.  श्री  कार  एन०  राकेश  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  दिनांक  26  1982 के  टाइम्स ''  में  प्रकाशित

 फोन  क्रिमेशनਂ  शीर्षक  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  जिसके  अनुसार  टेलीफोन  कंज्यूमर्स

 गाइडेंस  सोसाइटी  आफ  इन्डिया  ने  टेलीफोन  का  विरोध  करते  हुए  कलकत्ता में  टेलीफोन

 शव-यात्रा  निकाली  थी

 यदि  तो  कलकत्ता  में  टेलीफोनों  के  अनियमित  और  उचित  ढंग  से  काम  न  करने  के

 सम्बन्ध  में  लोगों  की  शिकायतों  को  दर  करने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ;  भर

 ao  सी०  जी०  सोसाइटी  के  प्रतिनिधियों  तथा  महाप्रबंधक  कलकत्ता  टेलीफोन  के  बीच

 25-6-1982  को  हुई  बैठक  में  किन  मुख्य  मुद्दों  पर  चर्चा  की  गई  थी  ?

 संचार  मंत्री  सो०  एम०  जी  aft

 जन  उपयोगी  एजंसियों  द्वारा  सड़क  खुदाई  गतिविधियों  के  कारण  केवल

 ग्रस्त  टेलीफोन  सामान  की  चोरी  तथा  बिजली  की  कटौती  के  कारण  कलकत्ता  की  टेलीफोन

 सेता
 पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  बाह्म  संयंत्र  में  सुधार  लान ेके  लिए  एक  कार्यदल  निम्नलिखित

 कर  रहा  है

 पी०  बी
 ०

 सी
 ०

 डाक्टरों  में  केबिलों  का  बिछाना  ।

 केबुलों  का  दावीकरण

 वितरण  नेटवर्क  के  लिए  जैली  भरे  केबुलों  का  प्रयोग

 डिजिटल  माइक्रोवेव  प्रणाली  प्रदान  करना  जिसमें  सड़क  खुदाई  से  उत्पन्न  खतरों  का

 सामना  नहीं  करना  पड़ता  बिजली  की
 कटौती

 से  निपटने  के  लिए  प्रमुख  क्ष  त्रों  के  टेलीफोन

 चेंजों में  स्पेशल  पावर  फीडर  लगाए  जा  रहे  हैं
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 टी०  सी०  जी०  सोसाइटी  के  प्रतिनिधियों  एवं  कलकत्ता  के  महाप्रबंधक  टेलीफोन  कें

 बीच  25-6-82  को  कोई  बैठक  नहीं  हुई  थी  ।

 मध्यवर्ती  ध्रौषघधियों  पर  से  सीमा-शुल्क  हटाया  जाना

 *
 181.  श्री  atar  भाई  :  कया  रसायन  site  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  क्लोम-फैनी  कोल  तथा  एथमबुटोल  एच०  सी०  आई०  के

 ठीक  अवस्थाओं  से  ही  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कुछ  मध्यवर्ती  औषधियों  पर  लगे

 शुल्क  को  नवम्बर  1981  में  हटा  लिया  गया  था  ;

 प्रारम्भिक  अवस्थाओं  से  होने  वाले  उत्पादन  में  तुलनात्मक  रूप  से  कितनी  वृद्धि

 हुई  है  ;

 इन  औषधियों  के  लघु  एककों  द्वारा
 कि

 जाने  उत्पादन  में  कितनी  गिरावट  आई

 है  ;  और

 अन्तराल सरकार  का  विचार  मांग  और  उत्पादन  के  बीच  के  किस  प्रकार  दूर

 करने  का  है  ;  और  इस  मामले  में  प्रभावित  लघु  एककों  की  सहायता  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है
 ?

 पेट्रो लिय  रसायन  कौर  satay  मंत्री  पी०  :  faa  राजस्व

 सरकार  ते विभाग  की  दिनांक  27  1981  की  अधिसूचना '  द्वारा  TUTE  |  ड  निम्नलिखित  दो  औषध

 जिनका  क्लोरमफैनी कोल  पाउडर  और  एथमबुटोल  के  उत्पादन  में  प्रयोग  होता  से

 द क दी  oe
 सीमा-शुल्क  की  रियायती  दर  समाप्त  क

 (1)  एल-बेस

 (2)  डी

 और  प्रारंभिक  अवस्थाओं  से  निर्माण  करने  वाले  निर्माताओं  द्वारा

 कोल  पाउडर  का  उत्पादन  जनवरी से  1981  के  11  महीने  के  दौरान  53.66  टन  किया

 गया  और  1982  के  दौरान  24.43  टन  गया  लघु  उद्योग  क्ष  त्र  में

 चलो  रमज़ानी कोल  पाउडर  एक्स-एल-बेस  के  एक  जिसने  जनब  1981  के  दौरान

 23:98  टन  क्लोरमर्फनीकोलਂ का  उत्पादन  किया  ने  1982  के  बीच  6.45  टन

 के  उत्पादन  की  सुचना  दी  है  ।'  लघु  उद्योग  क्षत्र  में  अनेक  अन्य  ऐसे  एकक  हैं  जो  कलो  रमफैनी कोल

 पाउडर  एक्स-एल-बेस  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  ।  उनके  उत्पादन  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं हैं  ।

 ्य प  ए
 “28  ल  की  आरंभिक  अवस्था

 ा  दे लि  के  उत्पादन  का जहां  तक  डी०  अमीनो  र  ees

 27
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 सम्बन्ध  डी  नोबुटानोल  से  सीमा  कर  की  रियायत  हटाने  के  बाद  दो  एककों  द्वारा

 उत्पादन  किए  जाने  की  सुचना  प्राप्त  हुई
 a
 @)  स  न अथ  tor

 तीस  लिफिन  कैमिकल्स  प्रा०  और  म७

 लुपिन  लेबोरेटरीज  पा  लि०  से  इन  दोनों  एककों ने  मूल्य  निर्धारण  के  लिए  सरकार से  आवेदन

 करिया  है  ।

 जहां  तक  संगठित  क्षत्र  में  एथमबुटोल  के  उत्पादन  का  संबंध  जीव  199  1

 के  दौरान  56.57  टन  के  उत्पादन  की  तुलना  में  198  1982  के  दौरान  16.01

 टन  के  उत्पादन  की  सूचना  दी  गई  है  ।  अमी  नोबुटानोल  से  एथमबुटोल  उत्पादित  करने  वाले

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  एककों  ने  अभी  तक  उत्पादन  रिपोर्ट  नहीं  भेजी  है  ।

 जहां  तक  क्लोरमर्फनीकोल  पाउडर  का  संबंध  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  के

 पास  पंजीकृत  एककों  की  वर्ष  1982-83  की  हकदारी  128  टन  लघु  उद्योग  क्षत्र  के  दो  एककों

 ने  बताया  है  कि  वे  मिलकर  विभिन्न  एककों  की  हकदारी  को  पूरा  करने  के  लिए  15  टन  प्रति  महीने

 की  दर  से  राज्य  व्यापार  निगम  को  क्लोरमफैनीकोल  की  आपूर्ति  करेंगे  ।  क्लोरमफैनीकोल  पाउडर

 का  उत्पादन  लघ  उद्योग  क्षत्र  में  अनेक  अन्य  एककों  तथा  संगठित  क्षेत्र  द्वारा  भी  किया  जा  रहा

 जहां  तक  एथमबुटोल  हाइड्रोक्लोराइड  का  संबंध  चू  कि  यह  औषधि  भी  देश  में  अनेक  एककों

 रा  पहले  ही  उत्पादित  की  जा  रही है  तथा  कछ  और  एकक  इसका  उत्पादन  करने  जा  रहे

 अपर्याप्त  उपलब्धता  की  समस्या  की  कोई  आशंका  नहीं  है  |

 सरीन  समिति  को  रिपोर्ट

 *]  82.  श्री  जेल  बदर  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सर  कार  ने  डाक
 >  नशाना

 तथा  तार  विभाग  के  विभाजन  पर  सरीन  समिति  की  रिपोर्ट  पर

 कोई  निर्णय  ले  लिया  है  ;

 यदि  तो  लिए  गये  निर्णय  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्री  सी ०  एम०  :  और  जी  नहीं  ।  सरीन  समिति  को

 faa  सिफारिशों  पर  अभी  विचार  हो  रहा  है  ।

 इन  सिफारिशों  का  डाक-तार  विभाग  के  कायें  तथा  दोनों  संचार  सेवाओं  के  भविष्य

 पर  दूरगामी  प्रभाव  पड़ता  सभी  सम्भव  निहितार्थों  काफी  गहराई  और  विस्तार  के  साथ

 अध्ययन  करना  होगा  |  इनका  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  और  जितनी  जल्दी  सम्भव  निर्णय

 ले  लिए  जायेंगे  ।

 28
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 नि  नान

 दिल्‍ली  दूरदर्शन  से  हरियाणा  राज्य  को

 उपलब्धियों  का  प्रसारण

 1742.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  सुचना  we  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa

 दिल्‍ली  दूरदर्शन  ने  राज्य  सरकार  की  उपलब्धियों  का  प्रसारण  का  के  बारे  में  क्या

 नीति  अपनाई  है  ;  और

 क्या  हरियाणा  राज्य  सरकार  की  उपलब्धियाँ  दिल्‍ली  पर  दिखाई  गई  हैं  ।

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रो  बसन्त  :  दूरदर्शन  केन्द्र  राज्य  सरकारों  या  केन्द्रीय

 सरकार  की  उपलब्धियों  को  प्रचारित  नहीं  करते  ;  किन्तु  केन्द्र  राज्य  सरकारों  सहित  कारों  की

 सभी  विकासीय  और  योजनागत  गतिविधियों  को  अवश्य  करते  हैं  ।

 ag  उल्लेखनीय  है  कि  दूरदर्शन  केन्द्रों  सहित  सरकारी  माध्यम  एककों  को  जारी  किए  गये

 maa  सिद्धान्तों  में  उनसे  यह  अपेक्षित  है  कि  वे  सरकार  के  उपलब्धियों  और

 विकासीय  गतिविधियों  को  प्रभावी  रूप  से  कवर  करें  ।  इस  संबंध  में  उनको  यह  भी  सुचित  किया

 गया  है  कि  उनका  विशेष  कार्य  सामाजिक  और  सांस्कृतिक  जैसे  क्षत्रों  में

 उसके  उपलब्धियों  और  समस्याओं  को  कवर  करना  होना

 a

 बिलासपुर  शौर  स्वारघाट  ste  बिलासपुर

 के  बीच  सीधी  टेलीग्राम  संपर्क

 1743.  प्रो  नारायण  चन्द्र  परिवार  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  बिलासपुर  और
 गैया

 नवीन  तथा  स्वारघाट  ait  पय ७  बिलासपुर  के  बीच  सीधा

 फोन-टेलीग्राम  सम्पर्क  को  स्वीकृत  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  उनकी  स्वीकृति  की  तारीख  क्या है  भी  र  zap र  Sq  से  a श  त्येक  सेवा  को

 किस  तारीख  को  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :
 (1)  बिलासपुर  तथा  गैया  रविन

 के  बीच  सीधी  टेलीफोन/तार  ava  की  मंजूरी  दे  दी
 गई हैं

 (ii)  स्वारघाट  तथा  बिलासपुर  के  बीच  सीधी  टेलीफोन/तार  लाइन/सम्पकं  की  मंजूरी  नहीं

 दी  गई
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 )  (i)  सीध  टेलीफोन  संपक  की  मंजूरी  4-12-80  को  दे  ती  गई  :
 Gl  STR  थी  |  |

 |  इसे  15-5-82

 को  संस्थापित  कर  दिया  गया है  |

 (ii)  गाविन  तथा  बिलासपुर  के  बीच  सीधे  वाय  रलेस  तार  सम्पक  को  मंजूरी  13

 स्टेशन को  दे  दी  गई  विलासपुर  वायरलेस  स्टेशन  की  स्थापना  पहले  ही  की  जा  चुकी

 वितत  में  वायरलेस  स्टेशन  की  स्थापना  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  तथा  इसके  बाद  ही  सम्यक

 पित  किया  जा  सकेगा  ।

 बस्तर  में-गेस  एजंसी  का  आवंटन

 ike 1744.  a  लक्ष्मण '  कर्मा :  क्या  रसायन  का ९  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  :

 के  लिए  रसोई गस  एजेंसी  आवंटित  की क्या  मध्य  प्रदेश के
 आदिवासी  जिला

 बस्तर  के

 गई  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  जिले  के  आदिवासी  के  लिए  आरक्षण  की

 व्यवस्था  करके  यह  एजेंसी  इस  जिले  के  किसी  आदिवासी  बे  रोजगार  यवक  को  देने  का  और

 यदि  तो  एजेंसी  के  आवंटन  पत्र  कब  तक  मांगे

 रसायन  कौर  उबर  मंत्री  पी०  से  हिन्दुस्तान

 पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  द्वारा  6  अनुसूचित  जनजाति  श्रेणी  के  अंतगर्त  मध्य  प्रदेश  में  जिला

 मुख्यालय  कस्बे  बस्तर  में  जगदलपुर  के  स्थान  पर  एक  एल  पी  जी  डिस्ट्रीब्यूटरशिप  के  लिए

 15-12-1981  को  एक  विज्ञापन  दिया  गया  था  |  दिनांक  24-2-1982  को  साक्षात्कार  का

 आयोजन  किया  गया  था  परन्तु  चयन  समिति  द्वारा  कोई  उम्मीदवार  उपयुक्त  नहीं  पाया  गया  था  ।

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  डिस्ट्रीब्यूटर  रशीद
 को  उसी  श्रेणी  के  अन्तगंत  शीघ्र  ही

 faa  जा  रहा  है  अनुसूचित  जन  के  पात्र  से  आवेदनपत्र  पुन

 आमंत्रित  किए  गये  हैं  ।

 नेशनल  फर्टिलाइजर  लिमिटेड  में  नैमित्तिक  मजदूर

 समस्या  के  कारण  घाटा

 1745.  शो  बाग  :  क्या  रसायन  ate  उर्वरक  मंत्रीਂ  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 एलन्शों  की  मत उसके  मंत्रालय  को  मालूम हैਂ  किਂ  म  प्  गव  मजदूर  विरोधी  नीति  और  नैमित्तिक

 मजदर  की  समस्याओं  से  अकाल  ढंग  से  निपटने  के  कारण  नेशनल  फर्ट्लाइज्स  लिमिटेड़  को
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 गाड़ी  के  डिब्बों  से  माल  न  उठाने  के  कारण  रेल  विभाग  को  भुगतान  किए  जाने  वाले  विलम्ब  शुल्क

 के  तौर  पर  भारी  नुकसान  उठाना  पड़ा  है  ;  भर

 यदि  तो  इस  बारे  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :

 नल  लि०  रेलवे  वैगनों  पर  माल  लादने-उतारने  के  लिए  कोई  नैमित्तिक
 मजदूर

 नियुक्त  नहीं  करता  ।
 आकस्मिक  तथा  परिवर्तनीय  होने  के  कारण  इसे  ठेकेदारों  के  माध्यम  से

 किया  जाता  है  ।  ठेकेदारों  द्वारा  नैमित्तिक  मजदूर  नियुक्त  किए  जाते  हैं  तथा  मुख्य

 नियोजक  होने  के  नाते  यह  सुनिश्चित  करता  है
 कि  ठेकेदार  ठेका  श्रम  और

 अधिनियम  के  अधीन  अपने  दायित्वों  का  पालन  करें  ।  नैमित्तिक  मजदूरों  के  साध '  किसी  प्रकार

 अकुशल  ढंग से  निपटने  या  sacral  की  श्रमिक  विरोधी  नीति  का  प्रश्न  ही  नहीं

 उठता ॥

 नेशनल  फर्टिलाइजर  लि०  ने  सूचित  किया  है  एक  यूनियन  के  हस्ती प  के  कारण

 198  :  में  के  पानीपत  एकक  में  कोयला  उतारने  का  काम  कुछ  अव्यवस्थित  हो

 गया  था  ।  इस  घटना  के  कारण  कोयले  के  रेक्स  को  छोड़ने  में  विलम्ब  हुआ
 जिस
 |  दि  क  |  के  परिणामस्वरूप

 43,803  रु० की  राशि  के  विलम्ब  शुल्क  का  भुगतान  करना  पड़ा  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कलकत्ता  zara  aia  में  टैक्स  मैकेनिक

 1746.  श्री  आनन्द  पाठक  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कलकत्ता  टेलेक्स  आफिस  में  कोई  स्थाई  टैक्स  मैकेनिक  हैं  ;

 (a)  यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  जाएगी  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :

 भर  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 भारत  सऊदी  तेल
 f-

 सन्ध

 1747.  श्री  दिगम्बर  सिंह  :  क्या  रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  कोई  दीर्घकालीन  भा  रत-सारी  तेल  सन्धि  हुई  है  ;
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 यदि  तो  पूर्ण  ब्यौरा  क्या
 है  ;  और

 क्या  अब  तेल  बाजार  में  तेल  आसानी  से  उपलब्ध  हो  ज  TaT  &  और 1.0  और  क्या  सरकार  द्वारा

 इस  वर्ष  (30-6-1982  कोई  नई  खरीद  की  गई  यदि  तो  कहां  से  और  कितन  iq  ल  खरीदा

 गया  तथा  यह  खरीदा  गया  तेल  सऊदी  तेल  की  तुलना  में  कितना  न्यूनाधिक  था  ?

 रसायन  चमरोर  उर्वरक  मंत्री  पी०  :  और  जी  हां

 इस  वर्ष  अन्तिम  रूप  दी  गयी  संविदा  में  लगभग  2  fHo  मी०  टन  प्रति  वर्ष  की  दर  से  अशोधित

 तेल  के  सप्लाई  किए  जाने  की  व्यवस्था  है  इस  संविदा  के  अन्तरगत  इस  वर्ष  प्रचलित
 मूल्यों  के

 आधार  पर  270.00  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  लगभग  1.2  fro  मी ०  टन

 faa  तेल  सप्लाई  किया  जाएगा  ।

 केवल  एक  बार  1982  में  अशोधित  तेल  की  मौके  पर  खरीद  की  गयी  थी  ।

 जबकि  बम्बई  को  दर  से  231.000  मीटर  अरब  लाईट

 गीत  तेल  खरीदा  गया  था  ।  अन्यथा  वर्ष  1982  के  लिए  आयातित  अशोधित  तेल  की  आवश्यकता को

 नाइजी
 सोवियत  साऊदी  अरेबिया  जैसे  देशों  की

 राष्ट्रीय

 तेल  कापियों  के  साथ  पहले  ही  किये  गए  लम्बी  अवधि  के  समझौतों  द्वारा  और  साथ  ही  बम्बई  हाई

 भशोधित  तेल  के  स्वैप  द्वारा  पूरा  किया  जाता है
 ।  इन  प्रबन्धों  को  कार्यरूप  देने  में  कोई  कठिनाई

 नहीं  हुई  थी

 भूतपूर्व  कोयला  बोर्ड  के  कर्मचारियों  की  परिवार  को  पेंशन

 1748.  श्री  सुधीर  गिरि
 :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  ने

 कोयला  क्षेत्र  के  तैनात  WITS  कोयला  बोड़ें  के
 तमंचा  रियों  को  परिवार  पेंशन  देने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाये  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  इंकर  :  हाल  ही  में

 16.5.1982  को  एक  बैठक  आयोजित  की  गई  थी  ।  यह  बैठक  कुछ  उन  सदेहों  को  दूर  करने  कें  लिए

 आयोजित  का  गई  थी  जो  कोयला  बो  के  भूतपूर्व  कोंचा  रियों  को  कोल  इडिया  लि०  में  खपाने  की

 शर्तों  के  संबंध  में  पहले  ही  सूचित  कर  दिए  गए  निर्णय  लागू  करते  समय  पैदा  हुए  थे  ।  संबद्ध  मामलों

 को  हल  कर  लिया  गया  है  और  निर्देश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  कि  इन  मामलों  को  जल्दी  निपटाया

 जाए  |

 दिल्‍ली  में  गेस  कनेक्शन  के  लिए  विचाराधीन  श्रावेदन-पत्र

 1749.  श्री  ए०  नीलालोहिथादसन  नाडार  :  क्या  पेट्रोलियम  रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  qe

 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  रसोई  गस  कनैक्शन  के  लिए  इस  समय  कितने  आवेदन-पत्र  विचाराधीन

 हैं  ;  और
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 कनैक्शन  देने  के  बाद  उन  आवेदन-पत्रों  को
 कब  तक  निपटाये  जिनकी  आशा  है  ?

 पेट्रो  रसायन  att  उकेरा  मंत्री  पी०  शिवशंकर )  दिनांक  31-3-1982

 की  यथा  स्थिति  को  संघ  शासित  प्रदेश  दिल्‍ली  में  खाना  पकाने  की  गेस  के  कनैक्शनों

 के  लिए  लगभग  4,06,700  आवेदन-पत्र  बकाया  पड़े  हैं  ।

 संघ  शासित  प्रदेश  दिल्‍ली  में  कनैक्शनों  के  लिए  विद्यमान  प्रतीक्षा  सुची

 के  1984-85  तक  पुरा  किए  जाने  की  साशा  है  |

 पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  का  प्राइवेट

 कम्प  नियों  में  बदला  जाना

 1750.  श्री  नबल  किशोर  कया  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  अनेक  फर्म  अपने  को  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियों  में  बदल

 रही  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  चला  है  कि  उक्त  परिवर्तन  करने  के  बाद  ये

 वेट  लिमिटेड  कम्पनियां  बहुत  कम  लाभ  दर्शाती  हैं  और  लेखा-जोखा  इस  प्रकार  तैयार  करती  है  कि

 सरकार  को  या  तो  टैक्स  देना  ही  न  पड़े  और  देना  भी  पड़े  तो  बहुत  कम  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इन  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियों  में  परिवार  के  सदस्य  होते  हैं

 और  लाभ  को  कम  करने  के  लिए  उन्हें  वेतन  के  रूप  में  मोटी  रकम  दी  जाती  है
 ;  और

 उनके  वेतन  की  सीमा  निर्धारित  करन ेके  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  अपनी  फर्मों  को  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनी  में  बदलने  से

 पूर्वे  थ  जो  लाभ  देती  उससे  कम  लाभ  न  देशी  ?

 न्याय  att  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  :

 aa:  माननीय  सदस्य  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  फर्में  के  सम्बन्ध  जो  अपने  आपको

 प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियों  में  परिवतित  कर  रही  के  विषय  में  सुचना  चाहने  के  इच्छुक  हैं  ।

 पब्लिक  लिमिटेड  जो  तीन  वर्षों  1978-79  से  1980-81  की  अवधि  में  कम्पनी

 नियम  की  धारा  के  अन्तर्गत  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियों  में  परिवर्तित  हुई  की  संख्या

 निम्न  प्रकार  है  :

 प्राइवट  लिमिटेड  कम्पनियों  में  परिवर्तित  पब्लिक

 लिमिटेड  कम्पनियों  को  संख्या

 1978-79  1979-80  1980-81

 37  24  17
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 उपरोक्त  सूचना  से  यह  मानना  पड़ेगा  कि  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  की  प्राइवेट  लिमिटेड

 कम्पनियों  में  परिवर्तन  में  बढ़ोतरी  नहीं  हुई  है  ।

 इस  प्रकार  की  प्रवृत्ति  की  विभाग  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 (7)  तथा  घारा  3  (i)  (iii)  के  उपबन्धों  के  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनी  केवल

 50  सदस्य  रख  सकती  है  और  उसको  जनता  से  उसके  अंशों  में  जमा  आमंत्रित  करने  से  भी  निषिद्ध

 किया गया  है  ।  निकटस्थ  धारित  प्राइवेट  उद्यम  की  प्रवृत्ति  होने  का

 उनके  मामले  में  अधिक  तात्विक  नहीं  है  ।  इसलिए  प्राइवेट  लिमिटेड  प्रबन्धकीय  कार्मिकों

 जैसे  प्रबन्धक  भीर  पूर्णकालिक  निदेशकों  को  वेतनों  की  अदायगी  के  सम्बन्ध  कम्पनी  अधिनियम

 के  नियंत्रक  उपबन्धों  के  अधीन  नहीं  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियों  द्वारा  देय  वेतनों  की

 सीमा तय  करने  का  सरकार  द्वारा  कोई  कदम  उठाने  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।

 कलकत्ता
 टेलीफोन

 का  कार्यकरण

 1751.  श्री  सनत  कुमार  मंडल

 श्री  सत्य  गोपाल  मिश्र  i
 :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि :

 क्या  कलकत्ता  टेलीफोन  की  हालत  बहुत  खराब  है  ;

 क्या  कलकत्ता  के  टेलीफोन  अधिकारी  लोगों  की  शिकायतों  के  प्रति  बिलकुल  उदासीन

 और

 यदि  तो  उनका  विचार  कलकत्ता  टेलीफोन  के
 कार्यकरण  में  अमूल  सुधार  करते

 भौर  टेलीफोन  सेवाओं  को  सामान्य  बनाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  योगेन्द्र  :  जी  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  पता  ।  फिर  सेवाओं  में  आगे  और  सुधार  करने  के  लिए  निरंतर

 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं ।

 गोदावरी  बेसिन  में  गस  का  उत्पादन

 1752.  श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  कल्लूरी  :  क्या  रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  ag

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  देखते  हुए  कि  गोदावरी  बेसिन  में  गैस  जल  रही  गैस  द्वारा  निकाली  जा

 सकेगी  ;
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 यदि  at,  तो  गस  का  उत्पादन  शीघ्र  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 है  ;  और

 क्या  इस  क्षेत्र  में काम  को  तेज  करने  के  लिए  ड्रिलिंग  feat  को  संख्या  बढ़ाने  के  बारे

 में  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 रसायन  ate  उर्वरक  मंत्री  पी०
 :  दो  तटीय  कुओं  में  गैस

 का  धमाका  हुआ  है  ।  जबकि  एक  कुए  को  गेम  उत्पादन  के  लिए  सुधारा  नहों  जा  सकता  अन्य

 कुए  को  प्राप्त  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 गोदावरी  बेसिन  अभी  तक  बहुत  अधिक  अन्वेषण  की  प्रारम्भिक  स्थितियों  में  है  ।  गेस

 की  लगातार  उत्पादन  पर  विचार  करने  से  पव  अतिरिक्त  कुओं  का  खो  जाना  और  परीक्षण  करना

 आवश्यक  है
 ।

 11.0

 भ्रण्डमान  भ्रांत  निकोबार  के  लिए  प्रदर्शन  केन्द्र

 1753.  श्री  मनोरंजन  भवत  क्या  सुचना  शरार  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क

 सपा शशिज
 क्या  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  f

 रम  इत्यादि  जेसे  देश  के  सुदूर  एकाकी

 सीमान्त  क्षेत्रों  के  लिए  हमारे  उपग्रह  के  माध्यम  से  दूरदर्शन  प्रसारण  करने  की  बात  सरकार  के

 ध्यान  में  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  केन्द्र  शासित  प्रदेश  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूहों  में  दूरदर्शन

 प्रसारण  उपलब्ध  कराने  के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन/प्रस्ताव  मिला  है  ;  और

 यदि  तो  कब  और  किस  और  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 तत्सम्बन्धी  पु  रा  ब्यौरा  क्या

 aes  (sr) सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  वसन्त  :  अवर  {ot}  प  वाले

 टी०  वी०  ट्रांसमीटर  लगा  कर  तथा  का  उपयोग
 करके

 Ge  ब्लेयर  संहृत  दूरवर्ती  क्षत्रों  के

 लिए  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  करने  की  एक
 रोज
 ot  दी  क  |  ना  तैयार  क ी  गई  है  ।  इसका  दार्यानन्‍्वयन  संसाधनों

 की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  |

 फिल्मों  का  True

 1754.  श्री  नवीन  रवाणी  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  विदेशों  में  भारतीय  फिल्मों  की  aga  अधिक
 मांग  हैं
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 धा

 दिये तहां
 (a)  यदि  तो  ऐसे  के  नाम  क्या  हैं  ;  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  अन्य  देशों  से  भी  बातचीत  करने

 का

 सुचना  भ्र ौर  प्रसारण  मंत्री  वसन्त  :  और  हां  ।

 ना  इजी  सन्ना  इंगलैंड

 और  अमरीका  में  भारतीय  फिल्मों  की  अच्छी  मांग है  ।

 हां  ।  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  बम्बई  द्वारा  इस  दिशा  में  प्रयास  किए

 जा  रहे

 कलकता  में  खरब  एलेक्स  AMA

 1755,  श्री  सत्य  गोपाल  मिश्र  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  कलकत्ता  की  दो  टेलेक्स  मशीनों  में  से  एक  हमेशा  खराब

 रहनी  है  ;  और

 सरकार  ने  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र
 :  जी

 नहीं
 ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 1982  में  हुए  विधान  सभा  चुनावों  में  दल-वार

 चुनाव  लड़ने  घाले  उम्मीदवार

 1756.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  aaa  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  19  1982  को  पश्चिमी  हरियाणा  और  हिमाचल  प्रदेश  में

 आम
 चुनाव  हुए  थे  ;

 यदि  तो
 चुनाव  लड़ने  वाले  उम्मीदवारों  का  राज्य-वार  और  दल-वार  ब्यौरा

 क्या

 उन  उम्मीदवार रों  का  ब्यौरा  कया  है  जिनकी  जानें  जब्त  हुईं  और  इससे

 सरकार  को  राज्य-वार  कितनी  आमदनी  हुई  ;  और

 सरकार  का  इन  चुनावों  पर  राज्य-वार  कितना  खर्चे  हुआ ?

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ  :  से  जानकारी
 ल  ट

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  आर  सदन  क ेप  टल  पर  रख  दी  जाएगी  |
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 दामोदर  घाटी  निगम  का  बारिया

 विद्युत  संयंत्र

 न्यूड है  ४
 1757.  श्री  सुशील  भट्टाचार्य  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दामोदर

 घाटी  निगम  का  विचार  1  विद्युत  संयंत्र  अपनी  पुरी  क्षमता  से  कब  तक  बिजली  उत्पादन  शुरू  कर

 देगा  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  दामोदर  घाटी  निगम  के  दुर्गापुर  ताप

 विद्युत  केन्द्र  के  चौथे  यूनिट  को  पहली  बार  5-12-1981  को  समकालित  किया  गया  था  ।  विभिन्‍न

 आनुपयिक  उपस्करों  में  प्रारम्भिक  कठिनाइयों  के  अतिरिक्त  इस  यूनिट  में  बड़ी  कठिनाइयां  जैसे

 नसर  जनरल  विद्यारंभ  संख्या  2  का  क्षतिग्रस्त  हो  जाना  तथा  उसके  बाद  मरम्मत  किया

 आई०  पी०  Ao  में  उच्च  डिफरेन्शियल  एक्सटेंशन  होना  तथा  पर्सेन्ट  वाटर  वाल  में  कारगर

 ट्यूब  का  फट  जाना  उपयु क्त  खराबियों  को  अब  दूर  कर  दिया  गया
 है

 तथा  युनिट  को  14-7-82

 को  समकालीन  किया  गया  है  ।  लगभग  3  से  4  सप्ताह  तक  पूर्ण  भार  प्रचालन  पर  इसकी  प्रतिक्रिया

 देखने  के  पश्चात  मशीन  को  4  से  5  सप्ताह  के  लिए  बन्द  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  भारत  हैवी

 इलेक्ट्रिकल्स  foo  स्क्रीन  ट्यूब  सम्बन्धी  आशोधन  कार्य  कर  सके  तथा  उच्च  डिफरेन्शियल  एक्सटेंशन

 को  समस्या  से  छुटकारा  पाने  के  लिए  निर्बाध  संचालन  हेतु  सेंट्रल  पैडस्टल  को  भी  साफ  कर  सके  |

 यदि  अन्य  कोई  बड़ी  कठिनाई  नहीं  आई  तो  आशा  की  जाती  है  कि  यह  मशीन  ga:  1982

 के  पहले  सप्ताह  तक  पूर्ण  भार  पर  कायें  करना  आरम्भ  कर  देगी  |

 पंजाब  में  नए  टेलीफोन  एक्सचेंजों  कौर  डाक

 कौर  तार  कार्यालयों  को  स्थापना

 1758.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चालू  वर्ष  के  दौरान  पंजाब  के  कुछ  स्थानों  को  एस०  ato  डी०  सुविधा  से  जोड़े
 जाने  की  संभावना  है  और  यदि  तो  अमृतसर  और  लुधियाना  से  जोड़े  जाने  वाले  स्थान
 कौन से  हैं  ;

 इस  वर्ष  पंजाब  में  कौन  से  नए  टेलीफोन
 एक्सचेंज  स्थापित  किए  जाएंगे  और  किन्हें

 स्वचालित  बनाया  जाएगा  ;  और

 चालू  वर्ष  के  दौरान  पंजाब  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  नए  डाक  और  तार  घरों
 जिलेवार  संख्या  क्या

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  जी  नहीं  ।

 (i)  जैसा  कि  संलग्न  विवरण एक  में  दिया  गया  है  चालू  ag
 के  दौरान  पंजाब  में  25

 लाइनों  वाले  24
 छोटे

 आटो  एक्सचेंज  संस्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  बशर्तें  कि  समय  पर
 स्तर  उपलब्ध  हों  |
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 (ii)  चालू  वर्ष  के  दौरान  कोई  एक्सचेंज  स्वचालित  नहीं  बनाया  जाएगा  ।

 जैसा  कि  विवरण-दो  और  विवरण-तीन  में  क्रमशः  दिया  गया है  चालू  वर्ष  के  दौरान

 पंजाब  में  13  नए  ग्रामीण  डाकघर  तथा  12  तारघर  खोले  जाने  की  उम्मीद  है  ।

 विवरण-एक

 25  लाइनों  वाले  छोटे  नए  नाटो  एक्सचेंजों  को  सुची

 बाजार

 बस्सी  गुजन

 भानोशाली

 धई पाई

 दीप  सिह वाला

 घुमान

 हीदिया

 कम  रोन

 कच्चा  अब्बा

 10  खुबान

 11  कला बक  रा

 12  हाथोड़

 13  मण्डी  अमीरगंज

 14  gars

 15  निजामपुर

 16  परोवल

 17  पंचायत

 18  सुतराना

 19  थर्मल  प्लान्टसाईटरोपर

 20  घि बड़ी वाल

 21  ताहा वाला  जाटान

 22  विवि खुदे

 23  टाखनवाल्ा

 24  बधाबंगर
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 विवरण-दो

 13  नए  प्रामीण  डाकघरों  की  सूची

 जिला  खोले  जाने  वाले  डाकघरों  की  संख्या

 अमृतसर

 गुरुदासपुर

 जालन्धर

 कपूर  थाला

 फिरोजपुर

 होशियारपुर

 भाटिया

 फरीदकोट

 पटियाला

 संगरूर

 लुधियाना

 योग  :  13

 बन  eee

 विवरण-तीन

 12  तारघरों  को  सुची

 जिला  ale  जाने  वाले  तार घरों  की  सं०

 अमृतसर

 भटिंडा

 फरीदकोट

 गुरुदासपुर

 होशियारपुर

 जालन्धर

 कपूरथला

 लुधियाना

 संगरूर

 10  पटियाला

 ह oe  ee

 योग  12

 ———  ee  es
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 फ  क  क  ac  तत  तक  लि  क  र  कज

 50

 1982

 संसदीय  विशेषाधिकारों  के  बारे  में  भारतीय

 fafa  संस्थान  को  fra2

 1759.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्या  न्याय  ate  कंपनी  कार्य  मंत्री  भारतीय  विधि  संस्थान

 द्वारा  विधि  आयोग  के  अनुरोध  पर  तैयार  की  गई  संसदीय  विशेषाधिकारों  के  बारे  में  रिपोर्टे  की  प्रति

 सदन  के  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  ?

 बिधि  न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  मंत्री  जगन्नथ  भारतीय  विधि  संस्थान  ने

 भारतीय  प्रेस  परिषद  के  अनुरोध  पर  न  कि  विधि  आयोग  के  आग्रह  पर  विशेषाधिकार  ओर

 प्रेसਂ  नामक  एक  अध्ययन  तैयार  किया  है  ।  प्रेस  परिषद  इस  पर  विचार  कर  रही  भारतीय  विधि

 संस्थान  द्वारा  तैयार  किए  गए  अध्ययन  की  एक  प्रति  सदन  के  पटल  पर  रखी  जाने  के  प्रश्न  पर  तभी

 विचार  होगा  जब  भारतीय  प्रेस  परिषद  उसे  अपनी  सीमा  शीशों  के  साथ  सरकार  को  भेजेगी  ।

 उड़ीसा  में  विद्युत  परियोजनाएं

 1960,  श्री  चिंतामणि  जेना  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  चल  रही  विद्युत  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  कया  है  और  प्रत्येक  परियोजना

 की  उत्पादन  क्षमता  कितनी  है  ;  और

 उड़ीसा  की  निष्पादनाधीन  विजय त  परियोजनाओं  के  नाम  क्या हैं  और  उनमें  से  प्रत्येक  के

 कब  तक  पूरा  होने  और  कार्य  आरम्भ  कर  देने  की  संभावना  है  तथा  इनमें  से  प्रत्येक  faa

 जना  की  लक्षित  विद्य/त  उत्पादन  क्षमता  कितनी है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  उड़ीसा  में  कार्य  कर  रहे  प्रमुख

 विद्युत  केन्द्रों  तथा  उनकी  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  दिखाने  वाला  विवरण-एक
 संलग्न  है

 i

 उड़ीसा  में  निर्माणाधीन  विद्युत  परियोजनाओं  की  क्षमता  और  चालू  करने  का

 faa  कार्यक्रम  दिखाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण-एक

 पा
 उड़ीसा

 में
 प्रमुख

 faa  उत्पादन
 केन्द्र

 ofsaiaar क्रम  संख्या  थ  द  दक  क  द  दि  दि  है  का  नाम  प्रतिष्ठापित  क्षमता

 ताप  विद्युत

 1.  तलचेर  360.00

 जल  विद्युत

 2.  ही  रा कुण्ड  270.00

 3.  बलीमेला  360.00

 मचकुश्ड  का  30%  feet)  34.42
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 49  1904

 विवरण-दो

 उड़ीसा  में  चल  रही  परियोजनाश्रों  का  स्तर

 क्रम  संख्या  परियोजना  का  नाम  क्षमता  चालू  करने  का  संभावित

 कार्य  क्रम
 ——  ee

 1  2

 जल  विद्युत

 1  रंगोली  2x  50  4-85

 2  अपर  कोलाब  3X  80  84-85

 85-86

 ऊपर  इन्द्रावती  4  >(  50

 87-88

 ताप  विद्युत

 तल चेर  चरण-तीन  110  3/83

 ten  मनावधावननाााधाा

 श्रीलंका  से  लौटे  व्यक्तियों  का
 पुनर्वास

 1761.  श्री  के०  टी०  कोसल राम  :  नया  पूरी  ate  पुनर्वास  मंत्री  यह  बतानेਂ  की  कपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह
 सच

 है  कि  श्रीलंका  से  लौटे  50,000  से  भी  अधिक  व्यक्ति  पिछले  कई  महीनों
 से  उटकमंड  में  बिना  किसी  आश्रय  के  रह  रहे  है  ;  और

 यदि  तो  उनके  पुनर्वास  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 पति  att  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिघर  :  यह  नहीं  कहा  जा

 सकता  है  fin  श्रीलंका  से  लौटे  50,000  से  भी  अधिक  व्यक्ति  पिछले  कई  महीनों  से  अटक मंड  (
 में  बिना  किसी  आश्रय  के  रह  रहे  उनमें

 से
 अधिकांश  को  कोई-न-कोई  ATAyey  प्राप्त है

 लेकिन  उन्हें  स्थायी  मकानों  के  निर्माण  के  प्रयोजन  के  लिए  आवासीय  ऋण  का  पात्र  नहीं  पाया  गया

 है  ।  यह  सूचना  प्राप्त  हुई  है  कि  इनमें  से  कई  परिवार  बड़ी  संख्या  में  14,000

 तमिलनाडु  के  अन्य  जिलों  पुनर्वास  सहायता  के  रूप  में  कारोबार  ऋण  प्राप्त  करने  के  बाद  या

 अन्य  योजनाओं  को  जहां  उन्हें  भेजा  गया  स्वेच्छा  से  नीलगरि  में  चले  गए  हैं  ।

 इन  14,000  परिवारों  में  से  उन  पात्र  प्रत्या वासियों  को  जिन्होंने  मकानों  के  निर्माण
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 ना

 हेतु  पट्टे  पर  भूमि  प्राप्त  कर  ली  आवासीय  ऋण  मंजूर  कर  दिए  गए  हैं/किए  जा  रहे  हैं  ।  लेकिन

 उन  प्रत्यावासियों  को  आवासीय  ऋण  मंजूर  नहीं  किए  जा  सकते  जिन्होंने  पिछले  अतिक्रमणकारियों

 से  सरकारी  भूमि  खरीदी
 है

 क्योंकि  उनके  पास  हस्तान्तरणीय  आवास  स्थल  नहीं  है  ।

 यह  सूचना  प्राप्त
 हुई  है  कि  उनमें  से  अधिकांश  ने  इन  भूमियों  पर  मकान  निर्मित  कर  लिए

 इसके  नीलगिरि  में  बसाए  गए  2.267  परिवारों  की  आवासीय  सुविधाएं

 प्रदान कर  दी  गई  है

 गुजरात  में  प्रानगप्रा-सुरेन्द्रनगर  टेलीफोन  लाइनों  के

 श्रत्तगत  दोहरी  टेलीफोन  लाइन

 1762.  श्री  दिग्विजय  सिह  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  में  घ्लानगध्ना-सुरेन्द्रनगर  टेलीफोन  लाइन  की  क्षमता  को  दुगना  करने  का

 प्रस्ताव है
 ;  भर

 यह  कब  तक  लागु  किया  जाएगा  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  हां  ।  सुरेन्द्रनगर  एवं

 घ्रानगध्रा  के  बीच  एक  रेडियो  प्रणाली  की  मंजूरी  दे  दी  गई  है

 इसके  1984-85  के  दौरान  संस्थापित  किये  जाने  संभावना  है  ।

 विदेशों  सहयोग  से  संचार  परियोजनाएं

 1763.  श्री  कमार.नेहरु  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 विदेशी  सहयोग  प्राप्त  उन  परियोजनाओं  की  कुल  संख्या  कया  जिन्हें  संचार  मंत्रालय

 द्वारा  स्वीकृति  किया  गया  है  और  तत्सम्बन्धी  पार्टियों  के  नाम  क्या  हैं  ;  और

 उनके  साथ  हुए  sat  का  मुल्य  कया  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  और  विदेशी  सहयोग  से

 चाल  की  जानें  वाली  उन  परियोजनाओं  का  विस्तृत  जिन्हें  चाल  पंचवर्षीय  योजनाकाल

 (1980-85)  अब  तक  संचार  मंत्रालय  की  मंजूरी  मिली  नीचे  लिखे  अनुसार  हैं

 aaa  इण्डियन  टेलीफोन  इण्डस्टीज  बंगलौर  के  अधीन  विदेशी  सहयोग  वाली

 परियोजनाएं

 बेल्जियम  की  मैसर्स  बेल  टेलीफोन  मैन्युफैक्चरिंग  कम्पनी  के  तकनीकी  सहयोग  से

 रायबरेली  भारतीय  क्रासबार  परियोजना  के  डिजाइन  वाले  क्रासबार  स्विमिंग  उपस्कर  की  2  लाख

 लाइनों  की  विधिक  उत्पादन  क्षमता  र  थापित  करन  न  थ  2  2  Ly  pana नत  करना  ||  फर्म  के  साथ  हुए  अनु  बन्ध  का  कुल  मूल्य
 34.73  करोड़  रुपए है  ।
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 fare  aay  लिमिटेड  के  तकनीकी  सहयोग  से  नया  डायल जापान  के  मैसर्स  तमुरा  इसे  नन  Tt

 बनाने  की  क्षमता  स्थापित  करना  ।  फर्म  के  साथ  हुए  अनुबन्ध  का  कुल  मुल्य  89.693  लाख

 रुपए है  ।

 dag  निप्पोन  इलैक्ट्रिक  जापान  के  तकनीकी  सहयोग  से  आवृत्ति

 आवृत्ति  विभाजक  मल्टीप्लेक्सिंग  प्रणाली  का  उत्पादन
 ।

 फर्म
 के

 साथ  हुए  अनुबन्ध  कुल  मुल्य

 163.39  लाख  रुपए है  ।

 हिन्दुस्तान  टलीप्रिटस  मद्रास  के  अधीन  विदेशी  सहयोग  वाली  परियोजनाएं

 मैसर्स  आलिवटी  ऑफ  इटली  के  साथ  हुए  विदेशी  सहयोग  से  बिजली  से  चलने  वाले  eTRqel-

 राइटरों  की  उत्पादन  क्षमता  स्थापित  करना  ।  फर्म  के  साथ  हुए  अनुबन्ध  का  कल  मूल्य  लगभग

 153.72  लाख  रुपए  है  ।

 हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  निगम  लिमिटेड  हारा

 विज्ञापित  पदों  के  वेतनमान

 1764.  श्री  राजेश  कुमार  सिह

 श्री  tale  मसुद  :  क
 :  क्या  पेट्रो  रसायन  alt  उबे  रक  मंत्री

 स्तान  पेट्रोलियम  निगम  द्वारा  विज्ञापित  पदों  के  बारे  में  21  1981  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  8102  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यो  उस  पद  का  वेतनमान  (850-1550  जिस  पद  की  विज्ञापन  में  कुल

 afseyai  1190/-  रुपये  उल्लिखित  of  ;  विज्ञापित  पद  से  निचले  पद  के  लिए  ग्राह्म  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  क्या  है  ;  कौर  यदि  तो  विज्ञापन  में  वेतनमान  का  उल्लेख  न  करने  के

 क्या  कारण  थे  ;

 विज्ञापित  पद  के  लिए  साक्षात्कार  हेतु  जिन  उम्मीदवारों  को  बुलाया  गया  लेकिन

 जिन्हें  निचले  पद  की  पेशकश  की  गई  उन  नियुक्ति  पत्रों  में  वेतनमान  और  कुल  परिलब्धियां

 क्या-क्या  दर्शायी  गई  थीं  ;  और

 क्या  उनके  नियुक्ति  पत्रों  में  यह  सूचित  किया  गया  था  कि  उन्हें  विज्ञापित  दो  ऐसे

 जिनके  लिए  उनका  साक्षात्कार  किया  गया  से  निचले  पदों  की  पेशकश  की  गई  है  ;  यदि  तो

 उनके  नियुक्ति  पत्रों  में  सम्बद्ध  खंड  का  ब्यौरा  क्या  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रसायन  कौर  उबे रक  मंत्री  पी०  शिव  :  850-1550  रुपये

 का  वेतनमान  अधिकारियों  के  लिये  fafafse  स्तर  वेतनमान  है  तथा  किसी  अधिकारी  की  भी  भर्ती

 re
 निचले  वेतनमान  में  नहीं  की  गई  है  ।  के  दे  ऊ  |  तन  मान  निविष्ट  स्तर  अ aft तरकारियों  के  सभी  पदों
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 कदा

 पर  जैसे  कि  विक्रय  प्रतिनिधि  विक्रय  डिपो  टर्मिनल

 सुपरवाइजर  लागू  होता  है  ।  यह  वेतनमान  विज्ञापित  किये  गये  अधिकारी  के  पद  से  नीचे  ग्राह  नहीं

 है  यह  सभी  पद  सम मूल्य  है  तथा  एच०  पी०  सी०  वेतन  वर्ग  में  अनुवाद  है  ।  विज्ञापन  में

 मानों  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  था  चूकि  उस  समय  कम्पनी  की  प्रक्रिया  यह  थी  कि  आरम्भ  का

 कुल  पारिश्रमिक  दर्शाया  जाता  था  ।

 किसी  भी  उम्मीद गर  का  विज्ञापित  किये  गये  पद  से  नीचे  का  पद  देने  का  प्रस्ताव

 नहीं  किया  गया  था  ।

 दिये  जाने  के  लिये  प्रस्तावित  पद  बराबर  थे  तथा  उनका  वेतनमान  TH  सा  था  |

 पिथौरागढ़  जिले  में  सम्भावित  पन  बिजली  परियोजनाओं  का

 तकनीकों  सवाल

 1765.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  उर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  उत्तर  प्रदेश  राज्य  विद्युत  बोर्ड  at  पिथौरागढ़  जिले  में x

 वि  भवन  सम्भावित  पटबीजनों  परियोजनाओं  की  faa  उत्पादन  क्षमता  का  तकनीकी-आथिक

 सर्वेक्षण  करने  के  लिए  निदेश  जारी  किए हैं  ;  और

 (a)  यदि  तो  इस  जिले  में  उपलब्ध  विपुल  पन  बिजली  उत्पादन  क्षमता  का  लाभ  उठाने

 के  लिये  कौन  सो  वैकल्पिक  योजना  तैयार  की  जा  रही  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  उत्तर  प्रदेश  के  सिचाई  विभाग  ने

 अध्ययन  किए  हैं  बर  शारदा  घाटी  में  धौली  गौरी  गंगा  और  पूर्वी  रामगंगा  नदियों  पर  कुछ

 स्कीमों का  पता  लगाया  है  ।  राष्ट्रीय  जल  बिद्युत  निगम  मंत्रालय  के  अधीन  एक  ने

 एक  जल  fart  केन्द्र  स्थापित  करने  के  उद्देश्य  से  ara vray  परियोजना  के  अन्वेषण  का  कायें  शुरू

 कर  दिया  है  |

 ऊपर  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ||

 गाजीपुर  उत्तर  प्रदेश  में  गेस  पर  आधारित

 उबर  संयंत्रों  को  स्थापना

 1766.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  qaifaan,  रसायन  ate  vas  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  उत्तर  प्रदेश  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  चार  संयंत्रों  में  से

 गाजीपुर  के  सईदपुर  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  में  एक  उर्वरक  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिये  कोई

 बाहर  कर  रही  है  ?

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  जी  नहीं
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 बिहार  में  खुले  मुह  वाली  कोयला

 खान  की  व्य वहा यंता
 ्

 1767.  श्रीमती  माधो  fag  :  कपा  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है

 कि  कोल  इंडिया  लिमिटेड  ने  बिहार  में  खुले  मुह  वाली

 कोयला-खानों  की  व्य वहा पता  का  अध्ययन  करने  के  लिए  सोवियत  रूस  से  विशेषज्ञों  को

 आमंत्रित  किया  था  ;

 क्या  खुले  मुह  वाली  खानों  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कोई  प्रयास

 किये  जा  रहे  भर

 चालू  वर्ष  के  दौ  रान  उत्पादन
 में

 कितनी  वृद्धि  की  आशा  है  ?

 bed  त्री ( ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  us  न  सना  ary ह  मार्गों  शंकर  :  सोवियत

 विशेषज्ञ  बिहार  की  wees  ओपेन  कास्ट  परियोजना  की  विस्तृत  साध्यता  रिपोर्ट  तैयार  करने  में

 कोल  इन्डिया  से  सहयोग  कर  रहे

 हां  ।

 For f rer
 मालय  न  टन  के  उत्पादन ओपेन  कास्ट  कोयला  खानों  में वर्ष  1981-82  के  46.20

 को  बढ़ाकर  वर्ष  1982-83  में  47.50  मिली  q  टन |  |  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 मध्य  प्रदेश  को  टेलीविजन  के  सम्बन्ध  में  eaeਂ  के  लाभ

 1768.  श्री  दिव  कुमार  सिह :
 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  को  टेलीफोन  आदि  के  सम्बन्ध  में  का  लाभ  नहीं  मिला

 जबकि  इसकी  सीमा  से  जुड़े  अन्य  सभी  राज्यों  को  यह  लाभ  प्राप्त  हुआ  है

 यदि  तो  amr  मध्य  प्रदेश  भविष्य  में  छोड़े  जाने  वाले  अन्य  की  सेवाओं

 का  लाभ  मिलेगा  और  क्या  मध्य  धर्मेश  के  खंडवा  और  देवास  तथा  अन्य  जिलों  को  भी  उसका  लाभ

 मिलेगा  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  बसन्त  :  दूरदर्शन  कवरेज  के  लिए  के

 उपयोग  की  योजना  अनुकूलतम  और  समय  अवधि  के  अन्दर  उपग्रह  सुविधा  के  समय  विभाजन

 को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  राज्यों  की  संख्या  6  अर्थात  आंध्र
 गुज

 बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  तक  सीमित  करनी  पड़ी है  ।  मध्य  प्रदेश  का  वर्तमान  ट्रांसमीटर  भी

 इनसेट  के  माध्यम  से  राष्ट्रीय  कार्यक्रमों  को  प्राप्त  और  टेलीकास्ट  करेगा  ।  मध्य  प्रदेश  के  अन्य  क्षेत्रों

 को  दूरदर्शन  के  विस्तार  की  भावी  योजनाओं  में  कवर  किए  जाने  की  उम्मीद  है
 !
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 gran  में  विधान  सभा  के  निर्वाचन  करवाना

 1769.  श्री  प्यार  राय  प्रधान :  क्या  F  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कपास  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  अगले  वर्ष  मार्च  से  पहले  असम
 ने i  विधान  सभा  के  निर्वाचन  करवाने  पर

 विचार  कर  रही  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 न्याय  कौर  कंपनी  कायें  मंत्री  जगन्नाथ  :  सरकार  का  इरादा

 असम  में  विधान  सभा  निर्वाचन  यथासंभव  शीघ्र  कराने  का  निर्वाचन  तारीख  के  बारे  में

 अभी तक  कोई  विनिश्चय  नहीं  किया
 गया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  किसानों  को  सिचाई  कार्यो

 के  लिए  बिजली  की  सप्लाई

 1770.  श्री  दया  राम  शाक्य  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  समूचे  उत्तर  प्रदेश  में  सिचाई  कार्यों  के  लिए  किसानों  को  समय  पर

 कभी  भी  बिजली  सप्लाई  नहीं  की  गई  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  इससे  राष्ट्र  और  किसानों  को  भारी  हानि  हो  रही  है  ;  और

 यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करन ेके  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  कि  राष्ट्र

 और  किसानों  को  ऐसी  हानियां  न  हों  ?

 ऊर्जो  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  से  उत्तर  प्रदेश  में  fra

 की  स्थिति  पिछले  ag  की  अपेक्षा  इस  वर्ष  अच्छी  है  ।  उत्तर  प्रदेश  काफी  समय  से  विद्युत  की  कमी

 का  सामना  कर  रहा है  |  मांग  और  उपलब्धता  के  अन्तर  को  कम  करने  के  लिए  राज्य  विभिन्‍न

 श्रेणी  के  उपभोक्ताओं  पर  विद्यू,/त  कटौतियां  लगा  रहे  हैं  ।  तथापि  उद्योगों  पर  अधिक  कटौतियां  लगा

 करके  भी  कृषि  उपभोक्ताओं  की  मांग  को  पूरा  किया  जाए  इसके  लिए  सावधानी  बरती  गई

 विद्युत  की  कमी  के  समय  के  कृषि  उपभोक्ताओं  औसतन  5  से  7  घंटे  प्रतिदिन  बिजली  दी

 गई  थी  ।  उत्तर  प्रदेश  में  faa a  सप्लाई  की  स्थिति  में  अब  पहले  से  सुधार  हुआ है  और  उत्तर  प्रदेश

 में  कृषि  उपभोक्ता  इस  समय  10  घंटे  fae  की  सप्लाई  प्रति  दिन  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।  यह  कहना

 सच  नही ंहै
 कि  उत्तर  प्रदेश  में  किसानों  को  सिचाई  प्रयोजनों  के  लिए  समय  पर

 विद्युत  की  सप्लाई

 नहीं  की  गई  ।
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 a  ए  ——— in

 मध्य  प्रदेश  कर्नाटक  alt  केरल  को  डीजल

 रसोई  की  गेस  की  सप्लाई

 1771.  श्री  एच०  एन०  नन्हे  गौडा

 श्री  डी०  एम०  गौडा  ?  :  क्या  पेट्रोलियम  ate  उकेरा  मंत्री  यह
 श्री  गुफरान  आजम

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  मध्य  आंध्र  कर्नाटक  भोर  केरल  में  डीजल

 कौर  रसोई  गैस  की  सप्लाई  असंतोषजनक

 क्या  कोचीन  तेल  शोधन  कारखाने  के  बन्द  हो  जाने  के  कारण  दक्षिणी  राज्यों  पर  प्रभाव

 पड़ा  है  ;  भर

 इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 रसायन  कौर  उकेरा  मंत्री  पी०  :  जी  1982

 माह  के  दौरान  ;

 1982  में  हाई  स्पीड  डीजल  तेल  तथा  खाना  पकाने  की  गैस

 सप्लाई  पर  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  की  बम्बई  शोधनशाला  में  औद्योगिक  सम्बन्ध

 समस्याओं  और  कोचीन  शोधनशाला  के  और  अधिक  समय  तक  बन्द  रहने  और  साथ  ही  आयात  में

 किसी  के  परिणामस्वरूप  प्रभार  पड़ा  था  |

 आयातों  को  तेज  करने  के  लिए  कदम  उठाये  गए  कोचीन  शोधनशाला  द्वारा  पोषण  किए

 जा  रहे  क्षेत्रों  को  वैकल्पिक  स्रोतों  से  तख़लीक़त  पेट्रोलियम  गैस  उपलब्ध  कराई  गई  थी  ।  1982

 के  दौरान  खाना  पकाने  की  गैस  की  उपलब्धता  में  हुई  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  कर्नाटक

 तथा  भास्कर  प्रदेश  राज्यों  को  मिट्टी  के  तेल  का  अतिरिक्त  आवंटन  किया  गया  था  ।  तेल  उद्योग

 द्वारा  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  प्राधिकारियों  के  साथ  निकट  aegH  रखा  गया  था  ।  बम्बई  तथा

 कोचीन  शोधनशाला ओं  के  प्रवाह  में  आने  से  1992  में  स्थिति  में  सुधार  हुआ  था  तथा

 मान  में  बाजार  की  मांग  को  पर्याप्त  रूप  में  पूरा  किया  जा  रहा  है  ।

 कलकत्ता  से  श्रास रो का  हांगकांग  कौर  पश्चिम  जमनी  को

 सोधी  एलेक्स  प्रणाली  का  स्थापित  किया  जाना

 1772.  श्री  गदाधर  साहा

 डा०  सर दीद  राय  ।
 :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  लोगों  की  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  कलकत्ता  से

 कांग  और  पश्चिमी  जर्मनी  को  सीधी  टैक्स  प्रणाली  को  ga:  स्थापति  करने  वाली  है  ;

 47



 लिखित  उत्तर  20  1982

 क  कर  —

 यदि  ar  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 (
 \  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कत्  ग संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (At  योगेन्द्र  म  कबाना  |  से
 कलकत्ता से  संयुक्त ्  arTrir=sr राज्य  हांगकांग  और  पश्चिम  जर्मनी  को  प्रयोक्ता  द्वारा  सी  ध  via  कर  और  आपरेटर

 द्वारा  डायल  कर  मिलाई  जाने  वाली  टैक्स  कालों  के  बारे  में  कोई  कठिनाई  एलेक्स  प्रयोक्ताओं  ने

 नहीं  सूचित  को  है  |

 जो  टेलेक्स  सरणियां  पहले  उच्च  आवृत्ति  रेडियो  परिपथों  के  माध्यम  से  चलाई  जाती

 अब  उन्हें  अन्तर्राष्ट्रीय  पारेषण  अभिग्रहण  टेलेक्स  एक्सचेंज  नई  दिल्‍ली  तथा  उपग्रह  की  विश्वसनीय

 सीढ़ियों  के  माध्यम  से  ले  जाया  जा  रहा

 तीस  हजारी  स्थित  सिविल

 दिल्‍ली  का  विभाजन

 1773.  श्री के०  लक प्पा

 श्री  गुफरान  आजम  ||
 कया  न्याय  site  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  इस  समय  तीस  हजारी  में  स्थित  सिविल  न्यायालयों  को  शहर  के

 विभिन्‍न  स्थानों  में  स्थापित  किए  जाने  के  लिए  पांच  जिला  न्यायालयों  में  विभाजित  करने  का

 शिष्य  किया है  ;

 क्या  यह  संच  है  कि  दिल्ली  बार  एसोसियेशन  ने  प्रस्तावित  विभाजन  का  विरोध  किया

 है  ;

 यदि  तो  इसका  विभाजन  करने  से
 पूर्व

 वकीलों  के  विचारों  पर  ध्यान  दिया

 गया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 fafa,  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रो  जगन्नाथ  सरकार  इस  प्रस्ताव

 से  सहमत  है  कि  न्याय  के  दक्ष  प्रशासन  के  लिए  दिल्‍ली  को  पांच  पृथक  जिलों  अर्थात

 उत्तर  और  दक्षिण  जिलों  में  विभाजित  किया  जाए  ।  न्यायालयों  के  स्थान  का  अभी  तक

 gag  नहीं  किया  गया  है  ।

 से  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  की  रजिस्ट्री  से  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार र
 1982

 eTITIT  मापा  tr के  प्रारंभ  में  तीस  हजारी  स्थित  बार  (al  समुदाय )  q
 कृ  प्रस्तावित  पांच  जिलों  के

 सूजन  के  विरोध
 में

 बार  के  एक  वर्ग  को  प्रेरणा  पर  तीस  हजारी  स्थित  न्यायालयों  में  उपस्थित  नहीं
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 हुए  ।  ag  विरोध  इससे  पू  हुई  सहमति  के  था  fs  न्यायालयों  को  तभी

 हटाया  जाएगा  जब  पांचों  जिलों  स्कोर  लागू  होगी  न  fa  1980  के  प्रारंभ  में  और  फिर  1981

 में  शाहदरा  और  नई  दिल्‍ली  बार  द्वारा  की  गई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  ।  इन  दोनों  बार

 सियेशनों  और  उच्च  न्यायालय  बार  ने  प्रस्ताव  का  समर्थन  किया  है  और  तींस  हजारी  बार  का  भी

 एक  काफी  बड़ा  भाग  इसके  विरुद्ध  नहीं  है  ।

 इसਂ  प्रकार  सरकार  की  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करमे  के  लिए  कोई  अवसर  नहीं हैं  ।'

 उच्च  न्यायालयों  में  लंबित  मामलों  का  निपटारा  भ्र ौर

 न्याय घी  रिक्त  स्थानोंਂ  का

 1774.  श्रीमती  कृष्णा  साही

 श्री  पी०  के०  कोरिया  |
 क्या  न्याय  कौर  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने

 की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  के  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  6,78,951  मामले  लंबित

 हैं  ;

 क्यो  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  के  78  पद  अभी  रिक्त  पड़  हैं  ;
 और

 यदि  भाग  और  का  उत्तर  सकारात्मक  तो  उच्च  न्यायालयों  में  लंबित

 मामलों  को  निंपेटानें  और  न्यायाधीशों  के  रिक्त  स्थानों  को  भरने  के  fra  क्यों  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 न्याय  ate  कम्पनी  कायें  मंत्री  जगन्नाथ  :  31-12-80  को  विभिन्‍न

 उच्च  न्यायालयों  में  6,78,951  मामले  लंबित  थे  ।

 31-12-81  को  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  के  78  पद  रिक्त  थे  |

 उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  के  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  अधिकतर  मामलों

 में  राज्य  प्राधिकारियों  से  पूर्ण  रूप  से  ठोस  प्रस्ताव  अभी  प्राप्त  होने  हैं  ।  उन्हें  इस  बारे  में  बार-बार

 स्मरण  करायी  जां  रहा  उच्च  न्यायालयों
 में  लंबित  मामलों  की  संख्या  में  कमी  करने  के  लिए

 किए  गंएं  sata  संलग्न  विवरण  में  बताए  गए

 विवरण

 उच्च  न्यायालयों  में  लंबित  मामलों  की  संख्या  में  कमी  करने  के

 लिए  किए  गए  उपाय

 उच्च  न्यायालयों  में  लंबित  मामलों  की  संख्या  कम  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए

 गए

 1.  उच्च  न्यायालय  कें  एकल  न्यायाधीश
 के  द्वितीय  अपील  में  निर्णय से  लेटर्स  पेटेंट  अपील

 को  समाप्त  करने  के  लिए  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  में  1976  में  संशोधन  किया  गया

 धारा  100  |
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 2.  विधि  आयोग  की  सिफारिशों  पर  नार  दंड  प्रक्रिया  संहिता  1973  में  भधिनियमित

 की  गई  कौर  उसका  1978  और  1980  में  संशोधन  किया  गया  ।

 3.  उच्च
 न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  स्वीकृत  संख्या  में  समय-समय  पर  वृद्धि  की

 गई  है  ।

 4.  उपयु क्त  के  कुछ  उच्च  मामलों  के  बेहतर  निपटारे  को  सुनिश्चित

 करने  के  निम्नलिखित  उपाय  कर  रहे  हैं  :

 कई  उच्च  न्यायालय  ऐसे  मामलों  को  जिनमें  एक  जैसे  प्रश्न  जुड़े  होते  एक

 गरुप में  रखते हैं  ;

 सुचना  की  तामील  के  लिए  थोड़ा  समय  देकर  सुनवाई  के  लिए  मामले  नियत  किए

 जाते हैं  ;

 अभिलेख  के  मुद्रण  की  आवश्यकता  को  समाप्त  करना  ;

 कुछ  अधिनियमों  के  अधीन  भाने  वाले  मामलों  में  शीघ्र  कार्रवाई  करना  कौर  उन्हें

 पूर्ववर्ती  देना  |

 5.  सरकार  ने  देश  में  न्यायिक  प्रशासन  प्रणाली  की  समीक्षा  करते  रहने  के  लिए  विधि  आयोग

 (10  वें  विधि  की  भी  नियुक्ति  की  है  ।  विधि  आयोग  को  सौंपे  गए  विषयों  में  से

 कुछ
 निम्नलिखित  हैं  :

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  न्यायिक  प्रशासन  प्रणाली  समयोचित  मांगों  के

 भूल  हो  और  विशेष  रूप  a—

 (i)  इस  आधारभूत  सिद्धांत  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डाले  बिना  कि  विनिश्चय

 चित  और  निष्पक्ष  होने  मामलों  के  शीघ्र  और  कम  बचें  पर  निपटारे

 को  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  विलंब  समाप्त  बकाया  मामलों  को

 शीघ्र  निपटाने  ale  खर्चों  में  कमी  करने  के  लिए  ;

 (ii)  तकनीकी  बारीकियों  और  बिलम्ब कारी  युक्तियों  को  कम  करने  और  उन्हें

 समाप्त  करने  के  उद्देश्य  से  जिससे  कि  वह  साध्य  के  रूप  में  नहीं  बल्कि  न्याय

 प्राप्त  करने  के  साधन  के  रूप  में  कार्य  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के

 कौर

 (iii)  न्याय  प्रशासन  से  सम्बद्ध  सभी  व्यक्तियों  के  स्तरों  में  सुधार  करने  के

 लिए ;

 न्यायिक  प्रशासन  प्रणाली  की  समीक्षा  करते  रहना  |
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 सार्वजनिक  महत्व  के  केन्द्रीय  अधिनियमों  का  पुनरीक्षण  करना  जिससे  कि  उन्हें  स  रल

 बनाया  जा  सके  और  उनको  संदिग्धताओं  और  अनुचित  बातों  को  द्र
 किया  जा  सके  |

 अप्रचलित  विधियों  और  afafaafafaat  को  या  उनके  ऐसे  भागों  को  जिनकी

 गीता  समाप्त  हो  गई  निरसित  करके  कानन  पुस्तक  को  अद्यतन  बनाने  के  उपायों

 की  सरकार  को  सिफारिश  करना  ।

 एस०  टी ०  डो  सेवाश्ों में सुधार में  सुधार  करना

 1775.  श्री  डी०  पी०  जडेजा

 aft  मोहन  लाल  पटेल  ||
 :  बया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  एस०टी  ०डी
 ०  सेवाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  किन्हीं  विदेशी  एजेंसियों

 अथवा  नियमों  की  तकनीकी  सहायता  मांगी  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  ;  और

 एस०  ao  so  सेवाओं  की  निगरानी  करने  और  इनमें  सुधार  लाने  के  लिए  की  गई

 कार्यवाही  का  पुरा  ब्यौरा  क्या

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  नहीं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 एस०  टी०  डी०  सेवा  की  कार्यप्रणाली  में  सुधार  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए

 गए  हैं  ।

 (1)  महत्वपूर्ण  मार्गों  पर  लम्बी  दूरी  के  एस०  टी ०  डी०  जंक्शन ों  की  उपलब्धता  को

 लय  में  नित्यप्रति  मानीटर  किया  जाता  है  ।

 (2)  एस०  टी०  डी०  सेवा  की  गुणवत्ता  की  क्षेत्रीय  परिवार  अधीक्षक  संगठन  गारा  समय-समय

 पर  जांच  की  जाती  एस०  टी०  डी०  काल  कम्पटीशन  रेट  को  भी  सकील  और  निदेशालय  स्तर
 पर  प्रबंध  सूचना  प्रणाली  रिपोर्टों

 के  माध्यम  से  मानीटर  किया  जाता  है  |

 (3)  एस०  टी०  डी०  सेवा  में  सुधार  करने  के  लिए  एस  oF}  ०डी०/ठी ०  ए०  एक्स/किन्द्रों  में
 उपस्कर  और  परीक्षा  पद्धति  को  समय-समय  पर  समुन्नत  किया  जा  रहा  है  ।

 (4)  जहां  आवश्यक  होता  जंक्शन ों  में  वृद्धि  करने  की  योजना  बनाने  के  लिए  समय-समय

 पर  एस०  टी
 ०

 डी०  जंक्शन ों  की  पर्याप्तता  की  जांच  की  जाती  है  ।
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 (5a.  arise  की  पुनरीक्षा  करने  के  fa  Salven  अदरक  दूतों  के  बीच

 सप्ताह-समग्र  प्र  बैठकें  aTat fora  की  जाती  हैं  ।

 (6)  परियात  की  गति  को  सहीं  समय  पर  मानीटरिंग  करने  के  लिए  एक्स

 केन्द्रों में  भाटोमेंटिंक  chan  रिक्राडिग  ओर  fama  उपस्कर  उत्तरोत्तर  fag  जा  रहे  हैं  ।

 इससे  teen  के  कार्य  नि  caren  को  इकठ्ठा  करमे  ale  उनका  करने  में  मदद

 मिलेगी  ।

 (7)  नेटवर्क  की  असामपस्प  fealaat  करा  सला  लखने  और  नेटवर्क  नियंत्रण  प्रारंभ  करने

 अथवा  अर  2  ॥ |  सुधारात्मक  कार्रवाई  करने  के  लिए  नेटवर्क  प्रबंध  तकनीक  शुरू  करना  |

 श्रलखबा री  कागज  के  मूल्यों  में  विधि

 1776.  श्री
 दौलत  राम

 :  कया  सुचना  तौर  सारण मंत्री  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  अखबारी  कागज  के  मूल्यों  में  क्राति  हुई  है  ;  और

 क्या  इसकेਂ  परिणामस्वरूप  समाचारपत्र
 उद्योग  में  गम्भीर  -  संकट  और  यदि  तो

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 सुचना  कौर  सारण  मंत्री  बसन्त  :  48.8  sto  Uo  Uo  के-आयातित

 अखबारी  कागज  की  मानक  किस्म  का  हाई  सी  बिक्री  मुल्य  1982  की  तिमाही  के  दौरान

 मट्ट 6,120  रुपए  प्रति  टन  जबकि  1981  की  इसी  तिमाही  में  प्  4,  9445  उठ नी  te  फर  प्रति  टन  था

 नेपा  अखबारी  कागज  का  मूल्य  |  1981  के  बाद  4700  रुपए  प्रति  टन  पर

 स्थिर रहा  है  ।

 नहीं  ।

 राष्ट्रीय  ट्रंक  सेवायों  को  कुशलता

 में  गिरावट

 मूल
 चन्द  1:11 |  संचार  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे

 राष्ट्रीय  ट्रंक  सेवाओं की  कुशलता  में
 गिरावट  के  कया

 कारण  हैं  ;  और

 स्टेशन
 पर

 -  कौनसा  सबसे  aor  और  कौन  सा  भ्रक्र्से  ख़राब  क्रार्यरत  टेलीफोन

 एक्सचेंज  है  और  वहाँ  कार्यकरण  के  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (atl  alex  1980-81  at  तुलना  में

 1981-82  में  नेशनल  ट्रंक  सर्विस  की  कार्य  कुशलता  कोई  कमी  त्री  है
 ।
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 देश  में  ट्रक  सर्विस  के  बारे  में  सबसे  अच्छे  तथा  बुरे  चालू  टेलीफोन  एक्सचेंज  क्रमश

 में  तथा  असम  में  उत्तरी  .  लखीमपुर  हैं  ।  सभी  ger  शहरों  के
 बीच  खुले

 तार  तथा  सहधुरीय  केबुलों  पर  कायें  कर  रहे  अधिक  विश्वसनीय  एवं  स्थायी  ट्रंक  सीटों  सकारा

 नागरकोइल  ट्रंक  एक्सचेंज  का  कार्यकरण  अच्छा  रहा  है  अनुरक्षण  सम्बन्धी  समस्याएं  भी  नहीं

 रही  हैं  ।  उत्तरी  लखीमपुर  में  सन्तोषजनक  कायें  निष्पादन  की  जांच  की  जा  रही है  ।

 बिजली  में  कटोती  के  कारण  इबन  रोटी  कौ  कमी

 1778.  शी  ०

 श्री  सुशील  Agra  |
 :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 (®)  क़्या  सरकार  को  पता  है  कि  दिल्‍ली  में  डबल-रोटी  के  निर्माता  बिजली  ऊं  की  जाते

 बाली  क्रांतियों  के  कारणों  अपनी  पुरी  क्षमता  से  उत्पादन  नहीं  क्र  सके  जिससे
 सावधानी  में

 रोटी  की  कमी  हो  गई  ;  और

 राजधानी  में  डबल  रोटी  की  कमी  दूर  करने  के  लिए  इस  बारे  में  सरकार  का  क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय
 में  asa  मंत्री  विक्रम  :  दिल्‍ली  की  आवश्यकताओं की

 बुरा  करने
 के  लिए  पर्याप्त  बीच  उपलब्ध  है  ।  तथापि  रोहतक  रोड  के  ट्रांसफार्मर  के  फेल  जाने

 करे  कारण  अस्थायी  रुकावट  भा  गई  थी  ।  केवल  विद्युत  में  रुकावट  भा  जाने  के  कारण  डबल  रोके

 उत्पादन  में  हानि  होने
 के

 बारे  में  हमारे  पास  कोई  सूचना  नहीं  यद्यपि  पर  कुछ  faa

 रुकावटें  हुई  थीं  ।

 महरौली  में  एक  100  एम०  वी०  ए०  220/66  के०  वी०  ए०  के  एक  ट्रांस्फामंर

 रिज  वैली  में  30  के ०  वी०  ए०  66/33  के०  वीं०  दो  ट्रांसफारमर  तथा  पार्क  स्ट्रीट  में  30

 एम  ०  so पु
 के  एक  ट्रांसफारमर  चाल ्  हो  जाने  पर  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  रोहतक  रोड

 में  ट्रांसफार्मर  के  बन्द  हो  जाने  के  कारण  प्रभावित  क्षेत्रों
 में  लोड  afer  को  पूर्ण से  समाप्त

 करने  की  स्थिति  में  हो  गया  है  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  के  एक्सचेंजों  में  प्रणाली

 1779.  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्षा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  एक्सचेंजों  में  इन डाय लिंग  प्रणाली  लागू  कर  रही  और

 यदि  तो  आन्ध्र  प्रदेश  में  ऐसे  एक्सचेंज  कितने  हैं  जिनमें  आज  तक  ऐसी  प्रणाली

 लागू  कर  दी  गई

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :
 हां  ।

 प्रायोगिक

 आधार

 152.
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 दवाईयों  को  कसी

 1780.  श्री  मोहन  लाल  पटेल
 :

 क्या  रसायन  धौर  sae  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  कतिपय  ब्रांड  की  दवाइयों  की  कमी
 के

 बारे  में  कुछ  शिकायतें

 मिली  हैं

 यदि  तो  उन  दवाईयों  के  नाम  क्या  हैं  और

 उक्त  समस्या  के  समाधान  के  लिये  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है
 ?

 रसायन  att  उकेरा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  )
 से

 देश  के  विभिन्‍न  स्थानों  से  आवधिक  रूप  से  विशिष्ट  ब्राण्ड  वाली  दवाइयों  की  कमी  की  सुचना  मिली

 है  ।  इनमें  मियोडिल  एलकरन  इन्जेक्शन  की  तरह  के  आयातित  इन्ट्रावल

 थिरा एड  इलट्राक्सिन  गोलियां  जेसे  आयातित  sas  भाषणों  पर

 आधारित  काम  लेशन  तथा  अन्य  दवाइयों  जैसे  कि  डेपसोन  शामिल  हैं  ।

 जहां  तक  आयातित  war  पेशनों  का  सम्बन्ध  उन्हें  पंजीकृत  तथा

 तालों  द्वारा  आयात  नीति  के  उपबन्धों  के  अधींन  आयात  किय  जा  सकता  है  ।  faces  गोलियों

 एलट्राक्सिन  गोलियों  इन्ट्रावल  सोडियम  इन्जेक्शन  तथा  डेप सोन  गोलियों  की  कमी  के  मामले  में  उनके

 समकक्ष  उत्पाद  उपलब्ध  हैं  ।  ऐसे  सभी  मामलों  में  सरकार  समकक्ष  उत्पादों  के  उत्पादकों  को  सलाह

 देती  है  कि  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  अपने  ब्राण्ड  का  माल  शीघ्र  भेज  ।

 वेस्टेज  कोल फील्ड्स  के  एक  बुलडोजर  की  चोरी

 1781.  श्रीमती  प्रमिला  दंडवत  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कोरबा  abies
 iseitas:

 क्षेत्र  स्थित  teed  कोल फील्ड्स  का

 एक  बुलडोजर  दिन-दहाड़े  चोरी  कर  लिया  गया  था ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;
 और

 क्या  बुलडोजर  बरामद  कर  दिया  गया  है
 ?

 उर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  :  नही ं।

 भर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 निर्वाचन  आयोग  द्वारा  निर्वाचन  के  सम्बन्ध

 जानो  किए  गए  मार्गदर्शन  सिद्धांत

 1782.  श्री
 अटल  बिहारी  वाजपेयी

 श्री  सुरज  मान
 |

 क्य  न्याय  ate  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 जिन  राज्यों  at  na  19  मई  को
 निर्वाचन  हुए  उनके  सत्ताधारी  दलों  को  भारत

 निर्वाचन  आयोग  द्वारा  क्या  मार्गदर्शक  सिद्धांत  जारी  किए  गए  थे  तथा इन  मार्गदर्शक  सिद्धांतों के

 उल्लंघन  के  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  अथवा  निर्वाचन  आयोग  को  भभ्यावेदित  मामलों  का  ब्यौरा

 क्या  है  और  तदनुसार  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  क्या  है  ;  भर

 क्या  इन  मार्गदशंक  सिद्धांतों  को  उपांतरित  करने  का  कोई  प्रस्ताव है  ;  यदि  तो

 उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 न्याय  कौर  कंपनी  कायें  मंत्री  जगन्नाथ  :  भारत  निर्वाचन  आयोग

 ने  राज्यों  में  सत्तारूढ़  दलों  को  जो  मार्गदर्शक  सिद्धांत  जारी  किए  हैं  वे  राजनैतिक  दलों  और

 जियों  के  मार्गदर्शन  के  लिए  आदर्श  आचरण  संहिता  के  भाग  vii  में  दिए  गए  हैं  ।  यह  संहिता  आयोग

 द्वारा  17  1982  को  जारी  की  गई  थी  ।  संहिता  के  इस  भाग  की  एक  प्रति  संलग्न  है  ।  इन

 मार्गदर्शक  सिद्धांतों  के  अतिक्रमण  की  घटनाओं  का  ब्यौरा  इकट्ठा  किया  जा  रहा  है  और  सदन  के

 पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 सरकार  ने  आदर्श  संहिता  के  उपबंधों  की  जिसमें  सुस्पष्ट  सिद्धांत  श्रर्ताविष्ट  नोट  कर

 लिया  है  ।

 निर्वाचन  आयोग  से  पता  चला है  कि  इस  समय  मागं दर्शक  सिद्धांतों  में  उपान्तर  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।.

 विवरण

 राजनैतिक  दलों  sit  Arailagt  कम  के  लिए

 आदश  आचरण  संहिता

 Vij.  सत्ता घारो  दल

 सत्ताधारी  दल  चाहे  वह  केन्द्र  में  हो  या  सम्बन्धित  राज्य  या  राज्यों  में  यह  सुनिश्चित
 करना  चाहिए  कि  यह  शिकायत  क  रने  का  कोई  मौका  न  दिया  जाए  कि  उस  दल  ने  अपने  निर्वाचन

 अभियान  के  प्रयोजनों  के  लिए  अपने  सरकारी  पद  का  प्रयोग  किया  और  विशेष  रूप

 (i)  मंत्रियों
 को  अपने  शासकीय  दौरों  को  निर्वाचन  में  निर्वाचन  से  सम्बन्धित  प्रचार

 कार्य  के  साथ  नहीं  जोड़ना  चाहिए  और  निर्वाचन  के  दौरान  प्रचार  करते  हुए  शासकीय  मशीनरी

 अथवा  कार्मिकों  का  प्रयोग  नहीं  करना  चाहिए  ;

 सरकारी  मशीनरी  और  कार्मिकों  का  सत्ताधारी  दल  के  हितों  को  बड़ावा  देने  के

 लिए  प्रयोग  नहीं  करना  चाहिए  ;
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 (ii)  सत्ताधारी  दल  को  चाहिए  हुंह  da  सावजानवनक  स्थान  े  से  पर  निर्वाचन

 सभाएं  ara fata  करने  के  लिए  अपना  एकाधिकार  न  जमाएं  ।  ऐसे  स्थानों  का  प्रयोग  दूसरे  दलों  और

 aeafaat  को  भी  उन्हीं  शर्तों  पर  करने  दिया  जिन  शर्तों  पर  सत्ताधारी  दल  उनका  प्रयोग

 करता

 (iii)  दूसरे  दलों  और  अभ्यर्थियों  को  भी  fares  डाक-बंगलों  और  अन्य  सरकारी  आवासों

 को  प्रयोग  निष्पक्ष  तरीके  से  करने  की  अनुमति  होनी  चाहिए  ;

 (iv)  निर्वाचन  अवघि  के  दौरान  सरकारी  खर्चे  से  समाचार  पत्रों  में  या  अन्य  माध्यमों  से  ऐसे

 विज्ञापनों  का  जारी  किया  जाना  कर्तव्यनिष्ठ  होकर  बिलकूल  बन्द  रहना  चाहिए  जिनमें  सत्ताधारी  दल

 के  हितों  को  अग्रसर  करने  की  दृष्टि  से  उनकी  उपलब्धियां  दिखाई  गई  हों  ;

 (v)  मंत्रियों  भौर  अन्य  प्राधिकारियों  को  उस  समय  से  जब  से  निर्वाचन  आयोग  are  निर्वाचन

 घोषित  किए  जाते  वैशेषिक  निधि  में  से  अनुदानों  की  नहीं  देनी  चाहिए  ;

 कौर

 (vi)  मंत्रियों  और  अन्य  प्राधिकारियों  उस  समय  से  जब  से  निर्वाचन  आयोग  द्वारा

 निर्वाचन  घोषित  किए  जाते  निर्वाचकों  को  सड़क  निर्माण  पीने  के  पानी  की  प्रसुविधाएं

 आदि  जो  मतदाताओं  को  सत्ताधारी  दल  के  हित  में  प्रभावित  कर  सकते  किसी  प्रकार  का  विश्वास

 नहीं  दिलना  चाहिए  ।

 एल०  पी०  जी०  सिलेंडरों  का  विस्फोट  होना

 नक्का  कहा
 1783.  Al ony  ce  rsa ध  भा  है a  नाराज  ण  सिह  :  क्या  रसायन  ale  बे्रक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  बहुत  से
 ०

 पी०  जी०ਂ  सिलेंडरों  के  विस्फोट  होने

 की  सुचना  मिली  है  ;

 यदि  तो  कया  यह  सच  है  कि  विस्फोटक  विभाग  ने  अपने  वार्षिक  1981

 में  कुछ  सिफारिशें  की  हैं  ताकि  जहां  तक  सम्भव  इस  प्रकार  के  विस्फोट  न  होने  दिये  और

 यदि  तो  वे  सिफारिशें  क्या  हैं  और  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 रसायन  कौर  sata  मंत्री  पी०  शिव  :  हां  ।

 और  विस्फोटक  विभाग  ने  अपनी  वर्ष  1980-81  की  वार्षिक  रिपोर्ट  में  यह

 बंताया  है  कि  कुकिंग  गैस  (Gato  पी०  सिलैण्डरों  से  हुई  बड़ी  संख्या  जो  इस  वर्ष

 में  बताई  गई  ए  ०  पी०  जी०  सिलेंडरों  से  प्रयोग  में  लाये  जाने  के  दोषपूर्ण  डिजाइन  और
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 एल०  पी०  जी०  डीलरों  द्वारा  काम  में  लगाये  गये  कम  प्रशिक्षित  अप्रशिक्षित  डिलिवरी

 मंकेनिकों  की  लापरवाही  के  कारण  थी  ।  विस्फोटक  विभाग  द्वारा  सिफारिश  की  गई  है  कि  उनकी

 सुरक्षा  को  सुनिश्चित  के  लिए  टाईप  वाल्व  सिलेंडरों  में  प्रयोग  में  लाये  जाते  को  बेहतर

 स्वयं  बन्द  होने  वाले  वत्त्र  से  प्रतिस्थापित  किये  जाएं  ।  तेल  कम्पनियो ंमें  पहले  ही  बेहतर  Tae  पी०

 जी०  सिलेन्डर  ब्रैवो  को  श्त्फਂ  टाई  वाल्वों  के  स्थान  पर  आरम्भ  करने  के  लिए  कदम  उठाये

 इसके  अतिरिक्त  वे  अपने  एल०  पी०  जी०  वितरकों  द्वारा  लगाये  गये  डिलिवरी  कार्मिक  के नाकों

 को  प्रशिक्षण दे  रहे  हैं  ।

 टेलीफोन  विभाग  का  कार्यकरण

 1  4.  श्री  राम  प्यारे  पत्रिका  कया  संचार  मंत्री  यह  बता ने  वी  कप ताव  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  भर  उत्तर  प्रदेश  के  सभी  जिलों  में  टेलीफोन  विभाग  का

 कार्यकरण  संतोष  जनक  नही ंहै  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं
 और  गत  चार  महीनों  के  दौरान  विभिन्‍न  प्रकार

 की  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  और  उनमें  से  अब  तक  कितनी  शिकायतें  दूर  की  गई  हैं  और  दिल्‍ली

 तथा  उत्तर  प्रदेश  में  जिलावार  अभी  तक  कितनी  शिकायतें  लंबित  पड़ी  हुई

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र
 :  नहीं

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ॥

 राज्यों  में  नए  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  लंबित  मामले

 178  श्री  टो०  कार  दामन ना
 :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  राज्यों  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  मंजूरी  के  लिए  कितने  मामले  लम्बित  हैं

 भर

 आवेदकों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  करके  लम्बित  मामले  कब  तक  निपटा  दिए

 जाएंगे
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Ci  योगेन्द्र
 :  विभिन्‍न  दूरसंचार  प्रशासनिक

 कार्यालयों  में  1-4-1982  को  राज्य  वार  प्रतीक्षा  सूची  में  आवेदकों  की  संख्या  के  बारे  में  एक  विवरण

 संलग्न  है  ।

 ऐसी  भाषा है
 कि  केवल  कुछ  मामलों  को  छोड़कर  1-4-1982  तक  रजिस्टर  डे

 अधिकांश  आवेदकों  को
 छठी dol  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  उत्तरोत्तर  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  कर

 दिए  जाएंगे  ।

 न
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 विवरण

 1-4-1982  को  देश  में  प्रतिक्षा  सूची
 क

 विवरण

 SS  1

 राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  1-4-1982  को

 eat  प्रती  क्षा-सुची

 भाप  प्रदेश  29,356

 बिहार  6,357

 गुजरात  46,304

 शासित

 4,201 जम्मू  एवं  कश्मीर

 कर्नाटक  20,555

 केरल  29,747

 माहे  एवं  लक्षद्वीप  शासित

 महाराष्ट्र  1,98,059

 गोवा  शासित

 मध्य  प्रदेश  14,670

 भासाम  eee

 मिजो

 मेघालय  और  अरुणाचल  प्रदेश

 दूरसंचार

 10  पंजाब  e  34,813

 हिमाचल  प्रदेश  एवं  चंडीगढ़

 दूरसंचार

 11  उड़ीसा  3,462

 12  राजस्थान  16,388

 13  तमिलनाडू  37,616

 पांडिचेरी  शासित

 14  उत्तर-प्रदेश  26,022

 15  पश्चिम  बंगाल  31,357

 सिक्किम  एवं  निकोबार

 शासित  क्षे

 14  दिल्ली  शासित  क्ष  कि  कि  शे  89,762
 ene  SER  काय  पिए  घ

 योग  5,93,754

 ३8
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 वी

 श्रीलंका  से  लोहे  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 1786,  शी  चित्त बसु  :  कया  पुत  कौर  पुनर्वास  मंत्री ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  तमिलनाडु  सरकार  ने  चार  दक्षिणी  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  के

 4  1982  को  हुए  सम्मेलन  में  श्रीलंका  से  लौटे  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिए  एक  योजना  प्रस्तुत

 कीं थी

 यदि  तो  उस  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  fara  कर  लिया

 युति  ate  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिधर  :  नहीं  ।

 ats  सरकार  के  मुख्य  सचिव  ने  सम्मेलन  में  केवल  यह  कहा  था  कि  यदि  तमिलनाडु  में  रामानाथपु रम

 जिले  में  भूमिगत  जल  संसाधन  को  विकसित  किया  जो  अब  तक  पुर्णतः  उपयोग  में  नहीं  लाया

 तो  उस  क्षेत्र  में  काफी  बड़ी  संख्या  में  परिवारों  को  कृषि  में  बसाना  संभव  होगा  |

 योजना  का  ब्यौरा  अभी  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  किया  जाना  है  |

 राज्य  सरकार  से  योजना  प्राप्त  होने  पर  उसकी  जाँच  की  जाएगी  |

 कोयले  के  नृत्यों  में  हाल  में  हुई  विधि

 1787.  श्री  रणजीत  सिंह  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 या  सरकारी  कोयले  की  कंपनियों  ने  हाल  ही  में  कोयले  की  विभिन्‍न  किस्मों  के  मूल्यों

 में  वृद्धि  की  है  ;  भर

 की  गई  वृद्धि  की  दरें  कया  हैं  और  इस  वृद्धि  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  :  ate

 दिनांक  27-5-1982  से  कोयले  का  औसत  खान-मुहाना  मुल्य  कोल  इंडिया  के  मामले  में

 रु०  128.02  प्रति  टन  से  बढ़ाकर  रु०  145.90  प्रति  टन  किया  गया है  और  सिंगरेनी

 कोलियरी  to  लि:०  के  मामले  में  रु०  136.85  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  रु०  154.75  प्रति  टन  किया

 गया  है  ।  कीमत  में  वृद्धि  इन  कारणों  से  आवश्यक हो  गई  थी--उत्पादन  सामग्रियों  की  लागतਂ  में
 वृद्धि

 कामगारों  की  मजदूरी  में  मुल्य  क्लास  और  ब्याज  में  आदि  |

 खलो  मह  वाली  स्क्रीन  ate  भमिगत  खदान  के  जरिए  उत्पादन

 1788.  श्री  कमला  मिश्र  मधुकर  :  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच
 है

 कि  गत  पाँच  वर्षों  में  कोल  ofr  रि
 नजारे  IYO)  लिमिटेड  के  कोयले  उत्पादन  में  पुरी
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 विधि  खुली  मुह  वाली  खदान  से  हुई  है  जबकि  भूमिगत  खदान  से  उत्पादन  स्थिर  रहा है  अथवा  इसमें

 कमी  हुई  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  णा त्व

 क्या  उत्पादन में  इस  प्रकृति  से  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  के  कोयले  को  किस्म  पर  प्रभाव

 पड़ा  है  और  जिसके  परिणाम-स्वरूप  कोयले  के  ostaar4res ATES  पोगो  अत्यधिक  कठिनाइयां  हो  रही  हैं

 भौर

 यदि  at,  तो  भूमिगत  खानों  से  कोयले  के  उत्पादन  में  विधि  करने  लिए  क्या  उपाय

 किये  जा  रहे  हैं
 ?

 उर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मार्गों  शंकर  :  और

 कोल  इण्डिया  लि० a की  भूमिगत  और  ओफेन  DIY साजा  ट  खानों  में  कोयले  के  उत्पादन  की  प्रवृति  निम्न

 लिखित  हैः

 मी  ०  टन

 aq  भूमिगत  श्रोपनकास्ट  कल

 1977-78  64  05  24.91  88.96

 1978-79  61.14  28.91  90.05

 1979-80  59.13  32.31  91.44

 1980-81  60.99  39.96  100.95

 1981-82  63.25  46.36  09.61

 —  एएए

 भूमिगत  उत्पादन  वर्ष  1978-79  और  1979-  80  में  कम  हुआ  परन्तु  1980-81  से  फिर

 बढ़ना  शुरू  हो  गया  ।  इन  दो  वर्षों  में  भूमिगत  उत्पादन
 में

 का  मूल  कारण  रानीगंज  और  झरिया

 कोयला  क्षेत्रों  की  खानों  में  बाढ़  था  ।  ag  बाढ़  1978  में  अभूतपूर्व  वर्षा  के  कारण  आई

 थी  ।  यह  विनाशकारी  प्रभाव  1979-80  तक  चलता  रहा  क्योंकि  खानों  को  पुरी  तरह  से  ठीक  करने

 में  बहुत  समय  लगा  ।  कोल  इण्डिया  fro
 ने  ata  खानों  से  वर्ष  1982-83  में  67:19  मि०  टन

 उत्पादन  करने  की  योजना  बनाई  है  और  इस  प्रकार  1981-82  के  उत्पादन  की  तुलना  में
 6.2%

 की  वृद्धि  दर  होगी  ।

 यह  सच  है  कि  बड़ी  ओपेनकास्ट  खानों  में  यंत्रीकरण  में  वृद्धि  के  कारण  खानों में

 दित  कोयला  एक  आकार  का  नहीं  कोल  इण्डिया  लि०  ने  कोयला-रख-रखाव  संयंत्र  लगाने  के

 ar लिए  एक  कार्यक्रम  बनाया है  a  र  कार्यक्रम  की  निगरानी हो  रही है  और  र शीघ्नता से से  कार्यान्वयन

 किया जा  रहा  है  ।
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 भूमिगत  खानों  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उपाय  किए  गए  हैं  ।  भूमिगत  खानों  का

 यंत्रीकरण  शुरू  कर  दिया  गया  है  ।  अत्यधिक  उत्पादक  भूमिगत  जो  अब  देश  में  ही  बन  रहे

 को  लगाने  से  भूमिगत  खानों  से  उत्पादन  में  काफी  वृद्धि  होगी  और  साथ  ही  खनन  खतरों  से  घिरे

 कामगारों  की  संख्या  कम  करके  सुरक्षा  की  दशाओं  में  भी  सुधार  होगा  ।

 खाना  पकाने  की  गेस  की  मांग  कौर  पूर्ति

 कि नभ ht
 178  गी

 विजय  कुमार  यादव
 :

 क्या  रसायन  ate  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  देश  में
 राज्यवार  खाना  पकाने  की  गेस  की  अब  तक  मांग  और  पूर्ति  क्या  है  ;

 उपभोक्ताओं
 asl  UT

 SHHITTAIS!  का  AT  पूरी  करने  के  लिए  सरकार  द  ||  रा  क्या  कदम  उठाये  जाने  का

 विचार  है  ;  और

 क्या  यह  सच  है  कि  मांग  और  खाना  पकाने  की  गैस  एजेन्सियों  की  संख्या  में  भारी

 अन्तराल  है  ?

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  पी०  :
 मिट्टी  के  बनाने

 की  लकड़ी  जैसे  वैकल्पिक  ईंधनों  के  प्रयोग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  देश  में  एल०  पी०  जी०

 पकाने  की  की  सही  मांग  बताना  संभव  नही ंहै
 ।  वर्ष  1981-82  के  दौरान  सप्लाई  की  गई

 एल०  पी०  जी०  के  राज्य-वार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 शोधनशालाओं  में  एल  ०पी  ०जी
 ०  के  उत्पादन  को  अधिकतम  करने  के  लिए  कदम  उठाये

 गए  &  ।  विद्यमान  ग्राहकों  की  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  वर्तमान  वर्ष  में  एल०  पी०  जी०  के  आयात

 की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  बम्बई  कोयली  शोधनशाला  और  आयल  इंडिया  लिमिटेड  ने

 वित  अतिरिक्त  एल०  पी०  जी०  की  उपलब्धि  होने  ऐसी  आशा  है  वर्तमान  वर्ष  के  दौरान  14

 लाख  नए  एल०  पी०  जी०  कनेक्शन  और  वर्ष  1983-84  के  दौरान  16  लाख  कनैक्शन  जारी

 किये  जायेंगे  ।

 विद्यमान  एल०  पी०  जी०  डिस्ट्रीब्यूटरों  सहित  पहले  से  ही  नियुक्त  किए  गए  नए

 एल०  पी०  जी०  डिस्ट्रीब्यूटरों  की  संख्या  विद्यमान  उपभोक्ताओं  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए

 पर्याप्त  समझी  गई  तेल  कम्पनियों  द्वारा  आगामी  वर्षों  में  एल ०
 पी०  जी०  की  मांग  को  पुरा  करने

 के  लिए  अतिरिकत  डिस्ट्रीब्यूटर-शिपों  की  योजना  बनाई  गई  है  ।
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 शरीर

 वर्ष  1981-82  के  दोरान  सप्लाई  की  मई  एल०  पी०  जी०  के

 राज्यनवार/संघ  शासित  प्रदेश-वार  ब्यौरे

 राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  एल०  पी०  जी०  की  बिक्री

 का  नाम  मी
 ०  टनों

 1.  दिल्‍ली  54,516

 2  .  चण्डीगढ़  4,025

 3  हरिया  9,814

 4  हिमाचल  प्रदेश  836

 जम्मू  और  कश्मीर  2,084

 पंजाब  8,677

 राजस्थान  6,970

 उत्तर  प्रदेश  36,752

 असम  3,868

 10  बिहार  9,710

 11  उड़ीसा  2,626

 12  पश्चिम  बंगाल  20,7  26

 13.  गुज
 रात  41,382

 14.  महाराष्ट्र  1,  61,735

 15.  प्रदेश  16,474

 16.  मोदी  दमन  कौर  ste  1,751

 17.  Ait  प्रदेश  37,577

 18.  कर्नाटक  22,136

 109.  केरल  8,381

 20.  तमिलनाडु+*  40,903

 योंग  4,90,953

 नागालैंड  त्रिपुरा  तथा  सिविल  को  सम्मिलित  करके

 पॉंडिचेरी  को  सम्मिलित  करके
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 केरल  में  गस  एजेंसी  मंजूर  किया  जाना

 1790.  श्री  फके
 Reva  क्या  प्रसार ह ि  सर  अभिरना  सना  4  द  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 वर्ष  1981-82  के  दौरान  केरल में  किन्हीं  गैस  एजेन्सियों  को  मंजूरी  दी
 गई  है  ;

 यदि  तो  कितनी  और  क्या  अनुसूचित  जाति  के  किसी  उम  मि दवा VEG  र  का  चयन  किया

 गया  है  ?

 रसायन  कौर  उबर  मंत्री  पी०  :  हां  ।

 वर्ष  1981-82  के  लिए  10  गैस  एजेन्सियों  की  योजना  बनाई  गई  थी  ।  जिसमें  से

 3  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  आरक्षित  10  में  अब  8  एजेन्सियों
 के  लिए  आशय  पत्र  जारी

 किए  जा  चुके  हैं  जिनमें  2  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  शामिल  हैं  ।

 कलकत्ता  से  पश्चिम  जमनी  कौर  हांगकांग  को

 सीधी  टेलेक्स  चेनल  समाप्त  किया  जाना

 1791.  डा०  सरदीश  राय  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कलकत्ता  से  पश्चिम  जमनी  और  हांगकांग  को  सीघी  टैलेक्स  चैनल  को  समाप्त

 करने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  संदेशों  को  कलकत्ता  से  सीधे  भेजने  के  बजाय  बम्बई  होकर  पश्चिम

 जमाने  और  हांगकांग  भेजना  अधिक  आसान  है  ;  और

 यदि  तो  सीधी  चेनल  को  कलकत्ता  कार्यालय  से  बन्द  करके  बम्बई  ले  जाने  के

 क्या  कारण

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  दिल्‍ली  के  tage  पारेषण

 अभिग्रहण  केन्द्र  से  विश्वसनीय  उपग्रह  सीढ़ियों  द्वारा  कलकत्ता  से  अमेरिका  और  पश्चिम  जर्मनी  को

 प्रयोक्ता  द्वारा  सीधे  और  आपरेटर  द्वारा  डायल  कर  मिलने  वाली  टैक्स  सेवा  सुलभ  होने  के

 उच्च  आवृत्ति  रेडियों  परिपथों  के  माध्यम  से  चल  रही  सीधी  कर चल  टैलेक्स  सेवाओं  को  बन्द  कर

 दिया  गया  है  ।  हांगकांग  के  लिए  उच्च  आवृत्ति  रेडियो  के  माध्यम  से  सुलभ  सीधे  कर चल  टैक्स

 परिपथ  अभी  कार्य  कर  रहे  इसके  अलावा  फिलहाल  हांगकांग  उपग्रह  के  माध्यम  से

 प्रयोक्ता  द्वारा  भौर  प्रचालक  द्वारा  डायल  कर  मिलने  वाली  टैलेक्स  सेवा  भी  विकल्प  रूप  में

 सुलभ  है

 सोते  पर उन  कों  संख्या  वृद्ध  Qu  हद  जहां  के
 लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  टैलेक्स  सुविधाएं
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 CAT  का  अः सुलभ  अब  संसार  भर  का  रुझान  संचार  के  इस  पा  राष्ट्रीय  पारेषण  अभिग्रहण

 टैक्स  एक्सचेंज  तथा  विश्वसनीय  उपग्रह  परिजनों  के  माध्यम  से  निपटाने  की  ओर  हो  गया  है  ।  इस

 परिवर्तन  के  बाद  कलकता  के  टैक्स  प्रयोक्ताओं  पश्चिम  जर्मनी  तथा  हांगकांग  को

 टैक्स  संदेश  भेजने  में  कोई  कठिनाई  सुचित  नहीं  की  हैं  ।

 सरकार  ने  विश्व  व्यापी  रुझान  के  अनुरूप  जो  पारेषण  अभिग्रहण  स्विमिंग  टैक्स

 केन्द्रों  का  उपयोग  कौर  उपग्रह  सीढ़ियों  को  बड़ी  विश्वसनीयता  की  तरफ  कलकत्ता  से  अमेरिका

 भर  पश्चिम  जर्मनी  के  बीच  सीधी  उच्च  आवृत्ति  रेडियो  सरणि  का  प्रयोग  बन्द  कर  दिया  है  ।

 aint  परिवार  बिजली  परियोजना  को

 स्वीकृति
 देना

 1792.  श्री  के ०  पु  राजन  ;  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  केरल  में  80  करोड़  रुपये  लागत  वाली  लोअर  पेरियार  बिजली

 परियोजना  को  स्वीकृति  दे  दी  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 अर्ज़ो  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  भर  1982  में

 लोअर  पेरियार  जल  विद्युत  परियोजना  को  राज्य  योजना  में  शामिल  करने  के  लिए  योजना

 आयोग  को  सिफारिश  की  गई  है  ।  योजना  आयोग  की  स्वीकृति  की  अभी  प्रतीक्षा

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  हेलीकॉप्टरों

 की  खरीद  किया  जाना

 ait ह द  र र  oq
 -  e

 1793.  श्री  awa  fasata  :  क्या  रसायन  रक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  बम्बई  और  अन्य  क्षेत्रों  में  अपनी  तट  दूर

 विधियों  के  लिए  बारह  हैलीकाप्टर  खरीदेगा ;

 यदि  तो  इन  हेलीकॉप्टरों  की  लागत  क्या  होगी ;

 (1)  इन  हेलीकॉप्टरों
 पर  करोड़ों  रुपये  खर्चे  करने  का  आधार  और  औचित्य  क्या  है  ;  और

 इस  मामले  में  उनकी  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 रसायन  ate  उर्वरक  मंत्री  पी०  से  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस

 आयोग  की  अपतटीय  गतिविधियों  के  लिए  हेलीकॉप्टरों  के  अधिग्रहण  का  प्रस्ताव  सरका
 र

 के
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 धीन  है  ।  क्योंकि  यह  अभी  अन्तिम  रूप  से  स्वीकृत  नहीं  किया  गया  है  इसलिए  अनप  ब्यौरे  प्रकट

 करना  असामयिक  होगा

 कल्पना  परियोजना  के  लिए  जापान  से

 मशीनरी  का  आयात

 1794.  श्री  जकारिया  थामस  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केरल  सरकार  ने  कल्पना  परियोजना  के  लिए  जापान  से  मशीनरी  के  आयात

 करने  हेतु  केन्द्र  से  अनुमति  ली  है  ;

 यदि  तो  क्या  आयात  के  लिए  अनुमति  दी  गई  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 11.0
 मौजूदा  प्रक्रिया ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम

 :  से  (  ्  हा

 के  उत्पादन  उपस्करों  को  खरीद  के  लिए  विश्व-ब्याही  निविदाओं  के  उत्तर  में  प्राप्त  विभिन्‍न

 प्रस्तावों  को  उपस्करों  आदि  को  प्राप्त  करने  के  स्रोतों  के  बारे  में  निर्णय  लेने  के  लिए  भारी  उद्योग

 मंत्रालय  में  शक्ति  प्रदत्त  समिति  को  भेजे  जाते  हैं  ।

 तदनुसार  राज्य  प्राधिकारियों  को  इस  मामले  में  आगे  कारवाई  करने  के  पूरे  प्रस्ताव

 इस  मंत्रालय  को  भेजने  की  सलाह  दी  गई  है  जिसकी  अभी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 परियोजनाओं  के  संयंत्रों  कौर  मद्दीनरीं  प

 पंजी  निवेश  में  कमी  होना

 1795.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  क्या  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 दया  सरकार  का  ध्यान  वह  1981-82  के  लिए  कम्पनी  अधिनियम  के  कार्यकरण  पर

 इस  आशय  की  रिपोर्ट  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  संयंत्रों  और  मशीनरी  पर  पूंजी  निवेश  का

 पात  सातवें  दशक  में  परियोजना  लागत  के  लगभग  VSI सी  हनन  ा  NT 65  प्रतिशत  से  घट  कर  हआ वर्ष  19 ्  79-80 में  35

 प्रतिशत  रह  गया  था  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  कम्पनियों  के  कार्यक्रम  में  इस  प्रवृत्ति  का  गहराई  से  अध्ययन

 कर  रही

 न्याय  ate  कम्पनी  कायें  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  तथा

 माननीय  सदस्य  का  ध्यान  कम्पनी  अधिनियम  1956  के  कार्यकरण  एवं  प्रशासन

 1980-81  के  वर्ष  की  रिपोर्ट  की  ओर  1981-82  की  रिपोर्ट  की  ओर  जो  अभी  संसद  के

 समक्ष  प्रस्तुत
 की  जानी  है  ।

 65



 लिखित  sat  20  1982

 लाटा  ह

 यह  सत्य  है  कि  विधिक  रिपोर्ट  में  यह  वर्णित  है  कि  1979-80  में  संयंत्र  एवं  मशीनरी  में

 नियोजन  का  अनुपात  35  प्रतिशत  जबकि  यह  1965-66  से  1970-71  तक  के  वर्षों  में

 प्रतिशत  के  लगभग  था  ।  संयंत्र  एवं  मशीनरी  में  नियोजन  के  अनुपात  में  1974  के  प्रारंभ  की

 अवधि  में  जब  फेरा  लागू  हुआ  में  भी  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  अवनति  अनुभव  की  गई  थी  ।  इस

 विषय  के  विश्लेषण  से  प्रतीत  हुआ  है  कि  फेरा  अपेक्षाओं  के  पालन  की  दृष्टि  एक  संख्या  में

 विदेशी  कम्पनियों  को  अपनी  साम्य  पूजी  को  कम  करना  पड़ा  था  एवं  नवीन  जो  इस  प्रकार

 वह  कार्य  पू  जी  बढ़ाने  में  प्रयोग  किया  गया  निश्चित  परिसम्पत्तियाँ  के  नियोजनार्थ  नहीं  ।

 पुनः  उनमें  से  कुछ  ने  निश्चित  नियोजन  के  fad  किसी  नवीन  परियोजना  एवं  प्रोग्राम  के  बिना  हो

 साम्य  पूंजी  में  वृद्धि  को  ।

 मद्रास  रिफाइनरोस  लिमिटेड  में  एल०  पी०  जी०

 सिलैण्डरों  को  चोरी

 1796.  श्री  एस०  बी०  सिदनाल  :  क्या  रसायन  कौर  बे्रक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  मद्रास  रिफाइनरी  लिमिटेड  में

 डरोंकी  चोरी  के  कारण  प्रतिदिन  50,000  रुपये  की  हानि  होती  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  भरे  गए  सिलेंडरों  तथा  वापस  किए  गए  खाली  सिलेंडरों  की

 गणना  नहीं  की  जाती  ;  और

 उनकी  निगरानी  रखने  तथा  कदाचारों  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 रसायन  कौर  उब  रक  मंत्री  पी०  :  नहीं  ।

 भर  तेल  कंपनियों  के  पास  शोधनशालाओं/बाटलिंग  अपने  डीलरों  को

 दिए  गए  और  वापिस  प्राप्त  किए  गए  खाना  पकाने  की  गैस  के  भरे  और  खाली

 डरों  का  हिसाब  रखने  के  लिए  एक  बहुत  सुव्यवस्थित  प्रणाली  है  ।  यदि  कोई  विसंगति  ध्यान  में  आती

 है  तो  डील  परिवहन  ठेकेदारों  से  खोए  गए  सिलेंडरों  की  लागत  जुर्माने  की  दर  पर

 वसूल  की  जाती  है  और  उनको  यथोचित  त्रेतावनी  भी  दी  जाती  जांच  पड़ताल  के  लिए  शिकायतें

 पुलिस
 में  भी  दर्ज  करायी  जाती  हैं

 कोयले  नृत्यों  में  हाल  को  वृद्धि  का  विद्युत  क्षत्र  पर  प्रभाव

 1797.  श्री  नीरेन  घोष  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयला  मूल्यों  में  हाल  में  हुई  वृद्धि  के
 कारण  विद्युत  क्षेत्र  जिसमें  कोयले  की

 बहुत  अधिक  खपत  होती  बहुत  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ;  और

 यदि  तो  उनकी  इस  पर  कया  प्रतिक्रिया  है  :
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 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  हद wat
 ध स  गार्गी  शंकर  मिश्र  :  भर

 हाल  के  कोयले  के  मूल्यों  में  हाल  ही  में  किए  गए  संशोधन  के  कारण  बिजली  क्षेत्र  भी  प्रभावित  होगा  ।

 कोयले  के  yer  में  वृद्धि  इन  कारणों  से  अपरिहार्य  q{— Feqrey  सामग्रियों  की

 मूल्य  आदि  में  वृद्धि  ।

 सरोज  समिति  का  प्रतिवेदन

 =  जया  न्  की  कृपा  करेंगे  कि  : 1798.  श्री  एम०  बो०  चन्द्रशेखर  मति  :  कया  संचार  मंत्री  य  हू

 क्या  डाक-तार  विभाग  ने  व्यक्तिगत  टेलीफोन  लाइनों  के  लिए  स्वचालित  मीटर

 रानी  sare  खरीद  लिए  हैं  जिनके  साथ  प्रयोक्ता  द्वारा  की  गई  सभी  कालों  को  ब्यौरे  से  रिका

 किया  जा  सकेगा  ;

 यदि  तो  उसके
 ब्यौरे

 क्या  हैं  ;

 उपकरण  कब  तक  लगाए  जाएंग े;

 उन  पर  कुल  कितना  बचें  आएगा  ;  भर

 सरीन  समिति  की  सिफारिशों  को  कब  तक  पूरी  तरह  से  कार्यान्वित  fear  जाएगा  ?

 bod  or संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  योगेन्द्र  :  कछ  एव  स्चेंजों  में  क्षे  त्रीय

 परीक्षण  के  लिए  स्व चल  मीटर  प्रेक्षण  उपस्कर  के  कुछ  सेंट  उपलब्ध  हो  गये  ये  प्रत्येक  टेली  फोन

 के  लिए  अलग-अलग  नहीं  होंगे  ।

 यह  उपस्कर  काल  किया  गया  काल  करने  का  समय  तथा  काल  की  अवधि

 द्वार
 x आदि  दर्ज  कर  सकेगा  ।  इसका  बिलों  की  शिकायतों  के  निपटान  हेतु  लाइनों  के  सपा  ण  में  प्रयोग  किया

 जायेगा  ।

 इस  उपस्कर  का  क्षत्रीय  परीक्षण  आरम्भ  हो  गया  है  ।

 एक  लाइन  प्रेक्षण  उपस्कर  की  लगभग  कीमत  50,000  रु०  प्रति  इकाई  है  ।

 (=)  दूर  संचार  समिति  ने
 437  सिफारिशें  को  हैं  3  उप  सिफारिशें  भी  शामिल  हैं

 (209  सिफारिशें  पहले  ही  कार्यान्वित  की  जा  बुकी  24  सिफारिशें  सरकार  द्वारा  स्वीकार  नहीं
 की  गई  ।  28  जिनमें  डाक-तार  विभाग  का  पुन्गंठन  तथा  इसका  द्विभाजन  एवं  भारतीय

 टेलीफोन  उद्योग  का  दो  इकाइयों  में  विखण्डन  भी  शामिल  अभी  विचाराधीन  है  ।  इन  सिफारिशों
 का  सेवाओं  के  भविष्य  पर  व्यापक  प्रभाव  पड़ेगा  तथा  सभी  सम्भव  समस्याओं  का  अध्ययन  किया  नाना

 शेष  176  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  लिए  कार्रवाई  की  *  जा  रही  है  एवं  आशा  है  कि  इनके
 क्रियान्वयन  का  निर्णय

 कुछ  ही  महीनों  में
 पूरा  हो  जायेगा  ।
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 ह

 श्रीलंका  से  लौटे  ब्य वित यों  का  पुनर्वास

 1799.  श्री  कुसुम  कष्णमूर्ति  :  क्या  पूर्ति  ate  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रीलंका  से  लौटे  उन  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  है  जो  भारत  में  अपने  पुनर्वास  की

 प्रतिक्षा  कर  रहे  हैं

 उनके  पुनर्वास  के  लिए  क्या  योजनाएं  तैयार  की  गई  हैं  ;  और

 जिन  राज्यों  में  स्वदेश  लौटे  इन  व्यक्तियों  को  बसाये  जाने  का  विचार  है  वहां  की  राज्य

 सरकारों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  धनराशि  दी  जा  रही  है  ?

 पति  site  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  गिरिघर  :  1982  के  अंत

 तक  श्रीलंका  से  3,89,067  (67,514  प्रत्यावासी  भारत  इनमें से  1982  के

 अंत  तक  74,862  जो  पुनर्वास  सहायता  के  पात्र  थे  और  जिन्होंने  सहायता  के  लिए  राज्य

 सरकारों  से  सम्पर्क  किया  बसा  दिए  गए  हैं  ।  राज्य  सरकारों  के  पास  अन्तिम  निपटान  के  लिए

 पड़े  कुछ  आवेदन-प्रो  को  छोड़कर  अधिकांश  शेष  परिवार  या  तो  पात्र  नहीं हैं
 या  उन्होंने  आवश्यक

 सहायता  के  लिए  प्राधिकारियों  के  साथ  aria  नहीं  किया  है  ।

 जो  प्रत्यावासी  पुनर्वास  सहायता  के  पात्र  हैं  उन्हें  विभिन्‍न  बागान  प्रत्यावासी

 सह  वित्त  तथा  विकास  बैंक  की  योजनाओं  के  माध्यम  से  रोजगार  में  लघु  व्यवसाय  तथा  व्यापार

 भूमि  उपनिवेश  तथा  कृषि  योजनाओं  तमिलनाडु  राज्य  फा  निगम  की  परियोजनाओं  तथा

 कताई  मिलों  आदि  जैसी  औद्योगिक  योजनाओं  में  पुनर्वास  प्रदान  किया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  केरल  तथा  गुजरात  की

 राज्य  सरकारों  को  इन  प्रत्यावासियों  के  पुनर्वास  के  लिए  56.68  करोड़  रुपए  के  लय में  50

 करोड़  जिनमें  बर्मा  और  श्रीलंका  प्रवासियों  के  पुनर्वास  के  लिए  सयुक्त  औद्योगिक  योजनाओं

 के  लिए  प्रदान  किया  गया  ऋण  भी  शामिल  है  ;  तथा  6.68  करोड़  रुपये  अनुदान  के  रूप  की  धन

 राशि  दी  गई  है  ।

 बाँदा  जिले  में  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज  की

 स्थापना  करना

 1800.  श्री  राम  नाथ  दुबे  क्या  संचार  मंत्री  यह  fa  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बांदा  जिले  में  एक  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  स्थापना  करने  और  इसके

 लिए  एक  इमारत  का  निर्माण  करने  के  लिए  स्वीकृति  दी  गई  है  ;  और

 यदि  तो  इस  मामले  पर  सरकार  द्वारा  कोई  कार्यवाही  न  करने  के  क्या  कारण

 हैं  जब  कि  लोगों  को  भारी  असुविधा  हो  रही  है
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 1904

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी  हां  ।  छठी  योजना  के  अंत

 तक  बांदा  में  एक  डब्बा युक्त  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इस  डब्बा युक्त

 ट्रॉनिक  एक्सचेंज  के  साथ  सम्बद्ध  इमा  रत  का  भी  निर्माण  किया  जाएगा  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 माउन्ट  काबू  भारतीय  तेल  निगम  के  पाइप

 लाइन
 का

 नष्ट  हो  जाना

 1801.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पांडे  :  क्या  रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  तेल  निगम  का  पम्पिंग  स्टेशन  तथा  पाइप  लाइन  एक  भयानक  आग  में

 नष्ट  हो  गए  थे  जो  राजस्थान  में  माउंट  आबू  रोड़  में  लगी  थी  ;

 (@)  उनकी  तत्काल  मरम्मत  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  तथा  कितनी  हानि  हुई
 है  ;

 क्या  आग  की  इस  दुर्घटना  के  पीछे  किसी  संगठित  गिरोह  का  हाथ है  ;  और

 यदि  तो  आग  लगने  के  क्या  कारण  हैं  तथा  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  दुर्घटनाओं
 से  बचने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  पी  ०  :  और  दिनांक  26

 1982  को  आग  लगने  की  एक  घटना  के  कारण  qq  रोड  पम्प  स्टेशन  में  कुछ  उपकरणों  को

 नुकसान  पहुंचा  था  ।  इंडियन  आयल  कारपोरेशन  लिमिटेड  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के  अनुसार

 मुख्य  पाइप  लाइन  को  कोई  नुकसान  नहीं  पहुंचा  था  ।  लगभग  2  करोड़  रुपये  की  हानि  होने  का

 अनुमान  है  ।  क्षतिग्रस्त  उपकरणों  की
 मरम्मत  के  लिए  पहले  हो  कार्यवाही  आरम्भ  कर

 दी  गयी  है  ।  इसी  बीच  मथुरा  शोधनशाला  को  पर्याप्त  मात्रा  में  अशोधित  तेल  का  बहाव  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  भी  प्रबन्ध  किए  गए  हैं  ।

 अभी तक  ऐसा  कोई  प्रमाण  नहीं  पाया  गया  है  ।

 इंडियन  आयल  कारपोरेशन  लिमिटेड  द्वारा  कारणों  की  जांच  के  लिए  नियुक्त  की
 गयी  समिति  इस  घटना  के  लिए  कोई  विशेष  कारण  निर्दिष्ट  नहीं  कर  पायी  है  ।  तथापि  पम्प  स्टेशन
 पर  भाग  बुझाने  के  तथा  सुरक्षा  के  प्रबन्धों  को  बढ़ाने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 प्राकाशवाणो  दिल्‍ली  से  बजट  मारो

 कार्यक्रम  का  प्रसारण

 1802.  श्री  चख  पाल  शैतानों  :  क्या  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 1982

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  पश्चिमी  जिलों  तथा  विशेष  रूप  से  आगरा

 जन  तथा  राजस्थान  एवं  मध्य  प्रदेश  के  विभिन्‍न  पूर्वी  जिलों  के  लोग  बुक  भाषा  बोलते  एवं  समझते

 हैं  और  यदि  तो  बृज  क्षेत्र  के  लोगों  की  भावनाओं  तथा  माँग  को  देखते  हुए  सरकार  का  विचार

 आकाशवाणी  के  दिल्‍ली  केन्द्र  से  माधुरीਂ  कार्यक्रम  का  प्रसारण  ga:  आरंभ  करने  तथा  इसके

 प्रसारण  समय  में  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  यह  कार्यक्रम  कब  से  पुनः  आरंभ
 किया  जाएगा  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सुचना  भ्र ौर  प्रसारण  मंत्री  बसन्त  :  हां  ।  बृज  भाषा  उत्तर  प्रदेश  के

 एटा  और  मैनपुरी  जिलों  तथा  राजस्थान
 के  भरतपुर  और  धौलपुर  जिलों

 में  समझी  जाती  है  ।  इस  समय  इस  कार्यक्रम  की  अवधि  बढ़ाने  या  पहले  वाली  जो  प्रतिदिन

 30  मिनट  की  होती  को  बहाल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 इस  कार्यक्रम  की  वर्तमान  अवधि  20  मिनट  है  ।  इसे  पर्याप्त  समझा  जाता  है  ।  वास्तव

 में  कम  की  गई  अवधि  में  से  5  मिनट  संस्कृत  समाचार  बुलेटिन  को  दिए  जाते  हैं  और  अन्य  5  मिनट

 बिन्दू  नामक  एक  नये  कार्यक्रम  को  जो  बहुत  लोकप्रिय  सिद्ध  हुआ  है  ।

 कोयला  खानों  में  सुरक्षा

 1803.  श्री  डी०  एम ०  पुत्ली  गौडा  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  घातक
 खनन  दुर्घटनाओं  को  कम  करने  के  लिए  कोल  इंडिया  लिमिटेड  ने  कोई

 सुरक्षा  प्रोत्साहन  लागू  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  पूर्ण  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 सुरक्षा  के  उपाय  बरतने  के  लिए  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  देने  हेतु  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाय  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  :  और

 कोल  इंडिया  लिमिटेड  की  सहायक  कम्पनियों  में  से०  को०  लि०  सुरक्षा  प्रबन्ध  बेहतर  करने  के  लिये

 19  79-80  से  प्रोत्साहन  योजना  लागु  करती  रही  थी  ।  जो  योजना  वर्ष  1981-82  में  वास्तव  में

 लागू  थी  वह  निम्नलिखित  है  :

 जिस  कोलियरी  में  कोयले  के  उत्पादन  और  ऊपरी  मलबा  हटाने  का  लक्ष्य  किसी  घातक

 दुर्घटना  अथवा  गंभीर  चोट  लगने  के  मामलों  के  बिना  ही  पुरा  हो  जाएगा  वह  एक  लाख  रुपये  के

 पुरस्कार  की  हकदार  हो  जाएगी
 निका

 ।  अनेक  कोलियरियों  वाली  जिस  परियोजना  को  ऐसी  ही  सफलता
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 29  1904  (  )  लिखित  उत्तर

 ———  गतए।स्‍गतएਂ  ————=

 मिलेगा  उसे  2  लाख  रुपये  का  पुरस्कार  दिया  जाएगा  ।  अनेक  परियोजनाओं  वाले  जिस  एरिया  में

 किसी  घातक  दुर्घटना  या  गंभीर  चोट  के  बिना  ही  उत्पादन  लक्ष्य  पूरा  हो  जायेगा  उसे  5  लाख  रुपये

 का  पुरस्कार  दिया  जायेगा  ।  यदि  उपयु क्त  सफलता  किसी  छोटी  दुर्घटना  के  हुए  बिना  ही  मिलेगी

 तो  पुरस्कार  की  धनराशि  बढ़ा  कर  दुगनी  कर  दी  जायेगी  ।

 कोल  इंडिया  fro  की  अन्य  सहायक  कम्पनियों  को  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  सुरक्षा  प्रबन्ध

 बेहतर  करने  की  दृष्टि  से  प्रोत्साहन  योजनाएं  तैयार  करें  ।

 कुछ  चुने  हुए  खान  कामगारों  और  अधिकारियों  को  बचाव  और  प्राथमिक  सहायता

 का  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।  बचाव  और  प्राथमिक  सहायता  प्रतियोगिताओं  में  भाग  लेने  से  ऐसे

 प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  को  प्रोत्साहन  मिलता  कामगारों  की  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  संबंधी

 ताओं  के  संबंध  प्रशिक्षण  की  किस्म  पर  विशेष  ध्यान  देते  हुए  समय-ब्रदर  कार्य  योजनाएं  तैयार

 की  जाती  हैं  और
 कार्यान्वित

 की  जाती  सुरक्षा  व्यवस्था  बेहतर  करने  के  दीर्घकालीन  उपाय  के

 रूप  में  ऐसी  विस्तृत  प्रशिक्षण  योजनाएं  शुरू  को  गई  हैं  जिनसे  कामगार  सुपरवाइजरों  और

 रियों  की  व्यावसाधिक  कुशलता  बढ़ती  है  ।  यह  योजनाएं  उनके  ज्ञान  और  कुशलता  को  लगातार

 उच्चतर  करते  रहने  और  उसे  अद्यतन  करते  रहने  की
 दुष्टि

 से  बनाई  जाती

 राज्यों  को  राजधानियों  में  दूरदर्शन  केन्द्रों  की

 स्थापना

 1804.  श्री  सत्य  नारायण  जटिया
 :

 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उन
 राज्यों  की  राजधानियों  के  नाम  क्या  जहाँ  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  नहीं  किए

 गये  हैं  ;

 क्या  उन  राज्यों  की  राजधानियों  में  दूरदर्शन  स्थापित  करने  के  लिए  कोई

 बद्ध  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  जिनमें  यह  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  है  और  यदि  al,  तो  उसका  ब्यौरा

 क्या

 मध्य  प्रदेश  में  ऐसे  बड़  जिनमें  नगर-निगम  के  अधीन  क्षेत्र  भी  शामिल  के
 नाम  क्या  जिन्हें  दूरबीन  क्षेत्र

 के
 अन्तर्गत  लाये  जाने  का  विचार  है  और  उन  स्थानों  पर  यह

 सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  कराए  जाने  की  संभावना  और

 (=)  प्रस्तावित  भोपाल  और  इन्दौर  दूरदर्शन  केन्द्रों  की  प्रसारण-रेंज  कया  होगी  तथा  वहाँ
 दरद शेन  केन्द्र  कब  तक  स्थापित  कर  दिए  जाएंगे  और  कया  एशियाई  खेलों  के  दौरान  प्रसारित
 क्रमों  को  भी  वहाँ  देखा  जा  सकेगा  ?

 सुचना  we  प्रसारण  मंत्रीं  वसन्त  ;  एक  विवरण  संलग्न
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 हां  ।  असम  और  कर्नाटक  के  राज्यों  की  राजधानियों  में  दूरदर्शन

 केन्द्र  स्थापित  करने  की  व्यवस्था  छठी  योजना  में  की  गई  इसके  योजना  आयोग  ने

 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  करने  के  लिए  छठी  योजना  में  7  करोड़  रुपये  का  परिव्यय

 स्वीकृत  किया  है  ।  शेष  राज्यों  की  राजधानियों  में  दूरदर्शन  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  एक  भावी

 योजना  तैयार  की  गई  है  ।  इस  योजना  का  कार्यान्वयन  संसाधनों  की  उपलब्धता  और  alder

 महिलाओं  पर  निर्भर  करेगा  ।

 और  मध्य  प्रदेश  में  केवल  भोपाल  और  इन्दौर  में  ही  दूरदर्शन  केन्द्र

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  उनकी  स्थापना  संसाधनों  और  उपकरणों  की  उपलब्धता  पर

 निभेर  करेगी  ।  चालू  हो  जाने  पर  इन  ट्रांसमीटरों  की  सेवा  परिधि  लगभग  70  किलोमीटर  होंगी ।

 विवरण

 जिन  राज्यों  की  राजधानियों  में  दूरदर्शन  केन्द्र  अभी  तक

 स्थापित  नहीं  किए  गये  हैं  उनके  नामों  को

 दर्शाने  वाला  विवरण

 क्रम  संख्या  राज्यों  की  राज्य

 रोशनियां

 1  2

 अहमदाबाद  गुजरात

 अगरतला  त्रिपुरा

 भोपाल  मध्य  प्रदेश

 उड़ीसा भुवनेश्व र

 चंडी गढ़  पंजाब  भौर  हरियाणा

 असम गोहाटी

 गंगतोक  सिक्किम

 8  इम्फाल  मणिपुर
 |

 नागालैंड 9  कोहिमा

 पटना  बिहार 10

 हिमाचल  प्रदेश 11.  शिमला
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 आन

 12.  शीला  मेघालय

 13.  न्रिवेत्द्रम  केरल

 नोट  :  उपचार  उल्लिखित  राज्यों  में  से  कछ  राज्यों  में  दूरदर्शन  केन्द्र  उनकी  राजधानियों  से

 भिन्न  स्थानों  पर  हैं

 1.  पंजाब  जलंधर  /  अमृतसर

 2.  गुजरात  fast

 3.  उडीसा  सम्बलपुर

 4.  बिहार  मुजफ्फरपुर

 बड़  समाचार  पत्रों  को  डी०  ए०  बी०  YIoO  विज्ञापनों  में  कटोती

 1805.  श्रीमती  किशोरी  सिन्हा  क्या  सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  को  बड़े  समाचार  पत्रों  को  वि  ज्ञापन  र wut ॥  श  की  प्रतिशतता  घटाने

 के  लिए  कोई  आदेश  जारी  किए  गए  हैं  ;  और

 यदि  तो  क्या  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है
 ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  बसंत  :  हां  ।  1-10-1980  से  लागू

 मान  विज्ञापन  नीति  में  सरकारी  विज्ञापनों  के  मामले  में  छोटे  और  पोले  समाचार  पत्रों  को

 युक्त  उपलक्ष  रियायत  देने  के  लिए  नीति  मागदर्शी  सिद्धा करते  शामिल  हैं  ।  अब  यह  निर्णय

 लिया  गया  है  कि  बड़े  और  मझोले/लघु  समाचार  पत्रों  को  विज्ञापन  40:60  के  अनुपात  में  रिलीज

 किए  जाने  चाहिए  ।

 प्रशन  नहीं  उठता

 हिमालय  क्षेत्र  में  शारदा  को  जल  विद्य/त  क्षमता  का

 पता  लगाना

 1806.  at}  गलाम  मोहम्मद  खां  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  के  हिमालय  क्षेत्र  में  शारदा  की  जल
 विद्युत

 क्षमता  का

 लाभ  उठाने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  बनाया  है  ;
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 यदि  तो  इस  परियोजना  से  कितनी  पन-बिजली  पैदा  होगी  ;  और

 धौली मंगा  परियोजना  का  कायें  शुरू  होने  पर  वनों  का  संरक्षण  और  परिस्थिति  विज्ञान

 संबंधी  संतुलन  को  किस  प्रकार  बनाए  रखने  के  लिए  क्या  विशेष  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  और  (@)  प्रारंभिक  अध्ययनों

 के  आधार  पर  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  शारदा  घाटी  में  कुछेक  जल  विद्युत  परियोजनाओं  का

 पाप  लगाया है
 ।  प्रस्तावित  स्कीमों  की  कुल  प्रतिष्ठापित  क्षमता  3340  मेगावाट  बताई  गई  है

 ।

 शारदा  घाटी  में  धॉलीमंगा  ओर  टनकपुर  परियोजनाओं  के  अन्वेषण  रां बंधी  कार्य  राष्ट्रीय  जल  विद्य/त

 निगम  के  माध्यम  से  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  हाल  में  लिए  गए  हैं  ।

 परियोजना  संबंधी  प्रस्तावों  को  तैयार  करते  ससय  वनों  के  संरक्षण  तथा  परिस्थितिक

 संतुलन  के  अनुरक्षण  के  लिए  आवश्यक  उपायों  को  समुचित रूप
 से  ध्यान  में  रखा  जायेगा  |

 घटिया  स्तर  के  लुब्रीकेन्ट्स  की  बिक्री

 1807.  डा०  ए  य०  लाजमि  :  कया  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पेट्रोल  पम्पों  द्वारा  बेचे  जा  रहे  लुब्नीकेन्ट्स  घटिया  स्तर  के

 होते  हैं  जिनके  कारण  कहीं  की  नुकसान  पहुंचता  हैं  और  100,200  ग्राम  के  छोटे  सीलਂ  बर्द  डिब्बों

 के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  लोगों  को  विवश  होकर  कक  लुम्ब्रीकेन्ट्स  खरीदने  पड़ते  हैं  ;

 यदि  तो  पेट्रोल  पम्पों  द्वारा  बेचे  ञ  रहें  लुगब्रींकेन्ट्स  की  किस्म  की  जांच  के  लिए

 तथा  देश  में  पेट्रोल  पम्पों  के  पात  छोटे  डिब्बों  में  इन्हें  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहें हैं  ;  और

 यदि  नहीं  ;  ह  उसके  क्या  कारण

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  (att  पी०  :  पेट्रोल  पम्पों  पर

 बेचे  जाने  वाले  स्नेहक  तेल  कम्पनियों  द्वारा  सप्लाई  किए  जात ेहैं  तथा  मानक  विनिर्देश नों  के

 होते  हैं  ।  500  तथा  1000  मि०  alo  क्षमता  वाले  सील  किए  हुए  बन्द  डिब्बे  सामान्यता  पर्याप्त

 मात्रा  में  उपलब्ध  होते  हैं  ।  प्रमुख  तेल  कम्पनियां  छोटे  बन्द  डिब्बों  में  स्नेहक  तेलों  का  विपणन  नहीं

 करती

 स्नेहक  तेलों  के  लिए  योजनाਂ  के  अंतगर्त  तेल  कम्पनियों  के  स्टाक  द्वारा

 पेट्रोल  पम्पों  पेरे  aaa  जाँच  की  जातीं  हैं  तथा  eat  के  पांडे  तथ  बल्के  दीनों  भण्डारों  के  नमूने

 लिए  जाते हैं  तथ्  तेल  कम्पनियों  को  प्रयोगशालाओं  में  इनकी  किस्म  की  जांच  के  लिए  विश्लेषण

 किया  जाता है  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  पर्याप्त  भण्डार  उपलब्ध  तेल  कम्पनियों  के
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 क्षेत्र  स्टाफ  द्वारा  पेट्रोल  पम्पों  पर  छोटे  बन्द  डिब्बों  की  उपलब्धता  की  भी  जांच  की  जाती  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 राजस्थान  में  डाकघर  तथा  तारघर  बोलना

 1808.  श्री  जयनारायण  कया  संघार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  राज्य  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  चालू  ad  के

 दौरान  डाकघर  तथा  तारघर  खोले  जाएंगे  ;  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  आबंटित  करने  का  विचार

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  राजस्थान  राज्य  के

 aaa  क्षत्रों  में  चालू  योजना  के  दौरान  जिन  स्थानों  पर  डाकघर  तथा  तारघर
 खौले  जाने

 उनके

 नाम  निम्न  प्रकार  हैं  :

 STRAT

 डू  भरपूर  जिले  के
 डंगर  रथ

 देव-सोमनाथ  तथा  सुरजा-जी  का  गड़ा  ।  सिरोही  जिले  में  दायरा  ।  चित्तौड़गढ़  जिले  में
 करो

 चन्द्रा  तथा  सिरपुर  कला  तथा  उदयपुर  जिले  में  सारे  ।

 तारघर

 छोटी

 कोटरी  तथा  तेजपुर  ।

 डाकघर

 निधि  के  आवंटन  के
 उद  तय  से  सामान्यता  इस  नत  पर  श्यान  दिया  जाता हैं  फि  कहल

 वर्ष  डाकघर  की  औसत  अवधि  6  महीने  है  ।  इस  आधार  पर  लगभग  87,500  रु० wVV  की  भ्ाव॑श्थकंत्ता

 होने  का
 अनुमान  है  ।

 तारघर

 पृथक  कार्यों
 के

 लिए  खास  तौर  पर  नीधि  की  मंजूरी  नहीं  दी  जाती  उपयुक्त  वित्त  कार्य

 सहित  पूरी  सकील  को  एक  साथ  ही  सभी  कार्यों  हेतु  निधि  का  आबंटन  किया  जाता

 बिहार  में  कम  विद्युत  उत्पादन  के  कारण

 सनौर  उसे  बढ़ाने  के  लिए  कदम

 1809.  श्री  भोगेन्द्र  का  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  बिहार  में  कम
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 विद्युत  उत्पादन  और  विद्युत  की  अत्यधिक  कमी  के  निश्चित  arc  क्या हैं  और  बिहार  तथा  सपूर्ण

 देश  में  अधिकतम  उत्पादन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  परिहार  एक  ताप  विजय  त  प्रणाली  प्रधान

 राज्य  तथा  राज्य  में  विद्य/त  की  बनी  मुख्य  रूप  से  पतरातू  और  बरौनी  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के

 सन्तोषजनक  कार्यनिष्पादन  के  कारण  है  ।  राज्य  में  ऊर्जा  की  आवश्यकता  प्रतिदिन  लगभग  12

 मिलियन  यूनिट  है  जबकि  इसकी  तुलना  में  विद्युत  उपलब्धता  8  मिलियन  यूनिट  प्रतिदिन  है  ।  फालतू

 तथा  बरौनी  ताप  वित्त  केन्द्रों  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  करने  की  दृष्टि  से  कई  उपाय  किए  गए

 हैं  ।  इनमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं

 (1)  पतरातू  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  लिए  रूसी  विशेषज्ञों  की  सेवाएं  प्राप्त  at  गई  हैं

 (2)  स्वदेशी  और  विदेशी  स्रोतों  से  फालतू  पुर्जों  की  व्यवस्था  की  जा  रही

 (3)  कृतिक  बल  द्वारा  जिसमें  के ०  वि०  भेल  तथा  आई०  एल०  के
 ०

 के  अधिकारी

 शामिल  पतरातू  ताप  वि०  केन्द्र  में  भेल  की  110  मेगावाट  की  यूनिट  के  लिए  एक  कार्यवाही  की

 योजना  तयार  की  जा  रही  है  ।

 (4)  बरौनी  ताप  विद्यू/त  केन्द्र  के  लिए  एक  संयंत्र  सुधार  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया

 (5)  भारी  वर्षा  के  मामले  में  कोयला  का  गारा  तथा  पेस्ट  बनने  से  रोकने  के  लिए  कोयले

 का  भण्डार  तैयार  किया  जा  रहा है  ।

 देश  में  विद्युत  उपलब्धता  में  सुधार  करने  की  दृष्टि  से  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान

 20000  मेगावाट  की  सीमा  तक  तेजी  से  क्षमता  में  वृद्धि  करने  का  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ।  ताप

 विषय  त  केन्द्रों  के  aly  निष्पादन  तथा  ताप  विद्युत  उत्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  अन्य  कई  उपाय

 भी  fra  ग गए  हैं  ।  ऊर्जा  की  अधिकता  बाले  राज्यों  से  ऊर्जा  की  कमी  वाले  राज्यों  को  सहायता  का

 प्रबन्ध  भी  किया  जा  रहा  है  ।

 चाल  ag  के  लिए  कोयला  उत्पादन  लक्ष्य

 1810.  शो  राम  अच् पइगा  द  कद  दे  उठा दा  af  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वित्तीय  बर्ष  के  लिये  कोयले  के  उत्पादन  के  क्या  लक्ष्य  नियत  किये  गये  हैं

 और

 क्या  सरकार  ने  लक्ष्यों  को  प्राप्ति
 के

 लिये  तथा  भाम  आदमी  को  सस्ती  दर  पर  कोयले

 बी  सप्लाई  के  लिए  कोई  ठोस  कार्यक्रम  तैयार  किया  है  भर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरे  क्या  हैं
 ?
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 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ai  शंकर
 fast)

 :  ag

 1982-83  के  दौरान  कोयला  उत्पादन का  लक्ष्य  135.50  fo  टन  है  |

 लक्ष्य  पुरा  करने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  जा  रहे  इन  कदमों  में  यह  शामिल

 हैं--आधारभूत  सुविधाओं  में  नई  खानों  की  बंगाल--बिहार  कोयला  क्षेत्रों  में

 सहित  विद्य त  उत्पादक  यूनिटों  को  कोयला  खनन  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण  में  शीघ्रता  करना

 और  करूंगा  रियों  और  मशीनरी  की  उत्पादकता  में  सधार  |

 घरेल  ईंधन  के  रूप  में  प्रयोग  किए  जाने  वाले  कोयले  कौर  साफ्ट  कोक  का  उत्पादन  देश  में

 मांग  पूरा  करने  के  लिये  पर्याप्त  है  ।  परिवहन  की  अड़चनें  खत्म  करने  के  लिए  कोयला  कम्पनियां  रेल

 रा  कोयले  के  संचलन  में  संधार  के  लिये  सभी  स्तरों  पर  रेलवे  के  साथ  लगातार  संपर्क  रखती  हैं  ।

 कोल  इंडिया  ने  देश  के  विभिन्‍न  उपभोक्ता  केन्द्रों  में  52  टालें  डम्प  भी  खोल  दी  हैं  ।  यह  टालें

 उपभोक्ताओं  को  उचित  कीमतों  पर  अधिक  कोयला  और  कोक  उपलब्ध  कराने  की  दृष्टि  से

 खोली  गई  हैं  जिस  कीमत  पर  कोल  इंडिया  साफ्ट कोक  बेचती है  उसमें  आर्थिक

 यता  है

 कृष्णा-गोदावरी  afaa  में  छिद्र

 पकता  दयार  ताप 1811.  श्रीमती  SAT  ARTA  चौधरी  क्य थि  पेट्रोलियम  कौर  उर्वरक  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  कृष्णा  गोदावरी  बेसिन  में  प्रारम्भिक  कार्यों  से  सिद्ध  हुआ  है

 कि  वहां  तेन  की  संभावना  है  ।

 यदि  तो  वहां  चल  रहे  वर्तमान  कार्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  भविष्य  की  योजनाएं

 क्या

 क्या  कृष्णा-गोदावरी  बेसिन  में
 तेल  का  पता  लगाने  के  लिए  विश्व  बैंक  से  ऋण  लेने

 हेतु  बातचीत  चल  रही  है  ;  और

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है

 रसायन  प्रौढ़  बे्रक  मंत्री  पी०  दिव
 :  अपतटीय  एवं  तटीय

 दोनों  कूपों  में  हाइड्रोकार्बन  होने  के  संकेत  मिले  तथापि  अभी  तक  किसी  व्यापारिक  क्षेत्र  का  पता

 नहीं  चला

 वर्तमान  तेल  प्राकृतिक  गैस  आयोग  तटीय  क्षेत्रों  में  दो  स्थलों  अर्थात

 तथा  में  व्यसन  कार्य  कर  रहा  है  ।  अपतटीय  क्षेत्र  में  अभी  हाल  ही  में  एक  कप
 3-1  का  4092  मीटर  तक  व्यसन  करके  पुरा  किया  गया  है  ।  कप  में  परीक्षण  के  दौरान  गैस  के  चिन्हों
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 द्वीप  केबल  we  उत्पन्न  हुआ  था  ।  रिंग  को  बेसिन  में  अन्य  स्थल  अर्थात  3-1  पर ले  जाया

 गया है

 बेसिन  के  तटीय  भाग  में  वर्तमान  में  2  रिणों  के  लगाये  जाने  से  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस

 आयोग  का  1982-83  के  दौरान  भाग  सींगों  को  बढ़ाकर  3  करने  का  1983-84  के

 दोरान  4  तथा  1984  के  दौरान  5  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  अपतटीय  क्षेत्र  में  अन्वेषणात्मक  व्यसन  को

 तेज  करने  के  लिए  1982-83  के  अन्त  में  एक  और  रिंग  लगाये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 और  जी  प्रायोजना  की  विदेशी  मुद्रा  लगाने  के  एक  भाग  की  वित्त  व्यवस्था

 करने  के  लिये  बातचीत  अन्तिम  दौर  जून  1982  के  अन्तिम  सप्ताह  में  हुआ  था  ण  की

 धनराशि लग  भग  165.50  fro  होने  की

 भारी  कागज  का  वितरण

 1812.  शो  मोहम्मद  भ्रसरार  अहमद  :  क्या  सूचना  सनौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सावधिक  पत्रिकाओं  और  समाचारपत्रों  के  प्रकाशकों  तथा था  मालिकों

 को  पत्रिका  अथवा  समाचारपत्र  के  प्रथम  संस्करण  के  प्रकाशित  होने  के  लगभग  छह  महीने  के  बाद

 अखबारी  कागज  आवंटित  और  वितरित  किया  जाता  है  ;  यदि  at,  तो  इतनी  अधिक  अवधि  के  बाद

 अखबारी  कागज  देने  के  क्या  कारण  हैं

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  पत्रों  में  सरकारी  विज्ञापन  लगभग  छह  महीने  के  बाद  ही  दिए

 जाते  यदि  तो  कितने  विज्ञापन  दिए  जाते  हैं

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  इन  पत्रों  और  पत्रिकाओं  की  मुद्रण  और  प्रकाशन  की

 उच्च  लागत के  कारण  इनमें  से
 अधिकांश

 पत्र
 और  पत्रिकाएं  अपने  परों

 पर
 खड़े  होने से  पुर्व  ही

 समाप्त हो  जाते  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  इन  कठिनाइयों
 को

 दूर  करने  के  लिए  क्या  ware  किए  जा  रहे  हैं
 ?

 सुचना  सनौर  प्रसारण  मंत्रीं  बसन्त  :  और  नहीं  ।  अखबारी  कागज

 आवंटन  नीति  के  नए/प्रस्तावित  समाचारपत्र  अपना
 प्रकाशन  शुरू  करने  से  पहले  भी

 बारी  कागज  के  अग्रिम  आबंटन  के  पात्र हैं  ।  इस  प्रकार  के  आबंटन  अनन्तिम  आधार  पर  किए  जाते

 हैं  तथा  उन्हें  बाद  में  कर्मजीत  किया  जोता  है  ।  इस  सरकार  के  समा्कारफ़्वर  निरन्तर  और

 नियमित  प्रकाशक  के  कर  मास  पुरा  कर  लेने  के  बाद  ही  सरकारी  विज्ञापन  प्राप्त  करने  के  पात्र

 बनते हैं  ।

 antral  के  क्रैडल  मुद्रण  और  प्रकाशन  की  उच्च  लागत  के  कारण
 ही  मन्द  होने  के

 कोई  विशिष्ट  उदाहरण  सरकार  के  ध्यान  नहीं  आए  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 श्रचिष्ठावित  क्षमता  विद्युत  उत्पादन

 श्योर  मांग

 1813.  श्री  एल०  टी०  पाटिल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (i)  अधिष्ठापित  क्षमता  और  (ii)  माँग  के  संदर्भ  में  ay  1981-82  के  दौरान  विद्युत

 उत्पादन  में  राज्यवार  कितनी  कमी  आई है

 सामान्यतया  इसके  कारण  क्या हैं
 और  विशेषकर  प्रशासनिक  कठिनाइयां  और  अक्षमताएं

 इसके  लिए  कहां  तक  उत्तरदायी  हैं  ;

 इस  स्थिति से  अर्थव्यवस्था  और  योजना  पर  क्या  कुप्रभाव  पड़ा  है  ;
 और

 अधिष्ठापित  क्षमता  की  पूरी  सीमा  तक  विद्युत  उत्पादन  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 सरकार  ने  क्या  उपाय  किए  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम
 :  वर्ष  1981-82  के  दौरान  विद्युत

 उत्पादन  क्षमता  तथा  ऊर्जा  उत्पादन  के  बारे  में  राज्य-वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  एक  में  दिया  गया

 वर्ष  1981-82  के  दौरान  ऊर्जा  की  आवश्यकता  और  उपलब्धता  के  बारे  में  राज्य-वार  ब्यौरा

 विवरण-दौ  में  दिए  गए  विवरण  मैं  दिया  गया है  |

 और  वर्ष  1981-82  के  दौरान  पिछले  वर्ष  की  लुलना  में  ऊर्जा  उत्पादन  में  10:2

 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई है
 ।  इससे  देश  में  1979-80  के  दौरान  बिद्युत  की  कमी  16:1  प्रतिशत  से

 घटकर  1981-82  के  दौरान  10.9  प्रतिशत  रह  गई  ।  सीमान्त  1८ 0- (२॥  कमी  की  परिस्थितियों  का

 सामना  करने  को  दृष्टि से
 विभिन्‍न  श्रेणियों  के  उपभोक्ताओं  को  की  जाने  वाली  विद्युत  सप्लाई

 विद्युत  कटौतियां/प्रतिबन्ध  लगाकर  निमंत्रित  की  गयी  हैं  ताकि  कृषि  तथा  महत्वपूर्ण  औद्योगिक  क्षेत्र

 को  पर्याप्त  विद्युत  सुनिश्चित  की  जा  सके  |

 ताप  विद्युत  संयंत्रों  की  क्षमता  समुपयोजन  में  सुधार  करने  के  लिए  काफी  संख्या में

 उपाय  किए  गए  हैं  |  इनमें  ये  उपाय  शामिल  हैं  :

 (1)  संयंत्र  सुधार  कार्यक्रम  तैयार  करने  और  आरम्भ  करने  के  लिए  राज्य  बिजली  बोर्डों

 विद्युत  केन्द्रों  को  सहायता  ।

 (2)  बन्दी  की  अवधियों  को  कम  करने  के  लिये  सुरक्षात्मक  अनुरक्षण  तकनीक  अपनाना  |

 (3)  स्वदेशी  तथा  विदेशी  स्रोतों  से  अतिरिक्त  पुर्जों  की  व्यवस्था  करना  |

 (4)  अपेक्षित  गुणवत्ता  तथा  मात्रा  में  कोयले  की  व्यवस्था  |

 (5)  शीघ्र  स्थिरीकरण  तथा  बेहतर  कार्य  निष्पादन  के  विशेषकर  110/120  लथा

 200/210  मेगावाट  की  यूनिटों  के  लिए  कृतिक  बलों  का  गठन  करना  |
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 (6)  प्रचानल  प्रक्रियाओं  की  मोनिटरिंग  करने  तथा  सलाह  देने  के  लिए  क े०  fao  प्रा०  a

 प्रचालन  विशेषज्ञों  के  भ्रमणकारी  दलों  के  दौरों  की  व्यवस्था  करना  तथा

 (7)  faa  केन्द्रों  के  इंजीनियरों  और  प्रचालन  तथा  अनुरक्षण  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण

 देना  ।

 विवरण-एक

 1981-82  के  दौरान  देश  में  विद्युत  सप्लाई  की  राज्य-वार  स्थिति

 दिखाने  वाला  विवरण

 Fito  यूनिट  मे ं)

 राज्य  का  नाम  उपलब्धता  कमी  कमी a
 आवश्यकता

 हरियाणा  GUOFZ
 हे  26  |

 3972  117

 हिमाचल  प्रदेश  386  387  (+)  (+)  073

 1042  1067  25 जम्मू  व  कश्मीर  (+)  24

 पंजाब  6487  5776  711  11.0

 172  10 राजस्थान  4990  thd  771  15.5

 उत्तर  प्रदेश  15149  11781  22.2

 दिल्ली  3110  3282  (+)  72  (+)  2.3

 चण्डीगढ़  244  2  4  ५
 (+)  5  (+)  2.0

 गुजरात  9976  10132  (+)  156
 (+)

 1.6

 10  मध्य  प्रदेश  7057  6448  8.6 609

 11  महा  राष्ट्  22595  1858  10.1

 12  गोआ  475  320  |  15  32.6

 13  आन्ध्र  प्रदेश  7420  8117  (+)  689  (+)  9.3

 14  कर्नाटक  8559  7873  686  8.0

 15  केरल  3571  3899  +  328  +)  9.2

 16  तमिल  नाडु  11704  11338  वदी  366  3.1

 180 17  पांडिचेरी  180

 18  बिहार  4023  2527  )1516  \  37.5

 £Q7
 19  To  बंगाल  7140  5553  JO! ह  22.2

 दा०  ato  fro  4666  14.9 20  5481  815

 21  उड़ीसा  3321  3513  (+)  192  (+)  5.8

 22  सिरविंकम  36  27  25.0

 1367  14.0 23  उत्तरपूर्वी  क्षत्र  1175
 192

 अखिल  भारत  129245  115274  10.8

 See  EEE
 कमी

 (+)  अधिशेष
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 विवरण-दो

 1981-82  के  दौरान  राज्यवार  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  तथा  ऊर्जा

 का  3.0  पादन  दिखाने  वाला  विवरण

 ——  --““

 उत्पादन राज्य/प्रणाली  का  नाम  क्षमता  (

 णा
 यूनिट )

 भाखड़ा  प्रबन्ध  बोर्ड  1205  6089

 ब्यास  निर्माण  बो  900  4384

 हिमाचल  प्रदेश  300  625

 जम्मू  और  कश्मीर  197.5  786

 fae नी  1030.5  3643

 हरियाणा  420  1323

 पंजाब  518  2139

 राजस्थान  711  1715

 12563 उत्तर  प्रदेश  3926.4

 2404  10207 गुजरात

 मध्य  प्रदेश  7035 1677.5

 4765.5  20813 महाराष्ट्र

 आन्ध्र  प्रदेश  2269.2  9331

 कर्नाटक  [1712.2  7144

 केरल  1011.5  5539

 तमिलनाडु  2929  11226

 915  2551 बिहार

 दामोदर  घाटी  निगम  1571.5  6001

 990  3159 उड़ीसा

 पश्चिम  बंगाल  1569  5509

 सिक्किम  12  15

 भसम  312.5  709

 त्रिपुरा  और  136.7  419

 अखिल  भारत  31535  122925
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 एल०  पी०  जी०  विस्फोट  से  हुई  दुर्घटना

 1814,  श्रीमती  गीता  क्या  रसायन  कौर  sate  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  तथा  अन्य  महत्वपूर्ण  शहरों  में  वर्ष  1981  के  दौरान  विस्फोटों

 के  कारण  कितनी  दुर्घटनाएं  हुईं  तथा  इन  दुर्घटनाओं  के  कारण  कितने  व्यक्ति  घायल  हुए  और

 कितनी  संपत्ति  की  हानि  हुई  ;  और

 प्रयोक्ताओं  की  सुरक्षा  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जाने  का  विचार

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  पी०  :  विस्फोटकों  के  मुख्य

 नियंत्रक  ने  1981  के  दौरान  देश  में  दिल्‍ली  और  अन्य  महत्वपूर्ण  शहरों  में  कुकिंग  गेस

 सिलैण्डरों  से  हुई  कुल  47  दुर्घटनायें  रिपो  की  हैं  ।  इन  दुर्घटनाओं  में  कुल  22  व्यक्तियों  के

 मर  जाने  और  50  व्यक्तियों  के  wed  हो  जाने  बताया  गया  ।  सम्पत्ति  हानि  के  अनुमान  की

 सुचना  शीघ्र  उपलब्ध  नहीं  है
 ।

 तेल  कम्पनियों  द्वारा  पटले  से  ही  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गये  हैं  :---

 1.  सिलैण्डरों  को  उचित  रूप  से  रख-रखाब  देखभाल  के  सम्बन्ध  में  निर्देश  काड /  पुस्तिकाएं

 उपलब्ध  कराके  ग्राहकों  का  प्रशिक्षण  ।

 2.  के  सुरक्षित  प्रयोग  पर  फिल्में  दिखाना ।

 3.  सिलैण्डरों  के  उचित  रख-रखाव  में  डिस्ट्रीब्यूटर  के  कर्मचारियों  ak  feat

 वरी  करने  वाले  लड़कों  को  प्रशिक्षण  ।

 4.  जब  सिलेण्डर  पुनः  भरने  के  लिए  आते  हैं  तो  उनके  areal  के  निरीक्षण  और  अनुरक्षण

 के  लिए  सख्त  निर्देश  जारी  करना  ।

 डिस्ट्रीब्यूटर  स्तर  पर  अनधिकृत  गतिविधियों  पर  अधिक  सकता  रखना  |

 6.  अधिक  सुरक्षा  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  दिये-अवधि  उपाय  के  रूप  में  वर्तमान  में

 सिलेण्डरों  में  प्रयोग  में  लाए  जा  रहे  किस्म  के  वाल्वों  को  स्वयं--बन्द  होने

 वाले  किस्म  के  areal  से  प्रतिस्थापित  करने  के  लिए  तेल  कम्पनियों  ने  कदम  उठाए  हैं  ।  उपयु क्त

 पहलुओं  पर  अधिक  ध्यान  देने  के  लिए  तेल  कम्पनियों  को  अनुदेश  दोहराए  गए  हैं  ।

 उद्योगों  की  बिजली  संबंधी  राज  सहायता

 1815.  श्री  तारिक  अनवर :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  उद्योगों  में  विभिन्‍न  मध्यम  और  बड़ी  इकाइयों  को  बिजली  संबंधी

 सहायता  राज्य-वार  ब्यौरा  बया  भर
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 िਂ  एए

 गेर  पिछड़े  हुए  तथा  अधिसूचित  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  में  स्थित  विभिंन  आकारों
 कौ

 इकाइयों  के  लिए  बिजली  की  प्रति  यूनिट  दरों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  और  )  सुचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 परिधान  निर्वात  संवद्ध  न  परिषद

 1816.  श्री श्रशफाक  हुसन  :  क्या  न्याय  शौर  कंपनी  कार्य  मंत्री  परिधान  निर्यात

 संवर्धन  परिषद  के  बारे में  20-4-1982  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  8543  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 किस  तारीख  को  क्षेत्रीय  कम्पनी  विधि  कानपुर  ने  परिधान  निर्यात

 संवर्धन  परिषद  को  सुधारात्मक  कार्यवाही  करने  के  लिए  लिखा  जैसा  कि  उपयुक्त  उत्तर  में

 बताया  गया  है

 क्या  अनुपालन  के  लिए  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  की  गई  और  यदि  तो

 इसके  कपा  कारण  हैं

 किन  तारीखों  को  क्षेत्रीय  निदेशक  ने  प्रशासनिक  वाणिज्य  मंत्रालय  को  दस

 सुधारात्मक  कार्यवाही  सम्बन्धी  विषय  पर  अथवा  अनुच्छेदों  में  अन्य  संशोधनों  के  लिए  लिखा  था  ;

 क्या  मंत्रालय  से  कोई  उत्तर  प्राप्त  हुआ  यदि  तो  किस  तारीख/ता  सिखों  को

 क्या  इस  कम्पनी  ने  उपयु  क्त  भाग  तथा  के  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की

 उपयुक्त  भाग  में  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  और

 क्या  किसी  अन्य  सरकारी  विभाग  को  कम्पनी  अधिनियम  के  अधीन  किसी  मा  पर

 सिफारिश  करने  अथवा  निर्णय  लेने  का  अधिकार

 न्याय  शरीर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  To  :
 तथा

 प्रादेशिक  कम्पनी  कायें  कानपुर  ने  परिधान  निर्यात  संवर्द्धन  समिति  को
 ठी
 दिनांक

 14-4-1982,  30-4-1982  तथा  7-7-1982  को  पत्र  लिखे  थे
 ।  जबकि  दिनांक  14-4-1982 के

 पत्र  में  समिति  को  तत्काल  पालन  करने  के  लिए  कहा  गया  था  दिनांक  30-4-1982  के  पत्र
 में  10  दिन  की  समय  सीमा  सुचित  की  गई  थी  ।

 तथा  प्रादेशिक  कानपुर  द्वारा  ऊपर  कथित  समिति  को  लिखे  गये  दिनांक

 7-7-1982  के  पत्र  की  एक  प्रति  वाणिज्य  मंत्रालय  को  भी  भेजी  गई  थी  इस  विषय  पर  एक
 ox foro विभागीय  बैठक  का  आयोजन  भी  किया  गया  था  एवं  कथित  मंत्रालय से  दिनांक  9-7-  1982  को

 गया है उत्तर  प्राप्त  हो  गया
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 तथा  कम्पनी  ने  बताया  है  कि  इसके  सदस्यों  के  अनेक  वर्गों  के  मध्य  विभेदकारी

 मताधिकारों  का  दिल्‍ली  उच्च-न्यायालय  में  एक  बाद  का  विषय  है  तथा  इस  मामले  के

 निर्णयाधीन  होने  प्रादेशिक  निदेशक  द्वारा  आगे  कार्यवाही  को  आस्थगित  रक्खा  जाए  ।

 कम्पनी  अधिनियम  के  ला यूक रण  से  सम्बन्धित  मामलों  पर  इस  अधिनियम  के

 अन्तर्गत  विहित  प्राधिकारियों  द्वारा  ही  निर्णय  किए  जाएगे  ॥

 लखनऊ  में  विभिन्‍न  टेलीफोन  केन्द्रों  मे ंलगाए  गए

 उपकरणों  का  कार्यकाल

 1817,  शी  राम  लाल  राही :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  उन्हें  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  लखनऊ  संचार  सकील  के  अधीन  विभिन्‍न  टेली

 फोन  केन्द्रों  में  लगाए  गए  टेलीफोन  उपकरणों  का  कार्यकाल  1954  में  ही  समाप्त  हो  चुका  था

 लेकिन  उनका  अभी  भी  उपयोग  किया  जा  रहा है  जिसके  परिणामस्वरूप  इनमें  निरन्तर  दोष  आ  रहे

 हैं  तथा  उपभोक्ताओं  को  अत्यधिक  कठिनाई  हो  रही  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सकील  के  अधीन  उन  टेलीफोन  केन्द्रों  की  संख्या  कितनी है  जिनका

 कार्यकाल  20  वर्ष  था  लेकिन  जिन्हें  30  वह  से  भी  अधिक  समय  से  उपयोग  में  लाया  जा  रहा

 तथा  उन्हें  अभी  तक  न  बदलने  के  क्या  कारण  हैं  ओर  इस  सम्बन्ध  में  पण  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  नहीं

 (a)  उपस्कर  की  सामान्य  अवधि  25  ag  है  ।  उत्तर  प्रदेश  सकील  में  स्थापित  aa  पुराने

 मेन  आटो  एवसचेंज  जो  कि  निर्धारित  अवधि  पूरी  कर  चुके  निम्नलिखित हैं

 इलाहबाद  700  लाइन  1954

 कानपुर  2000  लाइन  1954

 देश  में  अपनी  कार्य  अवधि  पूरी  करने  वाले  सभी  एक्सचेंजों  को  तुरन्त  बदलने  के  लिए  पर्याप्त

 उपस्कर  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  उपस्कर  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  यह  जाया  उत्तरोत्तर  किया  जा

 रहा  इस  दोरान  पर्याप्त  अनुरक्षण  द्वारा  इन  एक्सचेंजों  के  कार्यकरण  को  संतोषजनक  रूप  में  रखा

 जा  रहा

 तेल  रोक  गेस  की  खोज

 1818.  श्री  एस०  एम०  कृण्ण  :  कया  रसायन  कौर  उवेरक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  पिछले  तीन  महीने  के  दौरान  तेल  तथा  गैस  पाई

 गई
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 पता  लगाने  ये  नए  Hat  की  क्षमता  कितनी  है

 अगले  तीन  महीनों  के  दौरान  भर  कितने  कुएं  खोदने  का  विचार है  ;
 और

 क्या  यह  सच  है  कि  गैस  को  यथाशीघ्र  काम  में  लाने  में  तंत्र
 की

 असफलता  के  कारण

 भारी  मात्रा  में  गैस  बेकार  जा  रही  है  और  जलाई  जा  रही  है
 ?

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  पी०  तेल  और/अथवा  गेस

 अप्रैल  से  जन  1982  तक  निम्नलिखित  स्थानों  पर  अन्वेषी  कपों  में  पाई  गई

 स्थानों  के  नाम राज्य

 पा

 असम  लकवा  और  गैलरी

 गुजरात  अगनेज

 लिए
 ह

 ||  दरा

 नागपाल  चेम्पंग

 सरासर
 त्रिपुरा  ब  वि  दी
 —

 anti  तगत  कपों  की  क्षमता  देना  जनहित  में  नहीं  होगा  ।

 48  कप

 तेल  क्षेत्र
 के

 विकास  के  प्रारंभिक  स्तर  गैस  जो  तेल  उत्पादन  के  साथ  सम्बद्ध  होती

 है  को  जलाया  जाता  है  जब  तक  उपयुक्त  उपभोक्ताओं  की  व्यवस्था  नहीं  होती  है  ।  गैस  की  कुछ

 मात्रा  का  जलाया  जाना  आवश्यक  भी  हो  जाता है  मगर  वचनबद्ध  मात्रा  का  उठान  उपभोक्ताओं

 द्वारा  नहीं  किया  जाता  है  अथवा  उपकरण  मशीनरी  रूप  से  खराब  हो  जाता  है  ।  गस  की

 उपलब्धता  और  इसके  प्रयोगों  पर  समय-समय  पर  अध्ययन  किए  जाते  हैं  ताकि  गैस  नष्ट  न  हो  ।

 पेट्रोलियम  विभाग  द्वारा  एक  कार्यकारी  दल  गठित  गया  है  जो  इनमें  हुए  किसी  प्रकार  के

 परिवर्तनों  और  समय-समय  पर  होने  वाले  परिवर्तनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसकी  उपलब्धता  और

 इसकी  उपयोगिता  की  जांच  निरन्तर  करेगी  |

 औषधियों  को  कीमतों  में  वद्ध

 18]  श्री  सत्य  साधन  चक़वर्ती  :  क्या  पंटोलियस  रसायन  a गर  उकेरा  मंत्री  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  श्रेणी  चार  की  ओषधियों  की  कीमतों  में  15  प्रतिशत  विधि  करने  की

 अनुमति  दी  है

 यदि  gi,  तो  क्या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  किया
 है  कि  सभी  औषधि  निर्माता  कीमतों

 में  केवल  15  प्रतिशत  की  ही  वृद्धि  करें  उससे  अधिक  नहीं  ;  और

 ह  )  यदि  तो  पाग राग्यप्वा aruraretty  ब्यौरा  क्या  है
 ?
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 ——  जगण

 पेट्रोलियम  रसायन  धौर  उवबंरक  मंत्री  दलबीर  :  नहीं  ।

 और  atta  1979  में  उसकी  तीसरी  अनुसूची  के  श्रेणी

 1,  श्रेणी  रहे  में  निर्दिष्ट  मामू  पेशनों  के  मूल्यों  पर  नियंत्रण  को  व्यवस्था  है  ।  शेष  फार्म  पेशनों  पर

 कोई  मूल्य  नियंत्रण  नहीं  है  और  उत्पादक  भाने  मूत्य  इस  प्रकार  निर्धारित  करने  के  लिए  स्वतंत्र  हैं  कि

 ary  पेशनों  को  fat  पर  कर  के  भुगतान  के  पूर्वे  उनका  अधिकतम  लाभ  औषध

 आदेश  1979  को  पांचवीं  अनुसूची  में  यथा  निर्दिष्ट  प्रतिशतता  से  अधिक  न  हो  ।  यदि  समग्र  लाभ

 निर्धारित  प्रतिशतता  से  अधिक  होता  है  तो  सरकार  को  भाषा  आदेश  1979  के

 पैरा ग्राम  15  के  अधीन  यह  अधिकार  प्राप्त है  कि  ag  संबंधित  उत्पादक  द्वारा  बाजार  में  बेचे  जा  रहे

 एक  या  अधिक  मामू  ऐसे  मामूं  लेशनों  सहित  जिन  पर  मलय  नियंत्रण  नहीं  के  मूल्य

 क्षित  करें  ।  इन  तीन  मूल्य  नियंत्रक  श्रेणी  के  मामू  लेशनों  पर  निर्धारित  किया  गया  ata  अप  मूल्य

 यह  सुनिश्चित  करता  है  कि  आवश्यक  तथा  जीवन  रक्षक  मामू  लेशन  उपभोक्ताओं  को  उचित  तथा

 उपयुक्त  मूल्यों  पर  उपलब्ध  हो  ।

 शान्ति  घाटा  परियोजना  संबंधी  प्रतिवेदन

 1820.  प्रो०  पी०  ज०  कुरियन
 श्री  बी०  एस०  विजयराघवन

 श्री  fo  वाला नन्दन

 :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  शान्ति  घाटी  परियोजना  a 3  बंधी  विशेषज्ञ  समिति  के  चेयरमन  ने

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  परियोजना  की  स्वीकृति  में  और  विलम्ब  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  नहीं  ।  साइलैंट  वैली

 fara  परियोजना  के  संबंध  में  sto  योजना  आयोग  की  अध्यक्षता  में

 संयुक्त  केन्द्र-राज्य  समिति  की  रिपोर्ट  की  अभी  प्रतीक्षा  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 खाना  पकाने  की  गेस  को  एजेंसियों  के  आवंटन  सम्बन्धी

 नीति  का  नवीकरण

 1821.  श्री  एम ०  रामगोपाल  क्या  रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  खाना  पकाने  को  गस  की  एजेंसियों  के  लिए  लाइसेंस

 जारी  करने  संबधी  अपनी  नीति  में  परिवर्तन  कर  दिया  है  ;  कौर
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ठ

 रसायन  कौर  उकेरा  मंत्री  (att  पी०  :  नहीं  ।

 उपयुक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 करनाल  तथा  मैंगलोर  में  तेल  शोधक  कारखाने

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 1822.  श्री  गुलाम  रसुल  कोचक  :  क्या  रसायन  कौर  उबर  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकारी  क्षेत्र  की  तीनों  तेल  भारतीय  तेल  भारत  पेट्रोलियम

 तथा  हिन्दुस्तान  करनाल  तथा  मैंगलौर  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  दो  प्रस्तावित  मूल

 तेल-शोधक  कारखानों  को  खोलने  का  दावा  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  कया  उनके  मंत्रालय  ने  इस  प्रस्ताव  पर  अभी  तक  विचार  नहीं  किया

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  मुख्य  कारण  हैं

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  व्यवहायेंता  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  चुका  है  ;  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिशें  कया  हैं  ?

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  से

 दो  नई  ग्रास  रूट  शोधनशालाओं  के  स्वामित्व  के  प्रश्न  पर  इस  समय  सक्रिय  रूप  से  विचार

 किया  जा रहा  है  और  आशा  है  कि  इस  मामले  पर  शीघ्र  ही  अन्तिम  रूप  से  farory  लिया  जाएंगी  |

 नहीं  ।

 (=)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भाई  डी०  पी०  एल०  के  चेयरसेन  द्वारा

 1823.  श्री  पो०  फे  कोरिया  :  क्या  रसायन  we  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मेस्युटिकल्स  लिमिटेड  के  चेय  रमैन  ने

 पत्र दे  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  और  कारण  क्या  और

 क्या  नये  चेयरमैन  की  नियुक्ति  कर  ली  गई  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या है  ?
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 रसायन  we  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :

 इस्तीफा  व्यक्तिगत  कारणों  के  आधार  पर  प्रस्तुत  किया  गया  है  और  उसे  स्वीकार

 कर  लिया  गया

 नहीं
 ।

 केरल  में  डाक  व  तार  श्रमिकों  द्वारा  के

 भ्रनसार  कास  आन्दोलन

 1824,  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 उन  कर्मचारियों  की  संख्या  क्या  जिनके  विरुद्ध  नियम  5  सेवा से

 नियम  5  नियम  37  दूर  के  स्थानों

 में  नियम  16  चाज  नियम  14  art  शीट  सेवा  में

 के  अधीन  केरल  में  1982  में  डाक  तार  श्रमिकों  द्वारा  नियम  के

 अनुसार  काम  आन्दोलन  के  बाद  कार्यवाही  की  गई  है

 श्रमिकों  को  मांगें  क्या  थीं  ;  और

 बड़े  पैमाने  पर  सजा  दिए  बिना  समझौते  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  1982  महीने  के
 दौ

 रान

 नियमानुसार  कार्य  आन्दोलन  के  बाद  विभाग  की  डाक  एवं  दूरसंचार  शाखाओं  के  जिन  कर्मचारियों

 के  विरुद्ध  कार्रवाई  की  गई  थी  उनकी  संख्या  कुल  2,472

 मगर  आंकड़े  निम्नानुसार

 नियम  5  बर्खास्त

 नियम  5  नोटिस  15

 मुअत्तिल
 35

 नियम  37  सं स्थानांतरण  74

 दूरवर्ती  स्थानों  पर  स्थानांतरण  शून्य

 नियम  16  चाज  शीट  161

 नियम  14  जानें  शीट  (114

 सेवा  में  अव  रोध  580

 अकायेंदिवस  1580
 ह

 2472 कुल
 oe SS
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 एवं  कमंचारी  संघों  की  मांगें  दो  प्रकार  की  थों

 19-1-82  को  अनुपस्थित  रहने  वाले  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  की  गई  कार्रवाई  को  वापिस

 लेना  तथा  विभाग  द्वारा  अपनाई  गई  रोटेशन  ट्रांसफर  की  नीति  के  अनुरूप  कुछ  कर्मचारियों  के

 रोटेशनल  ट्रांसफर  रोकना  ।  जहां  तक  19-1-82  को  ड्यूटी  पर  अनुपस्थित  रहने  के  बारे  में  का  रंगाई

 का  प्रश्न  संघों  को  सुचित  किया  गया  कि  यदि  सम्बन्धित  कर्मचारी  यह  अभ्यावेदन  दें  कि  उनकी

 अनुपस्थिति  हड़ताल  के  कारण  नहीं  थी  तो  उचित  राहत  देने  के  लिए  उनके  अभ्यावेदन  पर  समुचित

 विचार  किया  जा  सकता  रोटेशन  ट्रांसफर  का  जहां  तक  प्रश्न  है  ;  इस  बारे  में  संघो  को  यह

 बताया  गया  था  कि  अंतरिक  कर्मचारी  उक्त  आदेशों  का  पालन  करने  के  पश्चात्‌  अपना  अभ्यावेदन

 प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  बौर  सकील  अध्यक्ष  ऐसे  अभयावेदनों  पर  तेजी  से  विचार  करेंगे  ।  इस  प्रकार

 समझौते  का  रास्ता  खुला  रखा  गया  ।  फिर  संघों  ने  आन्दोलन  का  रास्ता  अपनाया  अतः  नियमों

 के  अनुसार  कार्रवाई  करनी  पड़ी  ।

 ध्रनुसुचित  जातियों  के  लिए  fara  संघटक

 योजना  के  श्रस्तगंत  व्यय

 1825.  श्री  सुरज  मान  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  में  वर्ष  1880-91  और  1981-82  के  लिए  संघटक

 योजनाਂ  के  अधीन  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  की  उन्नति  और  विकास
 के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि

 का  प्रावधान  किया  गया  है  ;

 उपयुक्त  योजना  के  अंतगर्त  उक्त  दो  वर्षों  के  दौरान  वास्तव  में  कितनी

 धनराशि  खर्चे  की  गई  है  ;  और

 प्रत्येक  वर्ष  के  संबंध  कोई  व्यय  न  करने/कम  व्यय  करने  के  क्या  कारण

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  देश  के  संसाधओं  के  संबंध  में  नीति
 निर्धारण  विकास  और  विनियमन  तथा  देश  में  कोयला  और  लिग्नाइट  भण्डारों  के  विकास  और
 योग  करने  की  जिम्मेदारी  ऊर्जा  मंत्रालय  के  विद्युत  विभाग  तथा  कोयला  विभाग

 चूकि
 मंत्रालय  अनुसूचित  जाति  के  विकास  से  प्रत्यक्ष  रूप  में  संबंध  नहीं  रखता  इसलिए  मंत्रालय  के

 बजट  में  a  1980-81  तथा  1981-82  की  विशेष  योजनाਂ  में  इसके  लिए  कोई  प्रावधान

 नहीं  किया  गया  art

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  नगर  निगम  में  सफाई  कायें

 1826.  श्री  मंगल  रास  प्रेमी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  एस्  विभाग  में  सफाई  का  काम  ठेकेदारों  के  द्वारा  कराया
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 जा  रहा  है  और  क्या  सरकार  ने  ठेका  बंधुआ  प्रणाली  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  आदेश  जारी

 किए हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  कि  सफाई  का  काम  ठेकेदारों  से  कराया  जा  रहा  है  |

 क्या  यह  सच  है  कि  सफाई
 क्मेंचा  रियों

 का  पैनल  बनाया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  कि  पैनल  में  से  नियुक्तियां  नहीं  की  गई  हैं  ;

 क्या  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जन  जातियों  के  उम्मीदवारों  को  डस  में  चपरासियों

 के  सभी  आरक्षित  पदों  पर  नियुक्त  क्रिया  गया  है  ;  यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ;

 चपरासी  के  पद  के  पैनल  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन  जातियों  के  कितने

 उम्मीदवार  हैं  ;

 चपरासियों  के  पदों  पर  दैनिक  मजूरी  पर  कितने  कर्मचारी  काम  कर  रहे
 हैं  और

 इसके  क्या  कारण  हैं  कि  पैनल  में  से  भर्ती  नहीं  की  जा  सकी  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  विक्रम  :  जी  ati  sq  की  कुछ  कालोनियों

 में  सफाई  wa  ठेके  के  आधार  पर  किया  जा  रहा  है  ।  इस  प्रणाली  को  समाप्त  करने  का  निर्णय

 198]  में  लिया  गया  था  ।

 ag  कार्प  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  सौंपने  के  लिए  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  और

 दिल्‍ली  नगर  निगम  के  बीच  विचार  विमश  अभी  चल  रहा  है  |

 tat 23  सफाई  कर्मचारियों  का  एक  जो  15-3-80  को  बनाया  गया  14-3-82

 को  समाप्त  कर  दिया  गया  है  |

 a  प क  /
 पैनल  की  बढ़ायी

 गई  वैध  अवधि  के  पद्  रान  23  व्यक्तियों  के  पैनल  में  से  17  व्यक्तियों

 को  नियुक्त  किया  गया  है  |

 न

 21-9-1981  को  बनाए  गए  चपरासियों  के  पैनल  में  62  अनुसूचित  जाति  और  एक

 अनुसूचित  जनजाति
 का  व्यक्ति

 कोई  नहीं  ।

 उपरोक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 तेल  के  कूपनों  को  खुदाई

 1827.  श्री  चतुर ज
 :  क्या  रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 तेल  की  खोज  हेतु  पूरे  देश  में  दिनांक  30  1982  तक  तेल  के  कितने  कुएਂ  खोदे

 गए  भर  उनमें  से  कितने  कुओं  की  खुदाई  का  काम  स्थगित  कर  दिया  गया  ;
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 कया  सरकार  ने  तेल  के  उन  कुओं  की  खुदाई
 के  काम  को  पुन  :  शुरू  करन  का  प्रयास

 किया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरे  क्या  हैं
 ?

 पेट्रोलिय  रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  पी०  :  दिनांक  3  1  ATT  1982

 तक  ogg  किए  गए  act  की  कुल  संख्या  2420  थी  जिनमें  से  572  को  छोड़  दिया  गया  था

 परित्याग  किये  गये  कूपों  में  व्यसन  कार्य  पुनः  शुरू  नहीं  किया  गया  है  चू  कि  किसी  कप

 को  त्यागने  का  farce  तभी  लिया  जाता  है  जबकि  या  तो  और  आगे  व्यधन  सम्भव  न  हो  या  व्यापारिक

 आधार  पर  कोई  भविष्य  सिद्ध  न  हो  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राजभाषा  होती  के  उचित  कार्यान्वयन

 के  लिए  को  गई  व्यवस्था

 1828.  श्री  कार  पी०  यादव  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिजली  विभाग  तथा  इसके  सम्बद्ध  कार्यालयों  में  केन्द्र  की  राजभाषा  नीति  के  उचित

 कार्यान्वयन  के  लिए  कया  व्यवस्था  की  गई  है  ;

 बिजली  विभाग  द्वारा  इन  कार्यालयों  में  विभिन्‍न  हिन्दी  qat  पर  नियुक्त  किए  गए

 व्यक्तियों  की  संख्या  तथा  प्रत्येक  ऐसे  व्यक्ति  के  एक  ही  स्थान  पर  ठहरे  रहने  सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  हिन्दी  कार्मिकों  की  भरतो/पैनाती/  स्थानान्तरण  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति

 का  उचित  ढंग  से  पालन  किया  जा  रहा  है  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  निर्धारित  सिद्धान्तों  से  हट  कर  कोई  कार्य  किया  गया  है  जिसके

 परिणामस्वरूप  कार्मिकों  का  भविष्य  अन्धकारमय  हो  गया  है  ;  और

 यदि  तो  सरकारी  तन्त्र  के  इस  प्रकार  के  कार्य  करने  के  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  से  राजभाषा  नीति  के

 कार्यावन्यन  से  संबंधित  कार्य  विद्युत  विभाग  में  तथा  इसके  सम्बद्ध  कार्यालय  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण

 में  गठित  किए  गए  हिन्दी  अनुभागों  को  सौंपा  गया  हिन्दी  के  प्रगामी  प्रयोग  के  बारे  में  भारत

 सरकार  की  नीति  की  अनुपालना  करने  के  लिए  गृह  मंत्रालय  भाषा  से  समय-समय  पर

 प्राप्त  अनुदेशों  तथा  आदेशों  का  पूर्णतः  अनुपालन  किया  जाता  है  ।  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किए  गए

 मानदण्डों  के  अनुसार  अपेक्षित  विभिन्न  श्रेणियों  के  कुछ  हिन्दी  पद  विद्युत  विभाग  में  तथा  केन्द्रीय

 faa  प्राधिकरण  में  स्वीकृत  किए  गए  हैं  ।
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 क्रम  पदधारी  का  नाम  aqua  पद  नाम  ड्यूटी  के  वर्तमान  स्थल

 स०  पर  नियुक्ति  की

 तारीख मनन

 1.  विद्युत  विभाग

 श्री  आर ०  डी०  पाठक  हिन्दी  अधिकारों  4-6-1982

 2  श्री  एस०  के०  शर्मा  हिन्दी  अनुवादक  11-12-79

 ग्रेड-

 श्री  रमेश  चन्द  25-6-76 हिन्दी  अनुवादक

 ग्रेड-न

 श्री  डी०  वे. ०  मूल वंशी  हिन्दी  अनुवादक  15-12-79

 श्री  तारा  fag  feral  अनुवादक  31-10-1979

 2.
 बे

 न्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण

 1.  श्री  रणधीर  सिंह  हिन्दी  अधिकारी  4-1-1974

 2.  श्रीमती  alo  to  खट्टर  हिन्दी  अनुवादक  1-5-1979

 ग्रेड-

 3.  श्री  ए०  क े०  कुकरेजा  हिन्दी  अनुवादक  2-12-1979

 4.  श्री  एम०  जी०  वर्मा  हिन्दी  अनुवादक  15-12-1979

 रंगीन  टेलीविजन  के  ट्रांसमीटर

 1829.  श्री  जगदोीदा  टाइटलर  :  क्या  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अपेक्षित  व्यवस्था  ढीली  है
 कि  एशियाई  खेलों  से  एक  वर्ष  के  भीतर-भीतर  टेली  विजन  के  ट्रांसमीटरों  को  रंगीन  परिवर्तित  कर

 दिया  जाएगा  ;

 यदि  तो  टेलीविजन  के  लिए  रंगीन  ट्रांसमीटर  कहां-कहां  स्थापित  किये  जायेंगे
 ;
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 परियोजना  का  ब्योरा  कया  है  Tal
 उस  पर  कितनी  लागत  जाएंगी  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  वसन्त  :  से  मसूरी,बम्बई

 कलकत्ता  और  जलंधर  के  8  ट्रांसमीटरों  को  एशियाई  खेलों  से  पहले  रंगीन  परिचालन

 हेतु  परिवर्तित  करने  के  लिए  कारवाई  शुरू  कर  दी  गई  है  ।

 रंगीन  परिचालन  के  लिए  8  ट्रांसमीटरों  को  परिवर्तित  करने  की  अनुमानित  लागत  77.00

 लाख  रुपये  है

 निधियों  को  विधिक  सहायता  के  विषय  में

 विधि  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 1820.  श्री  कुवर  राम  :  क्या  न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 निर्धनों  को  विधिक  सहायता  दिए  जाने  के  प्रश्न  पर  हाल  में  हुए  विधि  मंत्रियों  के

 सम्मेलन  में  क्या  निर्णय  लिए  गए  ;  और

 इस  सहायता  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  किन-किन  राज्यों  ने  सराहनीय  wrt  किया  है  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ  :  यह  विनिश्चय  किया

 गया  है  कि  निर्धनों  को  विधिक  सहायता  देने  के  कार्यक्रमों  का  क्रियान्वयन  और  अधिक  प्रभावी  रूप  से

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  तथा  जहां  आवश्यक  केंद्रीय  विधिक  सहायता  समिति  की  वित्तीय

 यता  से  उसके  विस्तार  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाए  ।  इस  संबंध  में  जब  भी

 वित्तीय  सहायता  के  निए  अनुरोध  प्राप्त  उन  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 विधिक  सहायता  स्कीम  कार्यान्वयन  समिति  द्वारा  तैयार  की  गई  आदर्श  स्कीम  के  आधार

 पर  राज्य  विधिक  सहायता  और  सलाह  बोलें  आंध्र
 महाराष्ट्र

 उत्तर  प्रदेश  और  दिल्‍ली  संघ  राज्यक्षेत्र  में  स्थापित  किए  गए

 हिमाचल  मध्य  पश्चिमी

 बंगाल  राज्यों  तथा  दादरा  नागर  दमण  कौर  दीव  तथा  पांडिचेरी  संघ  राज्य क्षेत्रों  की

 aq  अलग-अलग  विधिक  सहायता  स्कीमें  अभी  तक  कोई  सामान्य  निर्धारण  नहीं  किया  गया है  ।

 1979  से  कोयले  के  मूल्य

 1831.  श्री  रबीन्द्र  वर्मा  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 1979  में  कोक  ओर  कोयले  के  बिक्री  मूल्य  क्या-क्या

 कोक  और  कोयले  के  वर्तमान  मुल्य  कया  क्या  हैं  ;  और
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 वर्ष  1980,1981  और  1982  में  कितनी-कितनी  बार  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  ;  किन-किन

 तारीखों  को  मुल्य-वृद्धि  का  निर्णय  लिया  गया  तथा  हर  बार  कितनी-कितनी  वृद्धि  की

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  :

 1979  में  कोल  इंडिया  fo  के  अकोककर  कोककर  और  srs  कोक  की  प्रति  टन

 खान  मुहाना  कीमतें  BAM:  रु०  37.90  से  रु०  77.75,  रु०  63.10  से  रु०  100.80  भर  170

 से  रु०  327  के  बीच  थी  ।  यह  कीमतें  उनके  उष्मा  मुल्य  और  राख  के  अंश  पर  निर्भर  करती  थी  ।

 age  कोक  की  कीमत  रु०  86.00  प्रति  टन  थी  ।  सिंगरेनी  कोलियरी  कम्पनी  foro  के  मामले  में

 खान-मुहाना  कीमत  रु०  67.6.  प्रति  टन  थी  ॥

 और  वर्ष  1980  के  दौरान  कोक  कौर  कोयला  की  कीमतों  में  कोई  वृद्धि  नहीं

 हुई  ।  वर्ष  1981  और  1982  में  कीमतों  में
 pili

 वृद्धि  की

 तारीख  जिससे  कोल  इंडिया  fro  के  मामले  में  लाभदायक  ऊष्मा  मूल्य  और

 any  राख  के  अंश  पर  निर्भर  प्रति  टन  खान  मुहाना  कीमत

 mn i  ee

 अकोककर  कोककर  साफ्ट  कोक हाडेंकोक

 कोयला  कोयला

 14-12-81  रु०  48.00  से  Ro  1a  रु०  350  से  रु०  150

 रु०  165.00  के  बीच  रु०  190  के  बीच  रु०  600 के  बीच

 27-5-82  रु०  56.00  से  रु०  172 से  रु०  400.00  से  रु०  175

 चाल

 रु०  200.00  के  बीच  रु०

 216

 के
 बीच  रु०  950.00

 के
 बीच

 सिंगरेनी  कोलियरी  कम्पनी  लि०  के  arnt  में  खान-मुहाना  कोमल  प्रति  टन

 तारीख  जिससे  लागू  नियत  कीमत

 14-2-198 1
 रु०  136.85

 27-5-198  2  रु०  154.75

 निर्धनों  की  विधिक  सहायता

 18:2.  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  न्याय  कौर  कम्पनी  कायें  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  सामान्य  तौर  पर  सारे  देश में  और  विशेष  रूप  से  राजस्थान  में

 निर्धनों  को  विधिक  सहायता  देने  की  योजना  के  अन्तगेंत  कितने  लोगों  को  विधिक  सहायता दी

 गई ?
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 अनेक  राज्यों  में  जिसके fafa,  न्याय  ate  कंपनी  कायें  मंत्री  जगन्नाथ

 अन्तर्गत  राजस्थान  भी  ऐसे  राज्य  बोले  और  स्वेच्छिक  संगठन  हैं  जो  निर्धनों  की  विधिक  सहायता

 देने  के  कार्य  में  लगे  हुए  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  इन  स्वेच्छिक  संगठनों  और  राज्य  बोर्डों  को  अनुमोदित

 परियोजनाओं  और  स्कीमों  के  सहायता  उनसे  अनुरोध  प्राप्त  होने  पर  देती  है  ।  उन

 व्यक्तियों  जिन्हें  सहायता  दी  गयी  है  कुल  संख्या  के  बारे  में  जानकारी  केन्द्रीय  सरकार  के  पास

 उपलब्ध  नहीं है  ।

 पड़ौसी  देशों  के  साथ  दूरसंचार  संपर्क

 1833.  को  निहाल  सिंह  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  एशिया  और  सुदूर  पुर्व  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  arian

 संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  और  अंतर्राष्ट्रीय  दूरसंचार  पद्धति  में  हुए  समझौते  के  परिणामस्वरूप

 दक्षिण  एशिया  में  एशियाई  दूरसंचार  पद्धति  के  अंग  के  रूप  में  हमारे  पड़ौसी  देशों  के  साथ  दूरसंचार

 सम्पर्क  की  स्थापना  करने  का  है  ;

 यदि  तो  इसमें  सम्बद्ध  व्यय  कितना  है  ;  और

 क्या  इस  विस्तार  से  हमारी  आन्तरिक  दूरसंचार  पद्धति  के  कार्यक्रम
 में  सुधान  होने  में

 सहायता  मिलने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी

 इस  पर  लगभग  4  करोड़  रुपये  का  खर्चा  होने  का  अनुमान

 किसी-सीमा  तक  इससे  अप्रत्यक्ष  रूप  में  आंतरिक  प्रणाली  को  मदद  मिलेगी  ।

 इस  के  विस्तार  से  पृथक  तौर  पर  अपनी  आंतरिक  प्रणाली  के  कार्यकरण  में  उत्तरोत्तर  सुधार

 लाने  के  लिए  निरंतर  प्रयाप्त  किए  जा  रहे  हैं  ।

 बंगाल  को  खाड़ी  में  तेल  की  खोज

 1834.  श्री  निहाल  fag  :  क्या  रसायन  कौर  उनका  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 का  सरकार  ने  सुन्दरवन  क्षेत्र
 के

 निकट  बंगाल  की  खाड़ी  में  तेल  की  भण्डारों  के  बारे

 में  तेल  की  खोज  का  कार्य  शुरू  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  उस  कम्पनी  का  नाम  क्या  है  जिसे  तेल  की  खोज  का  कायें  सौंपा  गया

 है  ;  और

 इससे  शुरू  किए  गए  खोज  कार्य  तथा  इस  सम्बन्ध  में  की  गई  प्रगति  का  ब्यौरा

 क्या
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 नागगतयल्‍एल्‍एणतएतए

 रसायन  कौर  उबर  मंत्री  पो०  :  जी  हां  ।

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  अन्वेषण  कार्य  सौंपा  गया  है  ।

 वर्ष  1974-75  के  दौरान  नाटोमस-कार्लादगं  द्वारा  बंगाल  की  खाड़ी  में

 5600  लाईन  किलोमीटर  भू-कम्पीय  सर्वेक्षण  गया  था  ।  उन्होंने  2  कूपों  का  व्यधन  किया  था

 तथा  इनमें  हाइड्रोकार्बन  होने  के  कोई  संकेत  नहीं  मिले  थे  ।

 बाद  में  बंगाल  की  खाड़ी  में  सुन्दरवन  के  आसपास  तथा  सुन्दरवन  की  नदियों  के  साथ-साथ

 1979  में  भू-कम्पीय  सर्वेक्षण  शुरू  किये  गये  थे  जो  198!  में  पूरे  हुये  a

 हालांकि  सर्वेक्षण  आंकड़ों  का  संसाधन  काय  पुरा  हो  गया  है  परिणामों  का  इन  आंकड़ों  की

 व्याख्या  किये  जाने  के  पश्चात  ही  पता  चलेगा  |

 परिश्रमी  बंगाल  में  तेल  प्राकृतिक  गेस  प्रयोग

 कम्पलैक्स  के  निर्माण  का  प्रस्ताव

 1९35.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि
 :

 क्या  पश्चिमी  बंगाल  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  कम्पलैक्स  का  निर्माण  करने

 का  कोई  प्रस्ताव है  क्योंकि  उसके  कार्यालय  और  संस्थापनाएं  दूर-दूर  स्थित  हैं  ;

 क्या  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  उक्त  कम्पलैक्स  के  लिये  उपयुक्त  भूमि  आबंटित  करने

 के  लिये  अपनी  सहमति  प्रकट  की  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 उस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रसायन  कौर  वरक़  मंत्री  पी०  शिव  :  हां  ।

 से  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  साथ  अभी  भी  मामले  पर  अनुवर्ती  कार्यवाही  की

 जा  रही  है  और  अभी  अन्तिम  निर्णय  लिया  जाना

 गगरेट-दौलतपुर  चौक-तलवार

 तार  सकिट  को  स्वीकृति

 1836.  श्री  नारा दि  चन्द्र  पराशर  :  क्या  संचार  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 +t.
 क्या  उत्त  र-पश्चिम  दू  र-संचारसकिट  में  गागरेट-दबलतपुर  चौक-तलवार  तार  सकिट

 की  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  गई  ;
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 (a)
 उसकी  स्वीकृति

 कब  दी
 गई  और  क्या  उसे  संस्थापित  कर  दिया

 गया  और

 यदि  तो  सकिट  के  कब  तक  संस्थापित  किये  जाने  की  संभावना  है  और  देरी  दोने  के

 क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  हां  ।

 (@)  इसे  2  5-1  1-80  को  मंजूरी  दी  गई  थी  ।  को  कमी
 के  का  एम

 पन्त इसे भी  तक-संस्थापित  नहीं  किया  सका  जैसे  ही  अपेक्षित  भंडा र  उप  होगा

 पित  र-दिय |  जाएगा  ।

 गांवों  झटका  दे

 की Tn,  कृपा  करेंगे  कि  : 1837.  प्रो०
 क्या  संया  मं  1.0  बता

 क्या  हिमाचल  हरियाणा  पंजाब  और  जम्मू-काज़मी र  सभी  गांवों  में  डाक  के

 दैनिक  व्यवस्था है  ;

 यदि  हां  तो  इन  राज्यों  में  यह  व्यवस्था  किस  तारीख  से  की  गई  और

 यदि  तो  यह  व्यवस्था  किए  जाने  की  संभावित  तारीख  क्या  है  और  देरी  के  क्या

 कारण

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री योगेन्द्र  :  एवं  हिमाचल  प्रदेश  के

 सभी  गांवों  में  31-7-1979  से  दैनिक  डाक  वितरण  योजना  लागू  कर  दी  गई  fare  तथा

 पंजाब  के  सभी  गांवों  में  1-4-76  उक्त  aaa  की  गई  जम्मू  एवं  कश्मीर  राज्य  के

 6503  गांवों  में  से  6482  में  दैनिक  डाक  वितरण  योजना  लागू  की  गई  एक  गांव  में  तीन

 सप्ताह  में  एक  13  गानों  सप्ताह  में  एक  बार  तथा  गानों  प्रति  सप्ताह  एक  बार

 डाक  वितरित  की  जाती  है  ।

 जम्मू  एवं  कश्मीर  राज्य  के  कारगिस  डोडा  जिलों  के  क्ष  त्र  पर्वतीय

 बर्फीले  तथा  अगम्य  हैं  तथा  संचार  साधन  खतरों  से  पूर्ण  अगले  दो वर्षों  के  बाद  डाक  वितरण

 बारंबारता  में  सुधार  की  आशा  है  ।

 दिल्‍ली  में  बिना  बारी  के  टेलीफोन  कनेक्शन

 1:838.  थी  भोला  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  नन्  में

 1981  से  जून  1982  के
 दौरान  बिना  बारी

 के  श्रेणी-वा  तने  टेलीफोन  कनेबशन / दिए - मए: ? ?.
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 संचार  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  1  1981  से  30

 1982  तक  की  अवधि  के  दौरान  बिना  बारी  के  मंजूर  किए  गए  टेलीफोन  के  मामले  श्रेणीवार  नीचे

 दिए  गए  हैं :

 575 at  वाई  टी

 नाना  वाई  टी  458

 मौजूदा  नीति  के  अनुसार  बिना  बारी  के  कनेक्शन  विदेशी  विदेशी

 मुद्रा  अज्ञात  करने  समाचार  लघु  अधिकृत  संसद

 एवं  वरिष्ठ  सैवा  निवृत्त  सरकारी  कर्मचारियों  को  तथा  अन्य  योग्य  मामलों  में  निजी

 ताओं  के  आधार  पर  दिए  जाते  इसके  अलावा  नियमों  के  अनुसार  यातायात  एवं  तकनीकी  आधार

 पर  जैसे  कि  निजी  शाखा  एक्सचेंज  जंक्शन ों  और  एक्सचेंज  क्षत्र  स्थानान्तरण  के  मामलों  में  बारी

 के  बिना  टेलीफोन  कनेक्शन  मंजूर  किया  जा  सफलता

 आकाशवाणी  के  बुलेटिनों  में  राष्ट्रीय  दलों  को  समय  दिया  जाना

 1839.  श्री  जीत  बाग :  कया  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 आकाशवाणी  के  दिल्‍ली  केन्द्र  से  प्रसारित  होने  वाले  अखिल  भारतीय  बुलेटिनों  और  स्थानीय  समाचार

 बुलेटिनों  में  राष्ट्रीय  दलों  को  समय  देने  के  लिये  अपनाई  गयी  नीति  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  बसन्त  :  आकाशवाणी  द्वारा  समाचारों  को  कवर  किए

 जाने  के  मामले  प्रत्येक  समाचार  के  निर्णय  उसके  समाचारिक  महत्व  पर  लिया  जाता

 नीतिक  दलों  को  कवर  करने  के  संबंध  में  कोई  अलग  नीति  नहीं  राजनैतिक  मुद्दों के  बारे  में

 समाचार  देते  समय  प्रसारण  माध्यमों  का  मार्गदर्शन  वस्तुनिष्ठ ता  और  निष्पक्षता  द्वारा  किया  जाता

 है  ।  उद्देश्य  विभिन्न  दृष्टिकोणों  को  समुचित  रूप  से  प्रस्तुतीकरण  करने  का  होता  है  ।

 मथुरा  तेल  शोधक  कारखाने  को  पुरा  करना

 1840.  श्री  दिगम्बर  सिंह  :  क्या  रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 मथुरा  तेलशोधक  कारखाने  की  परियोजना  को  पुरा  करने  के  बारे  में  विमान  स्थिति

 क्या  है  और  इस  बारे  में  लाभकारी  वचनबद्धता  के  प्रति  31  1982  को  इस  पर  कुल  कितना

 व्यय  हुआ

 अलावा-बी  और  मथुरा-दिल्‍ली  प्राइवेट  पाइपलाइन  और

 जालंधर  तक  से  परे  पाइपलाइन  कहां  तक  पूरी  हुई  है  ;

 मथुरा  तेलशोधन  कारखाने  द्वारा  इस  समय  विभिन्न  श्रेणियां  तकनीकी  और

 में  कुल  कितने  अधिकारी  और  कर्मचारी  नियुक्त  किये  गये  हैं  ;  और
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 रार

 क्या  स्थानीय  लोगों  को  कम  से  कम  सेवा  की  छोटी  श्रेणी  में  प्राथमिकता  नहीं  दी

 रही  है  ;  यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  और  क्या  वह  इस  क्षेत्र  में  की  संभावना  उत्पन्न

 करने  के  लिये  कारखाने  के  स्थल  अथवा  इसके  निकट  स्थानीय  लोगों  के  लिये  विभिन्‍न  नौकरियों  में

 किसी  प्रकार  का  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने  की  वांछनीयता  का  विचार  करेंगे  ?

 रसायन  कौर  उवेरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  सिह  :  मथुरा

 शोधनशाला  में  परीक्षण  उत्पादन  पहले  ही  प्रारम्भ  हो  गया  है  तथा  वर्तमान  में  प्रतिवर्ष  लगभग  4

 से  4.5  मि०  मी०  टन  की  क्षमता  पर  प्रचालन  किया  जा  रहा  दिनांक  31-3-1982  की  यथा

 स्थिति  को  मथुरा  तेल  शोधनशाला  प्रायोजना  पर  245,23  करोड़  रुपये  का  कुल  व्यय  किया  गया

 है
 तथा  दिनांक  31-3-1982  की  यथा  स्थिति  को  की  गयी  कुल  संचित  वचनबद्धता  251.96  करोड़

 रुपये की  है  ।

 वीरमगाम  के  रास्ते  से  सलाया  से  मथुरा  तक  अशोधित  तेल  पाइपलाइन  पहले  ही  प्री

 हो  गयी  है  और  चालू  हो  गयी  है  ।  जबकि  मथुरा  दिल्ली  अम्बाला  जालन्धर  उत्पाद  पाइपलाइन  का

 मथुरा-दिल्‍ली
 खण्ड  1982  में  चालू  fan  दिल्‍ली  अम्बाला  अम्बाला  जालन्धर

 खंडों  के  क्रमशः  1982  तथा  1982  में  शुरू  किये  जाने  का  कार्यक्रम  है  ।

 दिनांक  31-3-1982  की  यथा  स्थिति  को  मथुरा  शोधनशाला  में  sara  तकनीकी

 तथा  गैर  तकनीकी  शोधनशालाओं  तथा  कर्मचारियों  दोनों  कुल  संख्या  का  ब्यौरा  नीचे  दिया

 गया है  :

 तकनी  की  गेर  तकनी की  योग

 अधिकारी  270  45  315

 स्टाक  616  346  962

 ee es  es

 1277
 a  द

 उन  सभी  पदों  पर  जिनका  वेतन  500  रु०  प्रति
 माह  1978  से  संशोधन

 tf  अप  कइपायशया  स्थानी  रे के  800  रुपये  प्रति  माह  कर  Qual  गया  e है  से  कम  Va  जगार  कार्यालय  के >
 माध्यम  से

 भरती  की  जाती  है  ।  केवल  उस  समय  जबकि  रोजगार  कार्यालय  अनुपलब्धता  प्रमाणपत्र  जारी

 करता  पदों  को  विज्ञापित  किया  जाता  है  ।  इन  मामलों  में  भी  उत्तर  प्रदेश  के  उम्मीदवारों  को

 प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 जहाँ  तक  प्रशिक्षण  का  सम्बन्ध  प्रारम्म  में  इंडियन  आयल  कारपोरेशन  लिमिटेड  ने  आई०
 टी०  वृत्दावन  के  माध्यम

 से  भूमि  खोने  वालों  के  aifaat  के  लिए  विभिन्‍न  व्यक्तियों  में

 क्षण  का  आयोजन
 ८:
 mn स्पा  चता पा

 या  था  तथा  इन  में  से  कुओं  को  नियमित  रोजगार  में  रख  लिया  गया  है
 ।
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 ee  नन  न  ee  ee  —

 और  भागे  प्रशिक्षण  का  प्रशिक्षित  अधिनियम  के  att  योजना  के  ढाँचे  के  अभ्तगेंत  नियमन

 किया  जा  रहा है  जिसके  लिए  शोधनशाला  द्वारा  पहले  ही  प्रशिक्षण  विभाग  का  गठन  किया  जा

 चुका है

 पावर  इञ्जीनियरी  ट्र  fam  सोसा  इटी  के  बोड़  द्वारा  एल०  डो ०  सी०

 के  पदों  के  लिए  शझामन्त्रित  ara  पत्र

 1841.  oY  मिला  भोई  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यां  यह  सच  है  कि  पावर  इंजीनियर  ट्रेनिंग  सोसाइटी  सरकार  का  एक

 थर्मल  पावर  स्टेशन  पर्सोनल  ट्रेनिंग  बदरपुर  द्वारा

 1981  के  दौरान  एल०  डी०  सी०  के  पदों  के  लिए  10  रुपए  के  पोस्टल  भीतर  सहित  आवेदन  पत्र

 आमंत्रित  गए  थे  ;

 आवेदकों  द्वारा  10  रुपये  के  पोस्टल  आडर
 भेजे  जाने

 के  बावजूद  उन्हें  परीक्षा

 साक्षात्कार  में  न  बुलाये  जाने  के  क्या  कारण हैं  ;

 यदि  आवेदकों  को  परीक्षा  अथवा  साक्षात्कार  में  नहीं  बुलाया  गया  था  तो  उन्हें  अपेक्षित

 लक  वापस  at  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 क्या  उनका  विचार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कार्यवाही  करने  का  है  कि  भविष्य  में

 ऐसी  बातें  न  हों  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम
 :  हां  ।  198!  में  आवेदन

 पत्र  आमंत्रित  किए  गए  थे  ।

 fa)  आवेदन  पत्र  मंगाने  के  लिए  विज्ञापन  में  यह  स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख  किया  गया  था  पक

 अपराधियों  की  संबंधित  परीक्षाओं  में  द्वितीय  श्रेणी  होनी  चाहिए  या  कम  से  कम  50%  नम्बर  होने

 चाहिए  ।  में  प्राप्त  206  आवेदन  पत्रों  में  136  अभ्यर्थियों  जिनकी  मैट्रिक  में  या

 अन्य  उच्चतर  परीक्षाओं  में  द्वितीय  श्रेणी  थी  या  अनुसूचित  जन  जाति/अनुसुचित  जाति  के  अभ्यार्थी

 थे  या  विभागीय  अभ्यार्थी  उनको  21  तथा  23  1981  को  लिखित  परीक्षा  के  लिए

 बुलाया  गया  था  ।  शेष  70  अपराधियों  को  जो  अपेक्षित  agar  पूरी  नहीं  करते  परीक्षा  के  लिए

 नहीं  बुलाया  गया  था  ।

 और  इस  संबंध  में  विभिन्‍न  सरकारी  संगठनों
 में

 अपनाई  गई  सामान्य  प्रक्रिया  के

 अनुसार
 प्रत्याशियों  से  प्राप्त  शुल्क  की  राशि  वापस  नहीं  लौटाया  जानी  थी  ।

 एस०  दो०  डी०  द्वारा  दिल्‍ली  से  जोड़  गए  स्थान

 '
 1842.  श्री ए०  नीलालोहिंदादसन  नाडार

 a  eee
 मंत्री  मह चौकी कृपा  करेंगे

 fa

 100



 99  1904

 क्या  इस  थ  कितने  स्थान  एस०  टी०  डी०  दिल्‍ली  से  जुड़े हुए
 तथा  उनका

 ब्यौरा नया  है  :

 का  कोई  प्रस्ताव क्या  और  भर्ती  स्थानों  को  एस०  ao  डी-द्वारा  दिल्‍ली  में
 ज

 है  ;  भर

 यदि  gi,  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  मेंਂ  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  प्रेट  fata  सहित  इस  समय

 देश  में  161  स्टेशन
 लेबल

 “0”  और  “9”  पर  एस०
 टी

 ०  डी०  द्वाराਂ  दिल्‍ली  के  साथ  जुड़े  हुए

 इनका  ब्यौरा  विवरण
 में

 दियाਂ  गया

 जी

 निम्नलिखित  eral
 को  1983  तक  एस०ਂ शी  ०  डी०  द्वारा  दिल्‍ली  से  जोड़े  जाने की

 संभावना है

 1.  चित्रदुर्ग  2.  बुलसार  3.

 4.  खंडवा  5.  देवास  “6.  महू

 7.  भिलाई  8.  पागल  कोट  “9.  कूचबिहार

 10.  दार्जिलिंग

 विवरण

 लेवल  “0”  पर  दिल्‍ली  के  साथ  जुड़े हुए  '  एस०  डी ०  डी०

 स्टेशनों की  सूची

 ——_—

 डार्लिग  कोड

 क

 आगरा  0562

 ऐजवाल  03032

 घण  नाबाद  0532

 array  0477

 अलवाई  04054

 अम्बाला  0171

 भनाकापल्‍्ली  08924

 अनंतपुर  08664
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 लिखित  उत्तर  20  1982

 क्रम  स०  स्टेशन  डार्लिंग  कोड

 अकाल  03441

 10  06102 राह

 11  आसनसोल  0341

 बनकर  0812 12

 13  agar  03442

 14  बारा कर  03446

 15  बरेली  0501  सेवा )

 16.  0265

 17  बेलगांव  0931

 18  00392

 19  भद्रवती  001020

 20  भटिंडा  0184

 08816 21  भीमावरम

 22  भुवनेश्वर  0674

 23  022

 24  बर्दवान  0342

 25  पूरनपुर  03448

 26  033

 27  कन्ना नूर  0497

 28  0172 चंडीगढ़

 29  कन. चगामुर  047812

 06152 30  छपरा

 31  चिदंबरम  04  144

 32  चिंगलपेट  04114

 33  0422 कोयम्बतूर

 34  कटक  0671

 06272 35.  दरभंगा

 36.  देवनगरी  0891

 37.  धनबाद  0326

 38  04342 धरमपुर

 39.  दिसपुर  )
 0361

 40.  दुर्गापुर  0343

 1.  0484 एर्नाकुलम
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 क्रम  सं०  स्टेशन  डार्लिंग  कोड

 ee तल्‍एयएतए।।ल्‍एल्‍ए  लस

 42.  इगोर  0424

 43.  फिरोजपुर  01632

 44.  गांधीनगर  0271

 45.  गंगतोक  0359

 46.  गोरखपुर  0551

 47.  08674
 गार्ड

 वाडा

 48.  गुटर  0863

 49.  03224 हल्दिया

 50.  हुबली  0336

 0842 51.  हैद  राबाद

 52.  जमशेदपुर  0657

 53.  03443 orf रया
 54.  जालंधर  0181

 55.  काकीनाडा  0884

 56.  खम्मम  08742

 57.  0321

 58.  0386 कोहिमा

 59.  कोसी कलां  05662

 60.  कोटा  0744

 61  04632
 =

 को
 तिलपट्टी स

 62.  q  दि  प  0481

 63  0495 कोजीकोड

 64  लुधियाना  0171

 65  मछलीपत्तनम  08672

 66  मद्रास  044

 67  दूर  0452

 68  माल्दा  03512

 69.  मंगलौर  0624

 70.  04367 पन्ना  रगु डी

 71.  मावेलीकारा  047816

 72.  मथुरा  |  04364

 73.  मह सा पा  0276

 74.  मेर धारा  08272
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 क्रम  सक  स्टेशन  डार्लिंग  कोढ  -

 ह

 75  मुजफ्फरपुर  0621

 76  मसूर  0821

 77  पाया  0268

 78  नागापट्टिनम  04365.

 79  नागर  0712

 80
 नारा कल

 04852:

 81  नेयामतप्रर  03445,

 82  गोल  08592:

 83  ऊदी
 ॥

 े

 0423.

 84  पालाकोले  08814:

 85  0461:

 86  0832?

 87  ला  0175

 88  पांडिचेरी  0413:

 0212

 0474:
 90,
 91:  0535:

 92.  दरी  0883:

 93  04563

 94:  राजकोट  0281
 oN के  0651 95

 96  रानीगंज  03447

 राउरकेला  0661
 97

 03444 रुपमारायणपुर

 99  05842

 100  सलेम  0427

 101  समिति पुर  06274

 102  सासाराम  06184.

 103  शिलांग  0364

 104  शिमोगा  08182

 0353 105.  सिलीगुड़ी

 106.  सीतापुर  05862

 107.  सूरत
 0261
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 क्रम  सं०  स्टेशन  डार्लिंग  कोड

 108  सैनी  04546

 109  तिरुचिरापल्ली  0431

 110  तिरुपति  08574

 111  तिरूपुर  0421

 112  तिरुमाला  047811
 Papo वि  wu  र्‌ 113  043866

 114  त्रिचूर  0487

 115  त्रिवेन्द्रम  0471

 116  टूटकर  0816

 117  तुमको रिन  0461

 118  उदयपुर  0294

 119  उदीप्पी  08552

 120  उदम लपट
 es

 04252

 121  उज्जैन  0734

 122.  वाराणसी  0542

 स्वेटर
 123  कू प ७  0416

 124  विजयवाडा  0866

 125  विल्लुपुरम  04146

 126  विश्शूनकर  04562

 127  विशाखापत्तनम  0891

 128  विजयनगर  08992

 129  वारंगल  08712

 ण

 नई  दिल्‍ली  से  लेवल  “9”  पर  जुड़  हुए  एस०  टी ०  डी०  स्टेशनों  को  सुची

 क्रम  सं०  स्टेशन  कोड़

 975 अहमदाबाद

 अलीगढ़  954

 भीतर  981

 4.  9183 अमृतसर
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 लिखित  उत्तर  20  1982

 क्रम  सं०  स्टेशन  कोड

 भिवानी  974

 भोपाल  977

 बुलंदशहर  955

 देहरादून  935

 गुड़गांव  9227

 976 10  ग्वालियर

 11  9112

 12  983 हिसार

 13  इंदौर  978

 14.  914 जयपुर

 i5  जम्मू  9191

 16  जोधपुर  986

 17  कानपुर  951

 18  करनाल  984

 19  लखनऊ  952

 913 20  मेरठ

 21  मोदीनगर  9223

 22  मुरादाबाद  985

 23  मसूरी  93585

 24  मुजफ्फरनगर  956

 25  933

 26.  पढना  972

 932 27  रोहतक

 28  सहारनपुर  982

 29.  शिमला  9177

 30  सोनीपत  9226

 31  श्रीनगर  [91943

 32  ०, पट  ब्रिटेन  900-44
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 2  01

 केरल  में  खाना  पकाने  को  गेस  के  लिए

 लम्बित  पड़  ध  पत्र

 1843.  श्री  ए०  निकालो  हिथादसन  नाडार  :  क्या  रसायन  कौर  उकेरा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  केरल  में  खाना  पकाने  की  गेस  के  नए  कनेक्शन  के  लिए  कितने  आवेदन  पत्र

 लम्बित  पड़  हैं  ;  और

 उन्हें  कब  तक  गैस  कनेक्शन  दे  दिये  जाते  की  संभावना  है  ?

 रसायन  शौर  उर्वरक  मंत्री  पी०  :  केरल  राज्य  में  खाना

 पकाने  की  गैस  पी०  के  कनैक्शनों  की  प्रतीक्षा  सूचियों  में  लगभग  48,400  आवेदन

 कर्ता हैं  ।

 ऐसी  आशा  है  कि  राज्य  की  एल०  पी०  जी०  कनैक्शनों  की  वर्तमान  सूचियों  का

 टान  वह  1984-85  तक  कर  दिया  जाएगा  |

 बिजली  की  मांग  तथा  सप्लाई  A  श्रान्त

 1844.  श्री  gate  मेरा  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1950-81  और  1981-82  में  बिजली  की  मांग  तथा  सप्लाई  का  राज्य-वार

 कितना  अन्तर  रहा  है  ;  भर

 राज्यों  तथा  संघ  क्ष  कों  को  पृथक-पृथक  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  देश  में  विद्युत  की  स्थिति  पिछले

 ay  की  अपेक्षा  इस  वर्ष  अच्छी  वर्ष  अच्छी  di  वह  1980-81  और  1981-82  के  दौरान

 ऊर्जा  की  आवश्यकता  और  ऊर्जा  की  सप्लाई  के  बीच  राज्य-वार  अन्तर  को  दिखाने  वाला  विवरण

 संलग्न  है  ।

 विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  को  विशेष  परियोजनाओं  के  लिए  विद्युत

 आबंटन  के  आधार  पर  केन्द्रीय  क्षे  त्र  की  परियोजनाओं  से  ऊर्जा  उत्पादन  का  वितरण  किया  जाता

 विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  विद्युत  की  कमी  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखने

 के  बाद  कुछ  विशिष्ट  अवधियों  के  लिए  केन्द्रीय  परियोजनाओं  से  faa  सप्लाई  के  मामले
 में  कुछ

 व्यवस्था  की  जाती  विद्युत  विभाग  और  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ताप  विद्यू/त  संयंत्रों  के  क्षमता

 समृपयोजन  में  सुधार  लाने  के  लिए  तथा  देश  में  विद्युत  उत्पादन  और  faa  की  उपलब्धता  में

 बढ़ोतरी  करने  के  लिए  विभिन्‍न  राज्य  बिजली  ast  तथा  उत्पादन  एजेंसियों  को  सभी  संभव

 यता  दे  रहे  हैं  ।

 107



 लिखित  उत्तर  20  198 2

 विवरण

 पूरे  भारत  में  विद्युत  की
 अधिकता

 के  राज्य/प्रणाली-वा र
 ब्यौरे

 1980-1981  तथा  1981-82

 मि०  यूनिट  लि

 पुरे  भारत  में  राज्य/प्रणाली-वार  अधिक  ऊर्जा/कम  ऊर्जा
 युनिट  )

 स०  1980-81

 -

 हरियाणा  (--)  386  117

 हिमाचल  प्रदेश  (+)  28  (+

 जम्मू  व  कश्मीर  (+)  107  (+)  25

 पंजाब  403  711

 राजस्थान  413  771

 उत्तर  प्रदेश

 दिल्ली  38  +  )  72

 3 चण्डीगढ़  (+)  (+

 80  225

 10.  ane  156 गुजरात  (+)  112

 11.  मध्य  प्रदेश  609

 12.  महाराष्ट्र

 13.  गोभी  56  155

 ore  प्रदेश  689 14.  290  (+)

 15.  कर्नाटक  686

 16.  केरल  (+)  352  )  328

 17.  तमिल  नाडु  (--)  270  366

 18.  पांडिचेरी

 19.  बिहार  हुन->*  11516

 {
 20.  To  बंगाल  )1587

 815
 21.  ao  घी  नि०

 22.  ge wyinM  33  192

 सिक्किम  (+)  7  7 23.

 24.  ई
 198  192

 अखिल  भारत  13969

 +)  अधिक

 कमी
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 लिखित  उत्तर 29  1904

 डालमिया  arent  के  कर्मचारियों  का

 पारिश्रमिक  शादी

 1845.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  न्याय  कौर  कम्पनी  काले  मंत्री

 डालमिया  बन्धुओं  के  कार्यका  रियों  का  पारिश्रमिक  भारी  के  ait  में  27  1982  के

 i किः  ™~ त  प्रश्न  संख्या  9751  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  में  (i)  प्रबंध  निदेशकों/पूर्ण  कालिक  निदेशकों  और  प्रबंधकों  और

 निदेशकों  से  सम्बन्धित  कार्यकारियों  के  पारिश्रमिक  (ii)  प्रथम  छह  बड़े  औद्योगिक  घरानों  द्वारा

 नियंत्रित  कम्पनियों  में  अन्य  कार्यकारियों  के  वेतन  और  परिलब्बियों  के  सम्बन्ध  में  कम्पनी

 1956  के  उल्लंघन  के  मामले  सरकार  के  ध्यान  में  लाये  गये  हैं

 क्या  उन्हें  पता  है  कि  वैधानिक  लेखा-परीक्षक  नियुक्ति/पुननियुक्ति  के  लिए  स्वयं  faz-

 शकों  की  दया  पर  निभा  रहते हैं  ;

 यदि  तो  सरकार  शेयर  होल्डरों  के  धन  की  सुरक्षा  के  लिए  नियुक्ति  और

 पारिश्रमिक  और  |  लाख  रुपये  से  ऊपर  वेतन  पाने  aa  कार्यकारियों  की  परि लब्धियों  को  अपने

 अधिकार  क्षेत्र  में  लाने  की  आवश्यकता  पर  विचार  करेगी  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं
 !

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  :  प्रथम

 छः  बाहर  औद्योगिक  घरानों  जे०  के ०  ago

 सी०  द्वारा  नियंत्रित  कम्पनियों  गत  तीन  वर्षों  के  प्रबन्ध  निदेशकों/पुर्ण-कालिक

 निदेशकों  या  प्रबन्धकों  निदेशकों  से  सम्बन्धित  कार्यकारियों  के  पारिश्रमिक  के  बारे  में  कम्पनी

 अधिनियम  का  कोई  उल्लंघन  दृष्टि  गोचर  नहीं  हुआ  था  ।  अन्य  कार्य-कारियों  सभी  जो

 कथित  बेहद  औद्योगिक  घरानों  द्वारा  नियंत्रित  कम्पनियों  में  नियुक्त  की  वेतन  एवं

 लड़कियां  कम्पनी  अधिनियम  की  सीमान्तर्गंत  नहीं  अतः  सरकार  के  किसी  विशिष्ट  विनियम

 के  अधीन नहीं  हैं  ।

 सांविधिक  लेखा  कम्पनी  1956  की  धारा  224  के  अन

 हिस्से धारियों  की  साधारण  बैठक  कम्पनी  द्वारा
 पुनर्नियुक्त  किए  जाते  हैं  ।

 ag

 विश्वास  करने  का  कोई  कारण  नहीं  है  कि  लेखा-परीक्षक  अपने  व्यावसायिक  कार्यों  क़ा  उचित  रूप

 से  कम्पनी  अधिनियम  के  उपबन्धों  की  किसी  अपर्याप्तता  के  कारण  निर्वहण  नहीं  कर

 पाते  ।

 तथा  उत्पन्न  नहीं  a4  ग  ही  वर्तमान  में  इस  AIS  गि शाजी  x
 1  कोई  प्रस्ताव

 ही
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 लिखित  उत्तर  20  1982

 gta  शौर  निपटान  महानिदेशालय हारा

 खरीदे  गए  बाटा  कम्पनी  के  जूते

 1846.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  पूर्ति  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पूति  और  निपटान  महानिदेशालय  ने  1981-82  और  1982-83  (30  1982

 के  दौरान  बाटा  इंडिया  लिमिटेड  कलकत्ता  से  कुल  कितनी  मात्रा  में  जूते  खरीदे  और  उनकी

 कीमत  क्या  थी  ;

 ag  खरीद  निविदा  द्वारा  को  गई  थी  या  बातचीत  द्वारा  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  बाटा  बन्धु  अधिकांशतया  कानपुर  और  अन्य  बाजारों  से

 ये  जूते  खरीदते  हैं  बौर  उन  पर  अपनी  मोहर  लगा  देते  हैं  ;  कौर

 सप्लाई  किए  गये  जूतों  की  किस्म  की  जांच  करने  वाली  एजेंसी  कौन-सी  है  भर  क्या

 यह  काम  कलकत्ता  में  किया  नाता  है  या  कहीं  और  ?

 पूर्ति  site  पुनर्वास  मंत्री
 बूटा

 :  1981-82

 मात्रा
 मूल्य  >)

 लि

 (1)  बूट  17,289  जोड़े  28,39,46  1.00

 (2)  कैनवस  के  नी 6.58.3  2,70,10,492.00 44  जोड़े

 ा

 BA  17,35,633  जोड़े  2,98,49,953.00

 िए एए एएए एएए एल आपण te  ees

 1982-83  (30-6-82

 25,12,254.00 बूट  64,400  जोड़े

 पूरी  और  निपटान  महानिदेशालय  द्वारा  अपनाई  जाने  वाली  विज्ञापित  टेंडर

 प्रणाली  के  माध्यम  से  ।

 git  और  निपटान  चमड़े  के  जूतों  या  चमड़े  की  चप्पलों  भारी  की

 कोई  बाटा  से  नहीं  करता  |  केवल  जंगल  बूटों  और  करवा  के  जूतों  की  असैनिक  और

 सैनिक  आवश्यकताओं  के  की  जाती  कैन्वस  के  जूते  और  जंगल  बूट  स्वयं  फर्म  के  ही  बने

 होते  हैं  तथा  उनका  निरीक्षण  ठेकों  में  निर्धारित  शर्तों
 के

 उनकी  फैक्टरी  की  इमारत  में  ही

 किया  जाता  है  ।
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 सात

 असैनिक  मांग कर्ताओं  को  सप्लाई  किए  जाने  वाले  माल  का  कलकत्ता  के

 निरीक्षण  या  उनके  प्राधिकृत  प्रतिनिधि  द्वारा  किया  जाता  है  तथा  नमूनों  का  राष्ट्रीय

 कलकत्ता  के  माध्यम  से  परीक्षण  करा  माल  रिलीज  कर  दिया  जाता  है  ।  रक्षा

 विभाग  के  लिए  नमूनों  का  परीक्षण  मुख्य  वस्तु  तथा  कपड़ा  कानपुर  द्वारा  किया  जाता

 है--भण्डार  कलकत्ता  द्वारा  नमुने  ड्रा  किए  जाते

 कोयला  खानों  के  मुहानों  पर  कोयले  का

 भंडार  दौर  उसकी  ढुलाई

 1847.  श्री  बाला  साहिब  fae  पाटिल  :  क्या  उर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  मई  और  1982  के  अन्त  तक  कोयला  खानों  के  मुहानों

 पर  कोयले  का  कितना  भण्डार  जमा  था  ;  और

 पिछले  ag  की  तुलना  में  उत्पादन  बढ़  जाने  के  फलस्वरूप  उपभोक्ताओं  को  कोयला

 भेजने  में  तेजी  लाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  :  मई  भोर

 1982  में  और  वर्ष  1981  की  इसी  अवधि  में  कोयले  का  स्टाक  निम्नलिखित  रहा

 मि०  टन

 ह  ee

 1981 महीना  1982

 ag  17.08  19.69

 जून  16.82  19.77

 सरकार  उपभोक्ताओं  को  कोयले  के  प्रेषण  में  वृद्धि  के  लिए  सभी  कदम  उठा  रही

 इस  प्रकार  1982  के  महीने  में  कोयले  का  प्रेषण  10.04  fro  टन  था  जबकि  इसके

 मुकाबले  198]  में  प्रेषण  9.11  मि०  टन  था  ।  इसी  प्रकार  1982  में  कोयले  का  प्रेषण

 9.66  मि०  टन  था  जबकि  1981  में  कोयले  का  प्रेषण  9.12  मि०  टन  था  ।  यह

 वृद्धि  विभिन्‍न  संचलन  स्तरों  पर  रेलवे  और  उपभोक्ताओं  के  साथ  इस  दृष्टि  से  निरन्तर  सम्पर्क

 बनाये  रखने के  कारण  हुई  है  ताकि  रेलवे  वैगनों  से  कोयले  के  संचलन  को  अधिकतम  किया  जा  सके  ।

 कोयला  कम्पनियां  भी  सड़क  द्वारा  भी  ले  जाने  के  लिए  उतना  कोयला  देती  हैं  जितना  रेल  द्वारा  ले

 जाने  में  कम  रह  जाता है  |
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 लिखित  उत्तर  20  1982

 महाराष्ट्र  में  बिजली  दिए  गए  गांव

 1848.  श्री  बाला  साहिब  वि  पाटिल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  राज्य  के  विशेष  सन्दर्भ  देश  में  1980,  1981  ate  1982

 के  दौरान  राज्य-वार  कितने  शहरों  को  बिजली  दी  गई  ;

 1982-83  में  कितने  गांवों  में  बिजली  देने  का  विचार  है  ;

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  के  अधीन  प्रत्येक  राज्य  को  1982-83  के  दौरान

 कितना  वित्तीय  आवंटन  किया  गया  है  अथवा  करने  का  विचार  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  कितनी  पन  बिजली  परियोजनाएं  चालू

 की  गई  और  इस  समय  प्रत्येक  राज्य  में  कितनी  परियोजनाएं  हाथ  में  ली  गई  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  महाराष्ट्र  राज्य  में  faa  ata

 गांवों/करबों  की  संख्या  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  जाते  हैं  :--

 महाराष्ट्र  में  गांवों  की  कुल  संख्या  :  35778

 1979  के  अन्त  तक  विद्युतीकृत  किए

 गये  गांव  :  23,384

 1979-80  के  दौरान  विद्युतीकरण  2073

 1980-81  के  दौरान  विद्युतीकरण  2,168

 1981-82  के  दौरान  विद्युतीकरण  1,226

 289 महाराष्ट्र  में  कस्बों  की  कुल  संख्या

 31-3-1979  की  स्थिति  के  अनुसार  विद्युतीकृत

 कसब े:  289

 1979  के  अन्त  तक  विद्युतीकृत  गांवों  की  संख्या  के  बारे  में  ब्यौरे  तथा  उसके  पश्चात

 वर्ष-वार  तथा  राज्य-वार  विद्युतीकृत  गांवों  के  ब्यौरे  में  दिए  गए  हैं  ।  में  रखा

 गया  |  देखिए  संख्या  एल०  दो  ०  4291/82]

 अभी  तक  राज्य-वार  faa
 विकृत  किए  गए  कस्बों  की  संख्या  में  दिए  .  विवरण  में

 दिखाई  गई  हैं  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल ०  टी०  4291/82]

 (a)  वर्ष  1982-83  के  दौरान  25,512  गांवों  को  विद्युतीकृत  करने  का  प्रस्ताव
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 हिमज

 1982-83  के  दौरान  गाँवों  को  राज्य-वार  विद्युतीकृत  करने  का  लक्ष्य  दिखाने  वाला  एक  विवरण

 में  संलग्न  है  ।  रखा  गय  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4291/82]

 1982-83  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  ग्राम  विद्यू/तीकरण  के  लिए  अनन्तिम

 का  ब्यौरा  में  दिए  गए  विवरण  में  दिखाया  गया  है  ।  [ weatey a Tar TaT में  रखा  गया  ।  देखिए

 सख्या  एल०  टी ०  4291/82]

 (a)  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज़्य  में  अभी  तक
 चालू  रोल  की  गई  जलविद्युत

 परियोजनाओं  की  संख्या  के  बारे  में  ब्यौरा  में  दिए  गए  विवरण  में  दिखाया  गया  है  ।

 निर्माणाधीन  जलविद्युत  परियोजनाओं  के  बारे  में  ब्यौरा  में  दिए  गए  विवरण  में  संलग्न

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto
 2491/82

 योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृत  fara

 परियोजना यें

 1849.  श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  कल्लूरी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  चालू  वित्त  वर्ष  में  कुछ  विद्य/त  परियोजनाओं  को  स्वीकृति

 प्रदान  की  है  ;

 यदि  तो  विभिन्‍न  '  राज्यों  में  ऐसी  विद्युत  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  ;

 प्रत्येक  विद्युत  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  और  क्षमता  क्या है है  ;  और

 इन  विद्युत  परियोजनाओं  का  कार्य  कब  आरम्भ  होगा  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  हां  ।

 aq नम से  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  योजना  आयोग  द्वारा  Ad  दिल  की  गई  परियोजनाओं  के

 ब्यौरे  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृत  की  गई  विद्युत  परियोजनाएं

 आ

 क्षमता परियोजना  का  नाम  अनुमानित  लागत  निर्माण  कार्य  के

 प्रारंभ  की  ता  रख द  रुपयों

 oT

 थीन  बांध  बहुद्देश्यीय  4  चत  |
 Al  ८

 3x15
 263  16.00  निर्माणाधीन

 परियोजना  तथा  अपर  |

 बारी  दोआब  न  |  | rire ह  ~

 चरण-दो
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 जुलाई

 1982

 परियोजना  का  नाम  क्षमता  अनुमानित  लागत  निर्माण  कार्य  के

 )  रुपयों  प्रारंभ  की  तारीख

 ee

 थिरो  जल  fao  31.0  434.50  1982-83

 परियोजना

 TH  ज०  fao  3X  3.5  1286.00  1982-83

 यो जना

 प्रदेश  \
 /

 ं  5.06  1982-83 चे तलत  में

 डीजल  उत्पादन  क्षमता

 की  बृद्धि  तथा  वितरण

 प्रणाली

 घटा प्रभा  ज०  वि०  2X  16  1882.00  1982-83

 परियोजना

 1  X  500  कि०  वा०  1982-83 सेरलूई  इक  माइक्रो

 जल  स्कीम  2  250  fao  वा०

 102.62

 किनतान  में  4.23  1982-83

 डीजल  उत्पादन  क्षमता

 की  वृद्धि  तथा  वितरण

 प्रणाली

 कुण्डा  विस्तार  1  X  30  1373..  0  1982-83

 वेली

 6 पावर

 )

 गांधी  नगर  ता ०  वि०  1X  210  12391.00  1982-83

 केन्द्र  विस्तार

 नए  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  स्थापन

 1850.  श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  अल्लाह  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  देश  में  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  की  स्थापना  करने  के  लिए  सामग्री  की  सप्लाई

 नावें  करने  जा  रहा
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 देश  में  लगाए  जाने  वा  ले  ऐसे नक  नुची  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  की  कुल  संख्या  क्या  है  ;  और

 इस  संबंध  में  ब्यौरा  कया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  नी  हां  ।

 जांच  एक  प्रशिक्षण  उद्देश्य  तथा  एक  सॉफ्टवेयर  केन्द्र
 के

 लिए  होगा  ।

 इन  एक्सचेंजों  को  निम्नलिखित  स्थानों  पर  संस्थापित  किया  जाएगा

 1  नैनीताल  768  लाइनें

 2  अल्मोड़ा  384  लाइनें

 उल्ला नि  256  लाइनें

 उच्च  स्तरीय  दूरसंचार र  प्रशिक्षण  गाजियाबाद

 स्थित  साफ्टवेयर  केन्द्र  64  लाइनें

 क्षण  64  लाइनें 5  .  दूरसंचार  प्रशिक्षण  लखनऊ  स्थित

 q  एक्सचेंज  नावें  सामग्री  सहायता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  प्राप्त  हो  रहे  हें  तथा  इसकी  कल

 कीमत  5  मिलियन  नार्वे  क्रोने  ये  एक्सचेंज  डिब्बा युक्त हैं
 तथा  पूरी  तरह  से  तार

 युक्त  स्थिति  में  प्राप्त  होंगे  ।

 प्रतीक  बिजली  उत्पादन  के  लिए  राज्य  बिजली  ate  को

 नकद  घनसाली  तथा  सामान  के  रूप  में  सहायता

 1851.  श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  eat  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अधिक  बिजली  उत्पादन  के  लिए  राज्य  बोरों  को  नकद  धन  राशि  तथा

 सामान  के  रूप  में  सहायता  देने  की  पेशकश  की  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  राज्य  सरकारों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने

 उक्त  सहायता  के  लिए  योजनाएं  प्रस्तुत  की

 और  राज्यों  को  उनकी ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम

 वार्षिक  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  स्वीकृत  फार्म ले  के  आधार

 पर  ब्लाक  ऋणों  भर  ब्लाक  अनुदानों  के  रूप  में  उपलब्ध  करायी  जाती  यह  सहायता  हरेक

 राज्य  को  समस्त  योजना  के  लिए  दी  जाती है
 तथा  न  कि  किसी  क्षेत्र  में  किसी  विशिष्ट  परियोजना

 के

 लिए  ।
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 ह  क

 कोयला  उत्पादन  लक्ष्य

 1852.  श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  ध्रल्लरी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोल  इंडिया  लिमिटेड  ने  आगामी  दो  वर्षों  के  लिए  कोयला  उत्पादन  के  क्या  लक्ष्य

 निर्धारित  किए  हैं  ;

 क्या  पिछले  साल  के  लिए  निर्धारित  किए  गये  लक्ष्य  को  पूरा  कर  लिया  गया  था ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  :  कोल

 इंडिया  लि०  द्वारा  ag  1982-83  के  लिए  कोयले  का  उत्पादन  118.50  मि०  टन  है  और  19  83-

 84  के  लिए  132.0  मि०  टन  नियत  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 और  हां  ।  पिछने  वर्ष  के  लिए  नियत  लक्ष्य  पुरी  तरह  प्राप्त  कर  लिया  गया

 है  ।  कोल  इंडिया  लि०  में  ay  1981-82  के  दौरान  कोयले  का  उत्पादन  109.62  मि०  टन  था  जो

 वर्ष  के  लिए  नियत  108.7  मि०  टन  के  लक्ष्य  से  अधिक  है  ।

 अण्डमान  में  दिगलीपुर  में  एक  नया  टेलीफोन  एक्सचेंज

 1853.  धी  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  संघ  शासित  क्ष  त्र  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में

 पुर  के  लिए  एक  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  स्वीकृति  दी  गई
 है

 ;

 यदि  तो  कब्र  और  एक्सचेंज  के  निर्माण  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  सक  :  हां  ।

 का  आबंटन  करने और  प्रस्तावित  एक्सचेंज  के  निर्माण  के  लिए  उपयुक्त  भूमि

 के  अंडमान  निकोबार  द्वीप  समूह  के  स्थानीय  प्रशासन  को  लिखा  गया  है  ॥

 श्रण्ड सान  कौर  निकोबार  द्वीपसमूह  में  दूर  संचार  व्यवस्था

 1854.  श्री  मनो  रंजन  भक्त  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  में  दूरसंचार  व्यवस्था  की

 जनक  स्थिति  के  बारे  में  जानकारी  है  तथा  पोस्ट  ब्लॉक्स  और  कार  निकोबार  को  उपग्रह

 से  जोड़ने  के
 बाद  मात्र  इन  दो  स्टेशनों  पर  तो  दूरसंचार  व्यवस्था

 में  सुधार  हुआ  है  लेकिन  अन्य

 समूहों  को  अभी  यह  व्यवस्था  सुलभ  नहीं  हुई  हैं  ;
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 यदि  तो  सरकार  ने  इसमें  सुधार  हेतु  कोई  सुझाव  प्राप्त  किये  हैं  यदि  उत्तर

 हां  तो  कब  ओर  किस  प्रकार  के  सुझाव  मिले हैं  ;  और

 क्या  सरकार  का  विचार  घरेलू  संचार  व्यवस्था  को  सुधारने  के  लिए  हमारे  अपने  ही

 उपग्रह  के  माध्यम  से  दूरदराज  के  द्वीप समूहों  और  अन्य  सुलभ  क्षेत्रों
 को

 संचार  व्यवस्था  से

 जोड़ने  का  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  हां  ।  अमनदीप  संचार

 व्यवस्था  में  सुधार  की  आवश्यकता  है  ।

 संघ  शासित  क्षेत्र  अंडमान  एवं  निकोबार  की  संचार  प्रणाली  में  सुधार  सम्बन्धी  प्रक्रिया

 निरंतर  चलने  वाली  प्रक्रिया  है  जिसके  लिए  सार्वजनिक  व्यक्तियों  तथा  क्षत्रीय  दूरसंचार  सकील  से

 सुझाव  प्राप्त  हुए  अधिक  स  खपा  में  वायरलेस  सेवा  चालू  करने  के  लिए  उपस्कर  तो  उपलब्ध  हैं

 परन्तु  स्थान  एवं  पर्याप्त  दुलाई  व्यवस्था  न  होने  के  कारण  अभी  तक  इनको  प्रयोग  में  नहीं  लाया

 गयाहै  |

 नहीं  एप्पल  एक  प्रायोगिक  उपग्रह

 विद्युत-श्रावइयकता

 1855.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  :

 समूचे  देश  में  राज्य/संघ  शासित  क्ष  त्र-वार  कुल  अद्यतन  घरेलू  कृषि  और  औद्योगिक

 विद्युत  आवश्यकता  कितनी  है  और  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्रों
 की

 अधिष्ठापित  क्षमता  किसनी  है  और

 उनका  विद्युत  उत्पादन  कितना  है  और  ऐसे  विद्युत  उत्पादन  की  एकक  वार  लागत  क्या  है  ;  और

 सम्पूर्ण  देश  में  विद्युत  की  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  मे  कौन  से  कदम

 उठाए  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  वर्ष  198  1-82  के  दौरान

 वार  ऊर्जा  आवश्यकता  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण-एक  में  दिया  गया है  ।  उपभोक्ता  की  श्रेणीवार

 ऊर्जा  की  आवश्यकता  उपलब्ध  नही ंहै  ।  वर्ष  1981-82  के  दौरान  राज्य-वार  उत्पादन  क्षमता  तथा

 उत्पादन  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण-दो  में  दिया  गया  है  ।

 देश  में  ऊर्जा  उत्पादन  में  1981-82  के  दोरान  पिछले  ae  इसी  अवधि  हुए  उत्पादन

 की  तुलना  में  10.2  प्रतिशत  की  वृद्धि  नोट  की
 गई  है

 ।  इससे  देश  में  1979-80  में  16.1.  प्रतिशत

 विद्यू/त्त  की  कमी  घटकर  1981-82  में  10.9  प्रतिशत  हो  गई  ।  तथापि  देश  में  विद्युत  उपलब्धता  में

 सुधार  करने  के  लिए  कई  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।  उन  उपायों  में  निम्नलिखित  उपाय  हैं

 (1)  छठी
 पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  लगभग  20,000  मेगावाट  की  तेजी  से

 वृद्धि  ।

 (2)  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  तथा
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 (3)  ऊर्जा  की  कमी  वाले  राज्यों
 को

 ऊर्जा  की  अधिकता  वाले  राज्यों  से  सहायता  देने  की

 व्यवस्था  करना
 |

 विवरण-एक

 राज्य/प्रणाली-वा  अखिल  भारत  ऊर्जा  की  सम्पूर्ण  आवश्यकता  ब्योरा

 1981-82

 प०  राज्य  समग्र  आवश्यकता

 1,  हरियाणा  4334

 409

 1106 3.
 जम्मू

 और  कश्मी
 र

 4.  पंजाब
 6876

 5289

 उत्तर  16058

 7.  दिल्लो  3297

 8.  चण्डीगढ़  259

 9.  एन०  एफ ०  एफ०  864

 10575 10.  गुजरात

 11.  मध्य  प्रदेश  7480

 12.  महा  राष्ट्र
 25950

 13.  गोवा  504

 14.  भास्कर  प्रदेश  7874

 15,  कर्नाटक  9073

 16.  केरल  3785

 12406 17.  तमिलनाडू

 191
 18.  पांडिचेरी

 19.  बिहार
 4286

 20.  पश्चिम  बंगाल  7568

 21.  दामोदर  घाटी  निगम  5810

 3520 22.  उड़ीसा

 23.  सिक्किम  38

 24.
 उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  1449

 अखिल  भा  रत  137000

 — er
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 विवरण-दो

 श्रेणी  राज्यप्रणालीं  भ्रमित  कुल  क्षमता

 तथा  समग्र ऊर्जा  का  उत्पादन

 अवधि :  1981-82

 ----------(

 श्रेणी  31-3-82  की  स्थिति  के  उत्पादन क्रम  सं०  राज्य/प्रणाली

 अनुसार
 इरासित

 क्षमता

 1  2

 —  _

 भाखड़ा  जल  विद्युत  1205  6089

 जल  n  900 ब्यास  कन्ट्रोल  बोर्ड  4384

 हिमाचल  प्रदेश  ”  300  625

 जम्मू  और  कश्मीर  ताप  ”  22.5  18

 175  768

 जोड़  197.5  786

 ताप  विद्युत दिल्ली  1030.5  3643

 हरियाणा  ताप  ी  420  1323

 पंजाब  ताप  (1  440  1.93

 जल  जी  138  546

 जोड़  578  2139

 राजस्थान  440 न्यूक्लिक  1057

 जल  विद्युत  271  658

 711  1715

 उत्तर  प्रदेश  ताप  विद्युत  2714  8728

 ”  212.4  3835

 जोड़  3926.4  12563

 10  गुजरात  ताप  विद्युत  2104  9068

 (1  300  1139

 2404  10207

 11  मध्य  प्रदेश  ताप  fara  1562.5  6717

 जल  पब  115  318

 जोड़  1677.5  7035
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 1  2

 a es  ~_———  नार»

 12  महाराष्ट्र  ताप  fast  3033  12500

 न्यूक्लिक  420  1964

 जल  fara  1303.5  6349

 65.5  208  13

 1242.4  5093 13  आधार  प्रदेश  ताप  विद्युत

 जल  (1  1026.7  4238

 जोड़  2269.2  9331

 14  कर्नाटक  जल  विद्युत  1712.2  7144

 15  केरल  जल  1011.5  5539

 ताप  1560  6570 16  तमिल  नाडू  1.0

 जल  ”  1369  4656

 जोड़  2929  11226

 17  765  2376 बिहार  ताप  विद्युत

 जल  11.0  150  175

 915 जोड़  2551

 18  दामोदर  घाटी  निगम  ताप  विद्या त  1467.5  5779

 जल  faa  104  222

 6001 जोड़  1571.5

 19  उड़ीसा  ताप  विद्युत  360  786

 जल  विद्युत  630  2373

 990  3159 जोड़

 20  पश्चिम  बंगाल  ताप  विद्युत  1536  5443

 33  66 जल  विद्युत

 जोड़  1569  5509

 21  सिंहिका  जल  विद्युत  12  15

 असम  ताप  पीपी  31  2  5  709 22

 23  मेघालय  io
 ल  दिशा  न्

 |  लि  |  नग्न
 जल  घिद्यत भ्  419 24  त्रिपुरा

 25  नागालैंड  —  नन  |

 136.7

 ण ुतुल्‍एल्‍तल्‍एयतएयल्‍एएए- अ एएएएएएययटटटटटपसटवथथ

 70346 अखिल  भारत  ताप  विद्युत  18570

 स्यूक्लीय  860  3021

 जल  विद्युत  12106  49558

 जोड़  31535  122925
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 ए  eS

 गुजरात
 में

 झा  ह  रेली  टेलीफोन  एक्सचेंज न  को  टेललीफोन-सेवा

 1856.  श्री  नबीन  रवाणी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गुजरात  के  अमरेली  जिले  में  अमरेली  टेली फोन  एक्सचेंज ज
 सेना

 अत्यघिक  खराब  चल  रही  है  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  कतिपय  asaqraeay  प्राप्त  हुए  हैं  और
 अमरेली

 फोन  एक्सचेंज  में  टेलीफोन  सेवा  को  सुधारने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ;  और

 गुजरात  के  अमरेली  जिले
 में  लाल वल् डार  में  ATRIA  स्टेशन का  निर्माण  कायें

 पूरा  होने  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  क्या  है  और  यह  कब  से  काम  करना  आरम्भ  कर  देगा

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  ।  जी  नहीं  ।

 अमरेली  वाणिज्य  मंडल  से  लगभग  22  महीने  पहले  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  थी  जिस

 पर  तुरन्त  ध्यान  दिया
 गया  था  ।  ऊपरी  लाइनों  की  रुकावटों  को  नियंत्रित  करने  और  अतिरिक्त

 सकी  प्रदान  करने  के  लिए  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 जिसकी  कि  प्रतीक्षा  की  जा  रही  प्राप्त  हो  जाने पर  अमरेली-भावनगर

 के  बीच  सूक्ष्म  तरंग  प्रणाली  स्थापित  कर  दी  जाएंगी  |

 रिहंद  कौर  श्रनपारा  में  1000  मेगावाट

 विद्युत  संयंत्रों  के  लिए  ठ के

 1857.  श्री  सुशील  भट्टाचाये
 श्री  कार  एन०  राकेश  ।

 :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  विद्य/त  प्राधिकरण  ने  उत्तर  प्रदेश  में  एक  रिहंद  में  और  अनपरा  में  1000

 मेगावाट  का  एक-एक  faa  संयंत्र  लगाने  के  दोनों  करारों  की  जांच  पड़ताल  कर  ली  है  जिनमें  से

 पहला  एन०  टी०  पी०  सी ०  और  न्गदनें  इंजीनियरिंग  इन्डस्ट्रीज  नामक  एक  ब्रिटिश  फर्म  के  साथ  तथा

 दूसरा  उत्तर  प्रदेश  राज्य  विद्युत  परिषद  भर  जापान  की  तोशिबा  फर्म  के  साथ  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इन  दोनों  संयंत्रों  के  सम्बन्ध  में  सापेक्ष  काय  पुरा  करने  के  लिए

 अपेक्षित  आयात  किए  जाने  वाले  उपकरण  पर  ब्याज  की  दरें  तथा  भुगतान  की  अवधि  के  बारे

 में  ब्रिटेन  और  जापान  की  फर्मो  ने  कया  शर्तें  रखी  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  और  उत्तर  प्रदेश  के

 पुर  जिले  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  रिहाई  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र
 के  चरण-एक  (2  500

 के  निर्माण  के  लिए  यू०  के ०  की  फर्म  नादते  इंजीजिनियरी  इंडस्ट्रीज  fo  आई०  )  के

 साथ  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ने  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  ।  तकनीकी-आधिक  अनुमोदन  श्रबन
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 ______

 c  चन्द्र
 +H

 he
 rer:

 करते  समय  q  विद्युत  प्र  करण  द्वारा  परियोजना  की  जाँच  की  गई  है  ।  मोजूदा  प्रक्रिया  के

 अंतगर्त  केन्द्रीय  fara  प्राधिकरण  द्वारा  करार  की  अलग  से  जांच  करना  अपेक्षित  नहीं है  |

 करार  के  एन०  द्०  आई०  उपस्करों  की  तथा  संयंत्र  की  तथा

 परीक्षण  और  चालू  करने  की  व्यवस्था  करेगा  |  ब्रिटिश  सरकार  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  करेगी  तथा

 उनके  द्वारा  प्रस्तावित  चित्त  पैकेज  340  मिलियन  पौण्ड  के  विदेशी  ऋण  और  इसके  अलावा  110

 मिलियन  पौण्ड  अनुदान  के  रूप  में  दिए  जाएगे  |  यू
 ०  Fo  द्वारा  प्रस्तावित  निर्यात  ऋण  सुविधा  पर

 74%  प्रा  ag  की  नियत  दर  पर  ब्याज  लिया  जाएगा  तथा  विद्युत  केन्द्र  की  प्रस्तावित  दो  यूनिटों  के

 चालू  होने  की  अनुमानित  तारीख  से  10  वर्षो
 की

 अवधि  में  लौटाया  जाएगा  ।  रिहाई  सुपर  ताप

 विद्युत
 केन्द्र  की  पहली  300  मेगावाट  की  यूनिट  के  1987-88  तक  चालू  हो  जाने  की  सम्भावना

 अनपाराो  गप्पी ्  परियोजना  के  मामले  में  उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोड़े  ने  किसी  भी  संविदा

 को  अन्तिम  रूप  नहीं  विया  है  ।

 कोयले  से  उत्पादन  पर  विकास  उपकर

 1858.  श्री  ato  वी०  देसाई  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयला  विभाग  go  राज्य  परियोजनाओं  को  वित्त  प्रदान  करने  के  लिए  कोयले  के

 उत्पादन  पर  एक  विकास  उप-कर  लगाने  का  विचार  कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  विभाग  इस  योजना  के  अंतगर्त  धनबाद  में  सड़क  बनाने  की  लागत ्

 को  पुरा  करने  के  लिए  कम-से-कम  50  करोड़  रुपये  एकत्र  करने  पर  विचार  कर  रहा

 क्या  विभाग  ने  योजना  को  अन्तिम  स्वीकृति  दे  दी  है  और  इसे  स्वीकृति  देने  के  लिए

 मंत्रिमंडल  से  अनुरोध  किया  है  ;  और

 इसे  कब  तक  स्वीकृति  दिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 (oat
 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्र  |  + स  गार्गी  शंकर  :  जी  नही ं।

 ह  और  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 अ्रखबारी  कागज  का  मांग  कौर  सप्लाई

 1859,  श्री  सत्य  मो  पा  a  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह
 सच  है  कि  अखबारी  कागज  का  स्टाक  सकी  सप्लाई  की  वर्तमान  स्थिति

 खराब है  ;

 हमारे  देश  में  अखबारी  कागज  के  माँग  और  सप्लाई  की  वर्तमान  वास्तविक

 स्थिति  क्या  है  ;  और
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 1904

 अखबारी  कागज  का  स्टाक  कौर  सप्लाई  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  प्रस्ताव  है  ?

 arr
 |  | |

 सुचना  210.0 4.0  प्रसारण  मंत्री  वसन्त  :  नहीं

 1982-83  के  लिए  अखबारी  कागज  की  कुल  आवश्यकता  3.60  लाख  टन  होने  का

 अनुमान  लगाया  गया  है  ।  समाचारपत्रों  को  1.75  लाख  टन  को  मात्रा  (1.30  लाख  टन  आयातित

 और  0.45  लाख  टन  भारत  के  समाचारपत्रों  के  पंजीयक  रा  अग्रिम  में  दी  गई  है  ।

 तीन  अखबारी  कागज  में  राज्य  व्यापार  निगम  ने  लगभग  1.3  लाख  टन  का  आवंटन  किया

 इसके  पास  लगभग  15,000  टन  अखबारी  कागज  का  स्टाक  भी  है  ।  स्वदेशी  अखबारी  कालेज  के  स्टाक

 agra:  की  स्थिति  के  बारे  में  सुचना  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  को  पहले  ही  यह  सलाह  दे  दी  गई  है  कि  वह  आने  वाले  महीनों

 में  बड़ी  मात्रा  में  अखबारी  कागज  आयात  करे  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  दो  पेपर  मिलों  के  शुरू

 हो  जाने  के  कारण  स्वदेशी  अखबारी  कागज  के  निर्माण  में  वृद्धि  की  संभावना  है  ।

 वाराणसी  टेलीफोन  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें

 1860.  श्री  जनूल  बशर  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  BIT  करेंगे  कि  :

 क्या  मंत्रालय  को  वाराणसी  में  टेलीफोन  सेवा  में  मम्मी  र  अव्यवस्था  और  अनियमितता यें

 होने  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 ये  शिकायतें  कहां  से  प्राप्त  हुई  हैं  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  |

 क्या  इन  शिकायतों  की  जांच  करने  के  लिए  किसी  जाँच  दल  को  वाराणसी  भेजा  गया

 है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  इस  समग्र  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार

 वाराणसी  टेलीफोन  सेवा  के  बारे  में  लोक  सभा  में  30-4-1982  को  नियम  377  के  अधीन  माननीय

 संसद  द्वा रा  उठाए  गए  जिसके  जवाब  में  13-7-1982  की  माननीय  संसद  सदस्य  को

 वाराणसी  की  टेलीफोन  सेवाओं  की  स्थिति  से  अवगत  कराया  गया  को  छोड़कर  कोई

 प्राप्त  नहीं  हुई  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं उठता  |

 }2:
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 ब्रितानी  इन्डस्ट्री  ज  लिमिटेड

 1861.  1 |  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  ate  कम्पनी  कार्य  मंत्री  ब्रितानी

 इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  द्वारा  कथित  प्रतिबंधात्मक  व्यापार  व्यवहार  के  बारे  में  1981  के

 अतारांकित प्रश्न  2664  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 बिस्कुट  आदि  के  विपणन  और  वितरण  का  व्यापार  करते  हुए  ब्रिटानिया

 स्ट्रीट  बम्बई  और  कलकत्ता  द्वारा  विभिन्‍न  प्रकार  के  प्रतिबंधात्मक  व्यापार  करने  और

 अनियमितताएं  करने  पर  की  गई  जाँच  का  परिणाम  क्या  है  ;  भर

 इस  कम्पनी  द्वारा  एकाधिकार  तथा  प्रतिबंधात्मक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  कां

 विभिन्न  प्रकार  से  उल्लंघन  करने  और  उसका  विश्वास  भंग  करने  पर  gas  विरुद्ध  कौन  से  कदम

 उठाएं  गएं  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  विचार

 न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एक  ए०  :  तथा

 very ब्रिटानिया  इन्डस्ट्रीज  लिमिटेड  के  विरुद्ध  अवरोधक  ब्यापारिक  व्यवहारों  के  आर  के  लिये

 दिनांक  17  1977  तथा  22  1979  को  आयोग  द्वारा  संस्थापित  अभी

 तक  आयोग  द्वारा  पूर्ण  नहीं  हुई  जांचों  के  पूर्ण  हो  जाने  पर  यथा  वांछित  कार्यवाही  की

 जायेगी

 परिश्रमी  बंगाल  में  छिदा  काय  में  तोड़  फोड़

 1862.  डा०  कृपा  सिन्ध  भोई  :  क्या  रसायन  ale  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  प्राकृतिक  तेल  और  गैस  आयोग  कर्मचारी  संघ  ने  पश्चिम  बंगाल  में  पेट्रोलियम

 छिद्र  अन्वेषण  कार्य  में  और  इच्छा  पुर्वक  तोड़फोड़ਂ  की  जांच  कराने  की  मांग  की  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  वहां  पर  खोज  कायें  आवश्यकतानुसार  नहीं  किया  गया है  जबकि

 इसकी  क्ष  मता  मौजूद
 थी  ;

 क्या  यह  भी  आरोप  लगाण  गया  था  कि  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  और  अन्य  निहित  स्वार्थी

 लोग  खोज  aa  में  इस  तोड़  फोड़  में  अपनी  भूमिका  निभा  रहे  हैं  ;  और

 क्या  इस  मामले  की  कोई  जांच  कराई  गई  है  और  यदि  उसके  परिणाम  क्या

 निकले  ?

 रसायन  कौर  उबेर  मंत्री  पी०  शिव  :  जी  |

 क्षेत्र  में  हाईड्रो  कार्बन  की  आशाजनक  संभावनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 ae न च नुसार  अन्वेषण  कार्य  पश्  मां  गाल  में  किया  जा  रहा है  ।
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 at  हां  |

 garry  कली  जास  का  nit  कार किसी  क क  सरा  व  a  कराने  Di  ना  2  किक  ण  नहीं  है  क्योंकि  पश्चिम  बंगाल  में  हाईड़ो
 Ty कार्बन  का  पता  लग  ||  के  लिए  अन्वेषण  कार्य  को  जानबूझ  कर  अथवा  इच्छानुसार  नहीं  रोका

 गया  था  |

 वास्तविक  मांग  के  बजाय

 को  पुरा  करने  के  लिए  विद्युत  उत्पादन

 1863,  श्री  सुनील  मेरा  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  द्वारा  केवल

 को  पूरा  करने  के  लिए  विद्य त
 उत्पादन  करने  की  योजना  बनाने  और  वास्तविक

 माँग  को  पुरा  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  पंचवर्षीय  योजनाएं  तैयार  करते  समय

 योजना  आयोग  अर्थव्यवस्था  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  संभव  विकास  को  ध्यान  में  रखता  है  तथा  इस

 आधार  पर  योजना  अवधि  के  अन्त  में  विद्युत  की  संभावित  मांग  का  अनुमान  लगाता है  तथा  योजना

 भवानी  के  अन्त  में  माँग  और  सप्लाई  स्थिति  को  समतुल्य  रखने  के  लिए  योजना  बनाता  तथापि

 विभिन्‍न  कठिनाइयों  जैसे  वित्तीय  स्रोतों  की  सामग्री  की  मुपुदंगी  में  देरी  आदि  के

 आयोजना  के  अनुसार  क्षमता  में  अभिवृद्धि  करना  कठिन  हो  जाता है
 ।  इसके  अतिरिक्त

 विद्यमान  विद्य/त  केन्द्रों  के  क्षमता  समायोजन  में  सुधार  करने  के  लिए  प्रयास  भी  किए  जाते  हैं  ।

 इनसे  इस  वर्ष  विद्यमान  केन्द्रों
 से

 अतिरिक्त  विद्युत  उत्पादन  होने  के  परिणाम  निकले  हैं  ।

 सोडा  एड  के  भंडार

 1864.  श्री  के०  टी०  कौवाल
 राम :

 क्यो  रसायन  कौर  शिक्षक
 मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 स्वदेशी  निर्माताओं  के  पास  सोडा  एश  का  कितना  भण्डार  है  ;  और

 | न
 पिछले  तीन  वर्षों  में  कितनी  मात्रा  में  सोडा  एश  का  आयात  |  प क  ना शा  गया  ?

 रसायन  भ्र ौर  उवेरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  दिनांक

 1-6-82  को  निर्माताओं  के  पास  एजेन्टों  और  वितरकों  सोडा  ऐश  का  भण्डार  80,491

 टन  था  ॥

 1979-80  और  1980-81  1980  के  दौरान  आयातों  के
 देश  वार

 ब्यौरे  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।  महानिदेशक  वाणिज्यिक  आसूचना  और  सांख्यिकी  कलकत्ता  द्वारा

 आयात  सांख्यिकी  का  संकलन  किया  जाता  है  और  प्रकाशित  किया  जाता  है  ।  अक्तूबर  से  बाद  की

 अवधि  के  लिए  सांख्यिकी  अभी  प्रकाशित  की  जानी  है  ।  सांख्यिकी  का  संकलन  हो  जाने  पर  उसे

 तीय  विदेश  व्यापार  की  मासिक  सांख्यिकी  में  प्रकाशित  किया  जाएगा  जिसकी  प्रतियां

 संसद  ग्रन्थागार  में  उपलब्ध  होंगी  ।
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 विवरण

 1979-80  भर  1980-81  1980  वर्षों  के  दौरान

 सोडा  ऐश  का  प्रेषक  देश  सहित

 टनों

 निल  आ  se

 प्रेषक  देश  मात्रा

 1980-8 1  1979-80

 1980

 बेल्जियम  36,051  63,082

 बुलगारिया  10,849  15,621

 3  फ्रांस  5,680  249

 जर्मन  डेमोक्रेटिक  रिपब्लिक  2,458  959

 की  निया  300  4,800

 नीदरलैण्ड  795  5,797

 रूमानिया  584 4,933

 स्पेन  2,074

 स्विटजरलैंड  1,610

 10  यूनाइटेड  किंगडम  102  14,650

 11  यूनाइटेड  स्टेंट  आफ  अमे  रिका  11,477  21,341

 12  alee  लिया  100

 13  ड्य्ली  1,449

 14  यु ०  एस  एस०  आर०  5,500

 15  फेडरल  रिपब्लिक
 आफ

 जमनी  1,102  2,839

 16  जापान  466

 17  अन्य  4,309

 ee  SS

 योग  52,846*  1,34,697

 a  i  सायकल अयायाययालालिवुनललवाालकललालिलिलकयलकिककनननककीी

 *टिप्पणी  आंकड़े  अस्थाई  हैं  ।
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 उद्योगों  में  बिजली  की  कटौती  से  हानि

 1865.  श्री  बी०  वी०  देसाई  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ५०
 क्या  1982  के  दौरान  टाइम्सਂ  ने  उन  उद्योगों  के  बारे  में  जिनहें

 नई  मद्रास  और  बंगलौर  में  बिजली  की  कटौती  का  सामना

 करना  पड़ा  था  घटनास्थल  पर  जांच  की  थी  ;

 यदि  तो  कया  सर्वेक्षण  से  यह  ज्ञात  हुआ  है  कि  उपयु क्त  नगरों  में  बिजली  कटौती  के

 कारण  उत्पादन  में  भारी  हानि  हुई  थी  ;

 यदि  तो  बिजली  की  कटौती  के  कारण  भारत  में
 कितनी  औद्योगिक  हानि  इन

 औद्यो  गीत-गृहों  को  बिजली  को  कटौती  को  कहां  तक  बंद  कर  दिया  गया  है  और  इन  उद्योगों  को  दी

 जाने  वाली  सामान्य  की  व्यवस्था  कब  से  की  जायेगी  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री  विक्रम  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 मध्य  प्रदेश  को  टेलीफोन  ट्रू क  लाइंस  के

 सम्बन्ध  के  लाभ

 1866.  श्री  शिव  कुमार  सिह  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  को  टेलीफोन  ट्रंक-लाइंस  आदि  के  सम्बन्ध  में  का  लाभ  नहीं
 मिला  जबकि  इसकी  सीमा  से  जुड़े  अन्य  सभी  राज्यों  को  यह  लाभ  प्राप्त  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  मध्य  प्रदेश  भविष्य  में  छोड़े  जाने  वाले  अन्य  की

 सेवाओं  का  लाभ  मिलेगा  और  क्या  मध्य  प्रदेश  के  खंडवा  और  देवास  जिलों  को  भी  उसका  लाभ

 मिलेगा  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  हां  ।  फिलहाल  मध्य  प्रदेश
 को  इन् सेट  का  लाभ  नहीं  प्राप्त  हुआ  है  ।

 के  माध्यम  से  मध्य  प्रदेश  में  दूरसंचार  सेवाएं  उपलब्ध  कराने  का  फिल  हाल
 कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 मद्रास  में  सेंसर-बोझ  का  कार्यकरण

 1867.  श्री  टी०  कार  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः
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 क्या  यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में  आई  है  कि  मद्रास  में  सेंसर  बोझ  के  कार्यकरण  की

 आलोचना हुई
 है  ;  और

 (a)  क्या  सरकार  का  विचार  मद्रास  में  तथा  देश  के  अन्य  भागों  में  सेंस  र-बोड़े  के

 करण  को  सुव्यवस्थित  करने  के  उपाय  करने  का  है  ?

 सुचना  शरीर  प्रसारण  मंत्री  बसन्त  कौर  हा  ।  मुख्य  आलोचना

 यह  है  कि  सेंसर  बोर्ड  के  विभिन्‍न  कार्यालयों  द्वारा  सेंसरशिप  के  विभिन्‍न  मानक  अपनाये  जा  रहे  हैं
 और  यह  कि  विभिन्‍न  भाषाओं  की  फिल्मों  के  बारे  में  अपनाए  जाने  वाले  मानकों  में  भिन्नताएं

 हैं  |

 सरकार  द्वारा  चलचित्र  1952  के  अन्तर्गत  जारी  किये  गये  मार्गदर्शी  सिद्धान्त

 सभी  फिल्मो ंके  लिए  समान  हैं  और  इसलिए  मानकों  में  भिन्नता  के  लिए  कोई  अवसर  नहीं  होना

 चाहिए  ।  वैयक्तिक  दृश्यों  के  रूप  में  गणितीय  समानता  सुनिश्चित  करना  संभव  नहीं

 क्योंकि  कोई  ऐसा  जो  किसी  फिल्म  विशेष  के  सर्द  में  उल्लंघन कारी  न  वह  सेंसरशिप

 सम्बन्धी  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  का  अन्य  फिल्म  में  विभिन्‍न  सन्दर्भ  में  पूर्णतया  उल्लंघन का री  हो  सकता

 है  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  का  पूरा  प्रयास  किया  जाता  है  कि  फिल्म  के  समग्र  प्रभाव  के
 रूप  में  सेंसरशिप  सम्बन्धी  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  सभी  फिल्मों  पर  लागू  करने  में  समानता  और

 संगतता  हो

 वाद नगर  शर  मेहसाना  के  बीच  सीधी

 टेलीफोन  सेवा

 1868.  श्री  मोती  भाई  कार  चौधरी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वादनगर  और  मेहसाना  के  बीच  सीधी  टेलीफोन  सेवा  देने
 के  लिए  लम्बे  समय  से

 मांग  की  जा  रही  है  और  यदि  तो  कया  इसे  शीघ्र  स्वीकार  कर  लिया  क्योंकि  वाद नगर

 से  मेहसाना  समीप  ही  है  ;  और

 क्या  सहायक  महाप्रबंधक  गुजरात  सर्कल  के  पत्र  स०  आर/94,/सी

 11
 दिनांक  23  1980  के  अनुसार  यह  आश्वासन  दिया  गया  कि  वह  सम्पर्क  अगले

 ag  आठ  चैनलों  से  स्थापित  कर  दिया  जाएगा  और  यदि  तो  क्या  इस  आश्वासन  को  अब  पूरा

 किए  जाने  की  सम्भावना  यद्यपि  अब  दो  वर्ष  बीत  चुके  हैं
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  हां  ।  वाद नगर  तथा

 मेहर
 के  बीच  एक  सीधे  ट्रेक  सकिट  का  औचित्य  पाया  गया  है  तथा

 वादनगर-विसनगर-मेहसाना

 के  बीच  कैरियर  प्रणाली  संस्थापित  हो  जाने  के  बाद  उक्त  सकी  प्रदान  कर  दिया  जाएगा  |

 जी  वादनगर  तथा  मेहसाना  के  बीच  धा  ट्रंक  सकीं  1983  में  उपलब्ध  करा

 दिया  बशर्ते  कि  भंडार  उपलब्ध  हों  ।
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 गुजरात  में  कलोल-मेहसाना  में  कोयला  का

 पाया  जाना

 1869.
 श्री  मोती  भाई  कार  चौधरी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  में  कलोल-मेहसाना  तेल  क्षत्र  में  अधिक  गहराई  में  कोयला  पाया  गया

 है  ;  कौर

 यदि  तो  alae  को  गैस  में  बदलने  की  योजना  में  कया  प्रगति  हुई  है  और  उसका

 पर्ण  ब्योरा  कया है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  तेल  एवं

 प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  लगाए  गए  कच्चे  अनुमान  के  अनुसार  लगभग  3755  मिलियन  टन  कोयले

 के  भंडार  गुजरात  के  कलोल  तेल  क्षेत्र  में  1000  मी०  से  1500  मी०  तक  की  गहराई  में  तेल

 दक  संस्तरों  के  साथ  स्थित  हैं  ।

 सरकार  ने  हाल  ही  में  विशेषज्ञों  का  एक  दल  यूरोप  के  दो  देशों  में  भूमिगत  कोयला

 गैसीकरण  के  पायलट  संयंत्र  प्रयोग  देखने  के  लिए  भेजा  था  ।  परन्तु  यह  दल  अपना  अध्ययन  पूरा

 नहीं  कर  सका  क्योंकि  जिन  देशों  में  विशेषज्ञ  दल  गया  वह  देश  प्रक्रिया  संबंधी  गोपनीय  सूचना

 इस  में  नहीं  देना  थे  ।  विशेषज्ञ  दल  ने  यह  विचार  व्यक्त  किया  है  कि  भूमिगत

 देसीकरण  परियोजनाओं  को  भारत  में  शुरू  करने  से  पहले  विदेशी  प्रौद्योगिकी  और  तकनीकी  ज्ञान

 की  पहले  से  जानकारी  होनी  चाहिए  ।

 भूमिगत  कोयले  के  उत्पादन  में  गतिरोध

 1870.  डा०  कृपा  सिधु  भोई  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1981-82  में  तेल  उत्पादन  के
 सरकारी  आंकड़े  भूमिगत  कोयले  के  मामले

 में  गत  5  वर्षों  में  गतिरोध  आ  जाने  की  ओर  ध्यान  खींचते  हैं  हालांकि  केन्द्रीय  सरकार
 राष्ट्रीयकृत

 कोयला  उद्योग  के  विकास  हेतु  इसे  वित्त  पोषित  करने  हेतु  प्रत्येक  वर्ष  बढ़े  हुए  भारी  संसाधनों  का

 पूजी-निवेश  कर  रहो  है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इन  खामियों  को  दूर  करने  और  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 गए

 ऊर्जा  मंत्रालय
 के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर

 :  और

 No  इं०  लि०  भर  सि०  को०  कृ०  लि०  की  भूमिगत  खानों  से  कोयला  उत्पादन  की  safe  fata-

 लिखित  है
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 विविन  क  कुक

 मि०  टनों

 उत्पादन qq  कुल

 को  ०  Zo  लि०  सि०  को०  क०  लि०

 nr

 1977-78  64.05  8.9 1  72.96

 61.14  9.01  70.15 1978-79

 1979-80  59.13  9.20  68.23

 1980-81  60.99  9.61  10.60

 10.93  74.18 1981-82
 a a

 fao  को०  कं०  लि०  की  भूमिगत  खानों  में  कोयले  के  उत्पादन  में  लगातार  वृद्धि  की  प्रवृति

 दिखाई  देती  रही  है  ।

 को०  ह  fo  की  भूमिगत  खानों  में  कोयले  का  उत्पादन  1979-80  तक  और  1980-81

 से  बढ़ना  शुरू  हो  गया  है  ।  वर्ष  1978-79  और  1979-80  में  उत्पादन  में  कमी  भाने  का  मूल  कारण

 रानीगंज  कौर  झरिया  कोल फील्ड्स  की  खानों  में  बाढ़  भाना  था  ।  यह  बाढ़  1978  में  हुई

 अभूतपूर्व  वर्षा  के
 कारण  आई  भर  इससे  ई०  को

 ०
 लि०  और  भा०  को

 ०
 को०  लि०  की  भूमिगत  खानें

 15.9.1978  से  5.10.1978  तक  जल  मग्न  रही  ।  ई०  Flo  लि०  और  भा ०  को०  को ०  लि०  के

 कुल  393  भूमिगत  कार्यकारी  जिलों  में  से  190  भूमिगत  कार्यकारी  जिले  पूरी  तरह  डूब  गए  थे  और

 3  मि०  टन  से  धिक  कोयले  के  उत्पादन  की  हानि  हुई  ।  बाढ़  के  कारण  भूमिगत  मशीनरी  बुरी  तरह

 क्षतिग्रस्त  हो  गई  थी  ।  इस  बाढ़  का  प्रभाव  1979-80  में  जारी  रहा  क्योंकि  खानों  को  जल  रहित

 करने  में  महगी  भूमिगत  मशीनरी  उपलब्ध  कराने  में  और  क्षतिग्रस्त  उपकरण  की  मरम्मत  कराने  में

 समय  लगा  |

 कोयले  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कई  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।  इन  कदमों  में  यह

 बातें  शामिल  हैं--अनुपस्थिति  को  नियंत्रित  आधारभूत  सुविधाओं  में  नई  खादों  की

 स्वी  afa Wy  बंगाल-बिहार  कोयला  क्षेत्रों  में  ग्रहीत  बिजली  उत्पादन  क्षमता  की  कोयला

 खनन  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण  में  शीघ्रता  करना  और  कर्मचारियों  और  मशीनरी  की

 कता  बढ़ाना  ।

 बड़े  नगरों  में  दोषयुक्त  टेलीफोन  सेवा

 ध
 1871  डा०  कृपा  सिधु  भोई

 ।
 श्री  ए०  नॉलालोहिधादसन

 प्रो ०  पी ०
 Ho  कुरियन

 एस  ०  रामगोपाल  रेड्डी

 ्

 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  1
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 क्या  सरकार  ने  विशेषकर  बड़े  नगरों  में  टेलीफोन  के  दोषयुक्त  कार्यकरण  के  कारणों

 का  पता  लगाया  है  भौर  दो  वर्षों  में  टेलीफोन  पद्धति  में  सुधार  लाने  का  एक  कार्यकरण  बनाया  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  ;  आर

 इनके  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  टेलीफोनों  के  ठीक  ढंग  से

 कार्य  न  करने  के  कारणों  का  चल  गया  कलकत्ता  और  दिल्‍ली  में  तीन  वर्षों  के  समय-बद्ध

 कार्यक्रम  के  अंतर्गत  बाह्म  सयंत्र  को  समुन्नत  बनाने  और  टेलीफोन  सेवाओं  में  सुधार  करने  के  लिए

 कार्य-बलों  का  गठन  किया  गया  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  देश  में  टेलीफोन  सेवाओं  को  सुधा रने  के  लिए  दूरसंचार  समिति  की  स्वी

 कृत  सिफारिशों  को  प्राथमिकता  देते  हुए  लागू  किया  जा  रहा

 (i)  जनोपयोगी  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  सड़क॑  खोदने  के  कार्य  में  लगी  हुई

 सियों  द्वारा  भूमिगत  केबलों  को  अक्सर  क्षति  पहुंचाना  |

 (ii)  उपभोक्ताओं  के  कनेक्शनों  के  लिए  प्रयुक्त  अन-इनस्यूलेटिड  लाइन  वायर  भी  दिक्कतों

 का  कारण  है  |

 bag  ory
 (ii)  उपभोक्ताओं  के  घरों  में  लगाई  गई  तारों  में

 अल्युमीनियम
 4  प्  का  प्रयोग  करने  के

 ।  इनसे  टेलीफोन  कट  जाने  के  दोष  भी  उत्पन्न कारण  शोर  और  धीमी  आवाज  को
 समस्या

 रहती

 हो  जाते हैं  ।

 (iv)  उपभोक्ताओं  के  अहातों में  खराब  टेलीफोन  लगाये  जाने  के  कारण  भी  शिकायतों  में

 अक्सर  वृद्धि  होती  है  ।

 टेलीफोन  प्रणाली  की  कायें  को गे
 सुधारने  के  लि  निम्नलिखित  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं
 2-7

 टूट-फूट  से  बचाने  के  लिए  केबुलों
 को  नलिकाओं  में  बिछाना  ॥

 टूट-फूट  का  पता  लगाने  की  प्रक्रिया  को  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  शुष्क  वायु  द्वारा

 भूमिगत  केबलों  का  दाबीकरण  |

 टेलीफोन  लाइनों  के  लिए  इन्स्युलेटिड  डाय  वायर  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 उपभोक्ताओं  के  अहातों  में  लगी  अल्युमीनियम  की  तारों  को  तांबे  की  तारों  द्वारा

 बदलना  ॥

 टेलीफोन  प्रणाली  में  एक  नये  विकसित  टेलीफोन  उपकरण  को  शामिल  किया  जा

 रहा  है  ।
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 श्रीनगर  प्रदेश में  पत्रों  की  वितरण  व्यवस्था

 1872.  श्री  के ०  ए  स्वामी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  आम  जनता  की  इस  भावना  की  जानकारी  है  कि  भास्कर  प्रदेश  में  बड़ी

 संख्या  से  पत्रों  को  नष्ट  किया  जा  रहा  है  भर  उन्हें  पर्याप्त  संख्या  में  वितरित  नहीं  किया  जाता  है  ;

 (a)  आन्ध्र  प्रदेश  में  जनता  के  डर  को  दूर  करने  के  लिए  सतकंता  रखने  हेतु  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ;  और

 इस  मामले  में  आरम्भ  एक  गए  उपायों  का  ब्यौरा  क्या  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  से  सरकार  को  आंध्र  प्रदेश

 की  आम  जनता  में  व्याप्त  ऐसी  भावना  की  जानकारी  नहीं  है  ।  जब  भी  कभी  विरल  और  इक्के-दुक्के

 मामलों  में  किसी  कर्मचारी  द्वारा  ऐसी  शरारत  करने  का  पता  चलता  ती  मामले  की  जांच

 की  जाती  है  और  उसके  खिलाफ  विभागीय  एवं  कानूनी  कारवाही  की  जाती  है  ।  मौजुदा  विभागीय

 नियमों  और  भनुदेशों  में  वितरण  स्टाफ  की  नियमित  जांच  करने  तथा  प्यंवेक्षण  करने  की  व्यवस्था

 ह ै।

 उपभोकताश्रों  के  विभिन्‍न  श्रेणियों  से  लिए  जाने  वाले  विद्युत  प्रभार

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  निम्न  हि  लि  हा  sro  दर्शाने  बाला 1873.  श्री  बी  ०  कार  नहाटा

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  औद्योगिक  arty  अन्य श्र  जियों  के

 उपभोक्ताओं  से  लिए  जाने  वाले  विद्युत  प्रभार  कया  रहे  हैं  |

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  विद्य./त  की  बिक्री  के  परिणामस्वरूप  प्रत्येक  राज्य  को  कुल

 कितनी  भाव  हुई  ;

 प्रत्येक  राज्य  में  कितने  यूनिट  विद्य/त  का  उत्पादन  हुआ  और  पिछले  पांच  वर्षों  के

 दौरान  उपभोक्ताओं  से  कितने  यूनिट  विद्युत  के  प्रभार  लिए  गए  ;  और

 पिछले  पांच  वर्षों  में  प्रत्येक  राज्य  में  एक  विद्युत  प्रभारों  के  रूप  में  कितनी  राशि  वसूल

 की  गई  और  प्रति  यूनिट  कितना  वसूल  किया  गया  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  से  सूचना  एकत्र की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |
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 राज्याध्यक्ष  समिति  को
 सिफारिश

 का  क्रियान्वयन

 1874.  श्री  do  श्रार  ०  नहाटा  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपास  करेंगे  कि  :

 राज्याध्यक्ष  समिति  की  सिफारिशों  के  क्रियान्वयन  में  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की

 गई

 समिति  की  किन  सिफारिशों  को  सरकार  ने  स्वीकार  किया  है  और  इन  सिफारिशों के

 क्रियान्वयन के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ;

 (a)  किन  सिफारिशों  को  सरकार  द्वारा  अस्वीकार  किया  गया  है  और  कौन-कौन सी

 रिशें  अभी  विचाराधीन है  ;  भर

 इन  सिफारिशों  के  क्रियान्वयन  में  सरकार  कितना  समय  लेगी  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री

 विक्रम
 से  विद्युत  समिति  ने  बातों

 के  साथसाथ  केन्द्रीय  विद्य/त  उत्पादन  के  लिए  अधिक  भूमिका  क्ष  शरीय  स्तर  पर  विद्युत
 सप्लाई  उद्योग  के  संगठनात्मक  ढांचे  को  मजबूत  करने  तथा  राज्य  विजली  dels  प्रबंध  और  वित्तीय

 को  सशक्त  बनाने  की  सिफारिश  की  है  ।  इन  सिफारिशों  पर  राज्यों  से  अपने  विचार

 भेजने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  है  ।
 चू

 कि  इसमें  नीति  सम्बन्धी  समस्याएं  शामिल  हैं  इसलिए  इन
 सिफारिशों  के  क्रियान्वयन  से  पूर्व  राज्यों  से  पूर्व  परामर्श  करना  आवश्यक  समझा  गया  है  ।

 समिति  ने  विशेषरूप  से  परियोजना  वर्तमान  सुविधाओं  के  प्रचालन
 ¥q-

 रक्ष  कार्मिकों  के  लिए  प्रशिक्षण  आदि  के  सम्बन्ध  में  विद्युत  सप्लाई  उद्योग  के  ary  निष्पादन  में

 सुधार  करने
 के  लिए  भी  अनेक  सिफारिशें  की  हैं  ।  इनमें  से  बहुत  सी  सिफारिशें  राज्यों  के  क्ष

 कार  के  अंतगर्त  हैं  तथा  उनके  द्वारा  क्रियान्वित  की  जा  सकती  हैं  ।  इन  सिफारिशों  की  सुची  जिसे

 केन्द्र  तथा  राज्य  दोनों  स्तर  पर  सम्बन्धित  एजेंसियों  द्वारा  क्रियान्वयन  के  लिए  सरकार  द्वारा

 स्वीकृत  किया  गया  उपबन्ध
 में  दी

 गई  हैं  ।
 में

 रखे  देखिए  संख्या  एल०  ato

 4292/82]  संबंधित  एजेंसियों  के  साथ  परामर्श  करके  इन  सिफ़ारिशों  को  क्रियान्वित  किया  जा  रहा

 चूकि  इसमें  दीघंकालिक  तकनीकी
 प्रशासनिक  उपाय

 शामिल  हैं  इसलिए  इन  सिफारिशों

 के  पूर्णरूप  से  कारगर  होने  में  कुछ  समय  लगेगा  |  केन्द्र  में  तथा  राज्य  स्तर  पर
 सम्बन्धित  एजेंसियों

 के  साथ  परामशं  करके  बाकी  की  सिफारिशों  पर  भी  कार्रवाही  की  जायेगी  ।

 fasta
 उत्पादन  हेतु  विषव  से  बातचीत

 1875.  प्रो०  रुप  चन्द  पाल

 श्री  सुनील  मंत्रा  }
 :

 क्या  ऊर्जा
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में
 fara  बैंक  के  अधिकारियों  ने  ऊर्जा  मं

 से  विद्युत
 उत्पादन  के  बारे  में  बातचीत  की  है  ;
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 यदि  gi,  तो  उक्त  बातचीत  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या  है

 विश्व  बैंक  द्वारा  रखे  गए  प्रस्ताव  क्या  हैं  ;  और

 मंत्रालय  द्वारा  स्वीकार  किए  गए  प्रस्ताव  क्या  हैं  ;  और  उनका  ब्यौरा  क्या

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  से
 विद्या त  सैक्टर  में  विश्व

 बैंक  द्वारा  वित्त  पोषित  की  जा  रही  परियोजनाओं  के  सहायता  के  लिए  विश्व  बैंक  को

 प्रस्तुत  अन्य  परियोजनाओं  का  बेक  द्वारा  मुल्यांकन  किया  जा  रहा है
 ।  इर  संबंध  में  मूल्यांकन  प्रकिया

 के  एक  भाग  के  रूप  बैंक  के  अधिकारियों  के  साथ  विचार-विमर्श  किया  जय  रहा  है  ।  इन

 जनेओं  के  लिए  विश्व  बैंक  की  सहायता  स्वीकृति  से  सम्बन्धित  शर्तों  को  अभी  अंतिम  रूप  दिया

 जाना  है  |

 न्यू जप पस  कौर  पब्लिकेशन  लिमिटेड  पटना

 1876.  श्री  भोगेन्द्र  भा  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  न्यूज  पेपर  और  पब्लिकेशन

 पटना  के  बारे  में  27  1982  के  अता
 रां  कित

 प्रश्न  संख्या  9691  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 7.0 mer इ  fi
 क्या  भारतीय  प्रेस  परिषद  ने  बिहार  सरकार  के  ARS |  पर

 पुरी

 करली

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कपा
 है  तथा  ये  शिकायतें  क्या-क्या  हैं  और  उन  पर  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ;

 क्या  समाचारपत्रों  की  स्वतंत्रता  सम्बन्धी  पनतिता  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  केन्द्रीय

 कार  बिहार  सरकार  को  न्यूजपेपर  और  पब्लिकेशन  लिमिटे  पटना  के  मामलों  में  अनुचित  हस्तक्षेप

 करना  बन्द  कन  देने  की  सलाह  दे  रही है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सुचना  भ्र ौर  प्रसारण  मंत्री  वसन्त  :  नहीं ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भर  केन्द्रीय  सरकार  का  प्रेस  की  स्वतंत्रता  में  दृढ़  विश्वास  है  ।  जहां  तक

 न्यूज पेपर्स  एंड  पब्लिकेशन्स  पटना  की  शिकायत  का  सम्बन्ध  भारतीय  प्रेस  परिषद  द्वारा

 इसकी  पहले  ही  जांच  की  जा  रही  है

 सुदर्शन  चिट  लिमिटेड  का  पंजीकरण

 1877.  डा०  aaa  कुमार  पंडित  :  कया  न्याय  site  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 134



 29.
 1904  (a)  लिखित  उत्तर

 क्या  कम्पनी  रजिस्टर  ने  सुदर्शन  ट्रेडिंग  कम्पनी  को  चिट  लिमिटेडਂ

 नामक  एक  सहायक  कम्पनी  का  बंगलूर  में  1979  में  रजिस्ट्रेशन  स०  3675/79  के  अंतगर्त

 पंजीकृत  किया  है  ;

 क्या  सुदर्शन  ट्रेडिंग  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा  संचालित  सुदन  चिटफंड  स्कीम  को  रोक

 दिया  गया  है  ओर  उस  पर  जमाकर्ताओं  द्वारा  न्यायालय  में  मुकदमा  चलाया  जा  रहा  है  ;

 जब  इसी  नाम  की  कम्पनी  पर  न्यायालय  के  अधीन  रोक  लगा  दी  गई  थी  तथा  इस

 कम्पनी के  वही  निदेशक  थे  जो  इस  निषिद्ध  कम्पनी  के  तब  रजिस्ट्रार  द्वारा  इस  दूसरी  कम्पनी

 को  पंजीकृत  क्यों  किया  गया  ;  और

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  की  जांच  करा  ली  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम

 निकले
 ;

 और  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एं०  ए०  :

 धीन  कम्पनी  को  5-12-1979  को  बंगलौर  में  पंजीकृत  किया  गया  था  ।

 इस  विभाग  को  दोनों  में  से  किसी  को  भी  जानकारी  नहीं  है  कि  सुदर्शन  efst  कम्पनी

 लिमिटेड  पर  चिट  फंड  योजना  के  संचालन  पर  या  जमाकर्ताओं  द्वारा  न्यायालयों  में  प्रस्तुत  मुकदमों  से

 कोई  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  है  ।  1973  इस  कम्पनी  ने  नये  घिट  फंड  व्यापार  को  अपनी

 एक  सहायक  कम्पनी  को  हस्तांतरित  किया  था  |

 तथा  उपरोक्त  को  दृष्टिगत  करते  हुए  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 समय  प्रदेश  में  अतिरिक्त  विद्युत  पारेषण

 ala  के  लिए  योजनायें

 1878.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  राज्य  ने  सरकार  का  अतिरिक्त  विद्य/त  पारेषण  कार्यों  की  कितनी  योजनाएं

 पेश  की  थीं  और  उनमें  से  कितनी  योजनाएं  योजना  आयोग  के  पास  लम्बित  हैं  ;

 उपयु क्त
 में  से  वर्ष  1980  और  1981  के  दौरान  कितनी  योजनाओं  को  शुरू  करने  और

 पूरा  करने  की  मंजूरी  दी  गई  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्या  योजना  आयोग  ने  वर्ष  1982  और  1983  के  लिए  अतिरिक्त  विद्युत  पारेषण

 योजनाओं  को  मंजूरी  दी  है  अथवा  दे  रहा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 (it

 विक्रम  :  और  मध्य  प्रदेश  राज्य  में

 अतिरिकत
 विद्युत

 पारेषण  कायें  में  वृद्धि  के  लिए  सरकार  को  प्रस्तुत  की  गई  कोई  भी  स्कीम  योजना

 आयोग  के  पास  लम्बित  नहीं  एक  स्कीम  जिसमें  (1)  400  के ०  वी०  सिंगल  alee
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 ऋण  लाइन  (821  सर्किट  किमी ०)  और  (11)  को  इन्दौर  तथा  भिलाई  में  400  Fo  वी
 ०

 के  उप-केन्द्रों की  जिसे  योजना  आयोग  ने  7-7-1979  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  को

 बाद  में  संशोधित  किया  गया  उसमें  निम्न  कार्य  शामिल  हैं  :

 (1)  400  के ०  वी०  सिंगल  सकिट  पारेषण  लाइन  (845  सकी  किमी ०  )

 (2)  भिलाई  ऑर  इन्दौर  में  400  Fo  वी०  के  उप-केन्द्रों  की  स्थापना  |

 इस  संशोधित  स्कीम  को  योजना  आयोग  द्वारा  अभी  निवेश  सम्बन्धों  स्वीकृति  दी  जानी  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  22९  के०  वी०  132  Fo  वी ०  की  पारेषण  प्रणाली  की  एक  अन्य  स्कीम  को

 योजना  आयोग ने  छठी  योजना  के  दौरान  कार्यान्वित  करने  के  लिए  121  57.56  लाख  रुपये  की

 लागत  पर  23-5-1980  को  निवेश  सम्बन्धी  निर्णय दे  दिया  स्कीम  में  निम्नलिखित कार्य

 शामिल हैं

 (1)  220  के०  ato  पारेषण  सकट  किमी
 ०

 (2)  132  के०  वी
 ०

 पारेषण  सकट  किमी
 ०

 (3)  बिलासपुर  में  220  Fo  वी ०

 उप-केन्द्रों  की  स्थापना  तथा

 तथा  सतपुड़ा  में  विमान  220  के ०  ato  उप-केन्द्रों  में  वृद्धि  ।

 रक
 ne  ण  वी  ०

 (4)  26  स्थलों  पर  132  Ho  वी  ०  उप-केन्द्रों  की  स्थापना  तथा  वेतनमान  132

 जिनकी  संख्या  59  में  वृद्धि  ।

 मध्य  प्रदेश  भर  आन्ध्र  प्रदेश  के  मध्य  एक  अन्तर्राज्यीय  पारेषण  लाइन  (220  के ०  ato

 लोअर  सिलेर  भी  योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृत  गईं  जिस.पर  1981-82  के  दौरान

 कार्य  पूरा  हो  गया  था  ।  लाइन  को  कुल  लम्बाई  207  किमी०  है  जिसमें  से  170  किमी०  मध्य  प्रदेश

 में  तथा  शेष  आन्ध्र  प्रदेश  में  है
 ।

 पारेषण  स्कीमें  प्रति  बर्ष  के  आधार  पर  नहीं  बनाई  परन्तु  योजनावधि  के  दौरान

 समग्र  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखा  जाता  पारेषण  स्कीमें  स्वीकृति  प्राप्त  करने  के  लिए  केन्द्रीय

 बिद्युत
 प्राधिकरण  द्वारा  तैयार  की  जाती  हैं  तथा  योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकार  की  जाती हैं  ।

 कोयला  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  से  कोयले  के  मूल्य  में  afs

 1879.  श्री  gare
 :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोयला  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  से  सरकार
 ने

 कितनी
 बार  कोयले के  मूल्यों

 में

 वृद्धि  कीं  है|  और  यह
 प्रति  मीटरी

 टन  कितनी  थी  ;
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 कोयले  के  मुल्यों  में  प्रत्येक  समय  वृद्धि  होने  पर  लोगों  को  अधिक  खर्च  करना

 पड़ता

 क्या  सरकार  को  कोयले  के  मृत्य  में  इस  प्रकार  की  वृद्धि  की  अन्य  वस्तुओं  पर  हुई

 प्रतिक्रिया की  जानकारी  है  ;  और

 (1)  सर्दी  तो  सरकार  द्वारा  उन  अन्य  वस्तुओं  के  मूल्यों  को  बढ़ने  से  रोकने  के  लिए

 कौन-से  ठोस  कदम  उठाए  गए  हैं  जिन्हें  आवश्यक  औद्योगिक  खादानों  के  रूप  में  कोयले  का  प्रयोग

 करना  होता

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मार्गों  शंकर  :  और

 राष्ट्रीय
 क  रण  के  तमय  कोयले  की  औसत  खान-मुहाना  कीमत  रु०  37.50  प्रति  टन  थी ।  तब  से  औसत

 खान-मुहाना  कीमत  पांच  बार  बढ़ाई  गई  है  जो  निम्नलिखित  है  :

 ~~

 वृद्धि  की  तारीख  औसत  खान-मुहाना  कौमत
 ee  ब  »-

 कोल  afze
 न्  यानी

 far
 1९1  ग

 ee
 रेनी  कोलियरीज  क  लि०

 Ro  Ro 1-4-1979  -47.50  50.50

 रु०  रु० 1-7-1975  64.92  67.65

 eo  101.18  Ro 17-7-1979  99.92

 रु०  128.02  रु० 14-2-1981  135.85

 रु०  145.90  रु० 27-5-1982  154.75

 ऑब्  a

 और  कोयले  की  की  मतों  में  संशोधन  का  भार  विभिन्न  उपभोक्ता  उद्योगों  पर  अधिक

 नहीं  पड़ा  हैं  ।

 संविधान  का  गलत  अनुवाद

 [- 1  की
 1880.

 श्री  भोगेन्द्र  का  :  क्या  न्याय  कौर  कम्पनी  क  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  निरपेक्षਂ  शब्द  का  गलत  अनुवाद  है  और  यह  एक  बहुत  गलत

 at  यथा  अकत्तेव्यनिष्ठ  अथवा  इससे  मिलते  जुलते  अन्य  अथ  की  ओर  इंगित  करता  है  ;

 यदि  तो  कया हमारे  संविधान  और  अन्य  प्रयोजनों  के  लिए  शब्द  का

 अनुवाद
 करने  का  विचार  ओर
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगन्नाथ  :  से

 अंदर  जी-हिन्दी  शब्द  कोशों  में  के  हिन्दी  पर्याय  के  रूप  में  कतिपय  अन्य  शब्दों  के

 साथ  साथ  निरपेक्षਂ  और  शब्द  भी  दिए  गए  हैं  डा०  बाहरी  और  डा०

 बुल्के  के  शब्द  ।  शब्द  के  अलग  अलग  अर्थ  हैं  और  उसके  लिए  सही  पर्याय  का

 अवधारण  उस  संदर्भ  के  अनुसार  करना  पड़ेगा  जिसमें  उक्त  शब्द  का  प्रयोग  विशिष्ट  अंग्रे  जी  पाठ  में

 हुआ  है  ।  प्रश्न  के  भाग  में  दिए  गए  सुझाव  को  नोट  कर  लिया  गया  है  ।

 छठी  योजना  के  दौरान  बविद्य/त  उत्पादन  कार्यक्रम

 1881,  क्रो  बनी०  बी ०  देसाई
 :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः श्री  एम०  alo  चन्द्रशेखर  भर्ती

 यदि  दोषपूर्ण  विद्युत  कार्यक्रम  को  उपचारात्मक  उपायों  के  माध्यम  से  सुधारा  नहीं

 जाता  छठी  योजना  के  क्रियान्वयन  पर  गम्भीर  रूप  से  प्रभाव  पड़ेगा  ;

 यदि  तो  क्या  योजना  के  प्रथम  दो  वर्षों  में  अतिरिक्त  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  में

 32  प्रतिशत  की  गिरावट  आई  है  alt  योजना  में  निर्धारित  लक्ष्य  19666  मेगावाट  अतिरिक्त

 क्षमता  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  केवल  3998  मेगावाट  का  ही  उत्पादन  हुआ  ;

 कया  उपयु क्त  आंकड़ों  के  अनुसार  लगभग  15668  मेगावाट  उत्पादन  करना  होगा  ;

 कया  यह  पता  चला  है  कि  *'भेल  और  अन्य  निकायों  द्वारा  उपकरणों  की  सप्लाई  में

 अत्यधिक  विलम्ब  होने  से  ही  ag  स्थिति  हुई है  ;  ओर

 यदि  तो  अन्य  कौन  व्यक्ति  इसके  लिए  जिम्मेदार हैं
 और  इस  बारे  में

 क्या  कदम

 उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  पंचवर्षीय  योजना  तेयार  करते

 समय  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  तक  विद्युत  की  मांग  और  पूर्ति  की  स्थिति  को  संतुलित  करने  की

 जना  की  जाती  है  ।  निधियों  की  की  मतों
 में  उपस्कर  तथा  सामग्री  की

 दगी  में  विलम्ब  आदि  जैसी  बहुत  सी  बाधाओं  वजह  से  नई  उत्पादन  यूनिटों  के  चालू  करने  में

 विलम्ब  के  कारण  कमियां  हुई  हैं  ।  विद्युत  की  मांग  को  सप्लाई  के  बराबर  करने  के  हमेशा  प्रयास

 किए  जाते  हैं  ।

 और  योजना  अवधि  (1980-85)  के  लिए  19666  मेगावाट  क्षमता  की  बढ़ोतरी

 का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गयां  है  ।  पहले  वर्ष  (198  0-81)  में  2687  मेगावाट  के  कार्यक्रम  की  तुलता

 में  1823  मेगावाट  का  लक्ष्य  प्राप्त  किया  गया  था  ।  दूसरे  वर्ष  (1981-82)  में  3212  मेगावाट  के

 किया  गया  था  | कार्यक्रम  की  तुलना  में  2175  मेगावाट  का  लक्ष्य  प्र
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 भेल  द्वारा  उपस्करों  की  सप्लाई  में  विलम्ब  कमियों  का  एक  मुख्य  कारण  है  |

 इसके  अन्य  जिम्मेदार  कारण  ये  हैं
 :

 1.  निधियों  की  अपर्याप्त  व्यवस्था  |

 2.  भूमि  अधिग्रहण  में  विलम्ब |

 3.  स्थल  का  अपर्याप्त  अन्वेषण  ।

 4.  परियोजनाओं  के  लिए  इंजीनियरी  विशिष्टियों  को  अंतिम  रूप  देने  में  बिलम्ब  ।

 5.  आनुषंगिक  उपस्करों  के  लिए  YTsT  देने/ठेके  देने  में  विलम्ब  |

 6.  सीमेंट  आदि  जैसी  निर्माण  सामग्री  की  कमी  i

 सिविल  कार्यों  में  विलम्ब  ।

 8.  असंतोषजनक  औद्योगिक  सम्बन्ध  |

 बाधाओं  को  दूर  करने  की  दृष्टि  से  परियोजनाओं  की  मॉनिटरिंग  अधिक  कर  दी  गई  है  |

 परियोजनाओं  की  विभिन्‍न  गतिविधियों  की  ध्यानपूर्वक  मानीटरिंग  करने  के  लिए  केन्द्रीय  विद्य/त

 प्राधिकरण  में  निर्माण  मानीटरिंग  निदेशालय  स्थापित  किए  गए  हैं  ।  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  में

 परियोजना  उपस्कर  निर्माण  एजेंसियों  आदि  के  साथ  समन्वय

 और  समीक्षा  बैठकों  का  नियमित  रूप  से  आयोजन  किया  जाता  है  ।  सुधारात्मक  कार्रवाई  करने  के

 लिए  सभी  कठिनाइयों  की  कड़ी  निगरानी  की  जाती  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्र  सरकार  द्वारा

 उपयुक्त  कार्रवाई  करने  के  लिए  विद्युत  विभाग  में  समीक्षा  बैठकों  का  भी  आयोजन  किया  जाता  है  ।

 ऊर्जा  मंत्री  के  स्तर  पर  राज्य  विद्युत  मंत्रियों  की  बैठकों  का  आयोजन  भी  राष्ट्रीय  स्तर  पर  किया

 जाता  जिसमें  उपचारात्मक  कारवाई  करने  के  लिए  निर्माणाधीन  विद्युत  परियोजनाओं  को  चालू

 करने  के  लिए  समोक्षा  की  परियोजना  स्तर  पर  प्रबंध  व्यवस्था  में  सुधार  लाने  के  लिए  राज्य

 बिजली  बोर्डों  को  1980  में  विस्तृत  ग्गगंदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  गए  हैं  ।  प्रमुख  सप्लायर

 TAT:  बी०  एच०  ई०  एल०  तथा  आई०  एल०  Fo  से  उपस्करों  की  समय  पर  प्राप्ति  तथा

 योजना  प्राधिकारियों  द्वारा  अन्य  विभिन्‍न  निवेशों  की  उपलब्धता  का  कारगर  समन्वय  करने  के  लिए

 हारमोनोग्रामस  की  एक  प्रणाली  इस  वर्ष  आरम्भ  की  गई  है  ।  भविष्य  में  चालू  करने  के  कार्यक्रम  का

 समन्वय  परियोजना  प्राधिकरण  द्वारा  हा  रमोनोग्रामस  द्वारा  किया  जाएगा  ।

 दयानत  घाटी  परियोजनाएं

 1882.  श्री  के०  ए०  राजन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  के  मुख्य  मंत्री  ने  हाल  ही  में  विवादास्पद  शान्त  घाटी  परियोजनाओं  के  लिए

 स्वीकृति  मांगी  थी  ;  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ।

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  साइलैंट  वेली  जल  विद्युत
 न्या त्या तवा  हो  os  ~ योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  सम्बन्ध  में  ऊर्जा मं  UAT  म  काल  Wir  way  दमी  = के  ye  चना  नल  ओ  रसे  हाल  ही

 में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 1982

 राजस्थान  व  aq  राज्यों  में  उद्योगों  के  लिए

 बिजली  को  कटौती

 1883.  श्री  मानव  राव  सीरिया

 श्री  ध्रद्दोक  गहलौत
 |

 श्री  जीत बाग  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  सत्य  साधन  चक़वर्तों

 क्या  राजस्थान  में  उद्योगों  को  बिजली  की  अत्यधिक  कटोती  को  ध्यान  में  रख  कर

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उस  राज्य  में  उद्योगों  की  मांग  पर  कम  से  कम  25  प्रतिशत  बिजली  देने  के  लिए

 कदम  उठाने  का  fara  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  किए  गये  निर्णय  का  ब्योरा  क्या  है  ;

 क्या  अन्य  राज्यों  में  भी  उद्योगों  में  इसी  बिजली  में  कटौती  की  गई  भर

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  अब  तक  बिजली  की  कितनी

 कटौती  की  गई  है  और  वहां  अधिक  बिजली  देने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  और  (@)  राजस्थान
 परमाणु

 विद्युत  केन्द्र  की  दोनों  यूनिटों  के  4  मार्च  से  27  1982  तक  बन्द  हो  जाने  के  कारण

 स्थान  विद्युत  की  कमी  का  सामना  कर  रहटा  है  ।  मांग  तथा  उपलब्धता  के  बीच  के  अन्तर  को  समाप्त

 करने  के  लिए  राज्य  ने  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  उपभोक्ताओं  पर  विद्युत  प्रतिबन्ध  लगाए  जिसमें

 गैर-प्राथमिकता  प्राप्त  उच्च  वोल्टास  उद्योगों  पर  30  से  100  प्रतिशत  तक  कीं  प्राथमिकता

 प्राप्त  उच्च  वोल्टास  उद्योगों  पर  20  से  75  प्रतिशत  तक  की  मध्यम  उद्योगों  पर  20  से

 50%  तक  की  कटौती  शामिल  उपयुक्त  विद्युत  दिन-प्रतिदिन  की  उपलब्धता  पर

 निर्भर  करते  भिन्न-भिन्न  थीं  ।

 राजस्थान  में  विद्युत  की  अत्यधिक  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्रीय  क्षेत्र
 के  बदरपुर

 ताप  विद्युत  केन्द्र  से
 राजस्थान  को  1982  में  लगभग  79.72  युनिट  1982  में  82.57

 मिलियन  यूनिट  मई  में  70.30  मिलियन  युनिट  तथा  1982  में  57.41  मिलियन  युनिट  की

 सहायता  दी  गई  ।  तथापि  उद्योगों  सहित  विभिन्‍न  समूहों  के  उपभोक्ताओं  में  उपलब्ध  faa  का

 वितरण  करने  का  मुख्य  दायित्व  राज्य  सरकार  का  है  ।

 राजस्थान  की  तरह  देश  के  अन्य  किसी  भी  राज्य  में  उद्योगों  पर  इस  स्तर  की  विद्युत

 कटौतियां  लागु  नहीं  की  जा  रही  हैं  ।

 1982  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों में  लगाई  गई  द्यूत  कटौतियों
 के

 ब्योरे

 संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  ‘o@to
 4293/82]
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 लिखित

 उत्तर

 विभिन्‍न  राज्यों  में  विद्युत की  उपलब्धता  में  सुधार  करने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  गए  हैं  ।  इन

 उपायों  में  निम्नलिखित  उपाय  शामिल  हैं  :--

 1.  1982-83  के  दौरान  नई  उत्पादन  क्षमता  में  लगभग  3500  मेगावाट  की  शीघ्र  वृद्धि

 करना  ;

 2.  क्षमता  समुपयोजन  तथा  वर्तमान  ताप  विद्युत  उत्पादन  यूनिटों  के  कायें-निष्पादन  में

 सुधार  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  और  राज्य  बिजली  बोर्डों  की  सहायता  करना  ;

 3.  फालतू  बिजली  वाले  राज्यों  से  कम  ऊर्जा  वाले  राज्यों  की  सहायता  के  लिए  प्रबन्ध

 करना ॥

 भ्रागरा-ग्यालियर-जबलपुर  को-एक्सिस  स्कीम

 1885.  श्री  साधन  राव  सिंधिया  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वित  आगरा-ग्वालियर-जबलपुर  कौंसिल  योजना  के  लिए  किए  गये  सर्वेक्षण  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  कया  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  योजना  को  सिद्धान्त  रूप  में

 कार  कर  लिया  गया  है  ।  विस्तृत  सर्वेक्षण  काय  प्रगति  पर  है  ।

 ग्वालियर  को  नई  दिल्ली  टी०  ए०  एक्स०  से  जोड़ना

 1886.  श्री  माधव  राव  सिंधिया  :  क्या
 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्वालियर  को  नई  दिल्‍ली  टी०  ए०  एक्स ०  से  जोड़ने  और  ग्वालियर  तथा

 धानी  के  बीच  एस०  Ao  डी०  सुविधा  प्रदान  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  की  जांच  की  गई  है  ;  भर

 क्या  इसे  किफायती  अथवा  वांछनीय  नहीं  समझा  गया  है  कौर  यदि  तो

 उसके  क्या  कारण

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  योगेन्द्र  मकवाना  )  :  (i)  gi  |

 (ii)  ग्वालियर  तथा  दिल्‍ली  के  बीच  प्वाइंट-टू-प्वाइंट  उपभोक्ता  ट्रंक  डार्लिंग  सेवा  पहले

 से  ही  उपलब्ध है

 (i)  अन्तरिम  व्यवस्था  के  बतौर  ग्वालियर  को  दिल्‍ली  टी०  ए०  एक्स०  के  साथ

 इसके  सीमित  पारगमन-परिज्ञात  के  विस्तार  के  पश्चात्‌  जोड़े  जाने  का  प्रस्ताव है  ।

 (ii)  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  डार्लिंग  योजना  के  एक  भाग  के  रूप  में  ग्वालियर  को  आगरा  में

 संस्थापित  किए  जाने  वाले  के  साथ  जोड़ने  का  प्रस्ताव
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 सीमावर्तों  पैंतीस  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  सेवा

 1887.  थी  चिगवांग  कोनयक  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  योजना  में  दूर  संचार  और  डाक  सेवाओं  के  विस्तार  पर  कितनी  राशि  खर्च  की

 जाएगी ;

 इस  अवधि  में  शुरू  की  जामे  वाली  मुख्य  परियोजनाएं  क्या  कौर

 देश  के  सीमावर्ती  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  बेहतर  द्र  संचार  सेवा  उपलब्ध  कराने  के  लिए

 लक्षित  नई  योजनाएं  कौन-सी

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  छठी  योजना वधि  के  दौरान

 दूर  संचार  सेवाओं  के  विस्तार  पर  2336  करोड़  रुपये  की  राशि  तथा  डाक  सेवाओं  के  विस्तार  पर

 172  करोड़  रुपये  की  राशि  खर्चे  की  जाएगी  ।

 दूर  संचार  विस्तार  योजना  में  13.30  लाख  नये  टेलीफोन  कनैक्शन  प्रदान

 20,000  नये  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने  तथा  समान  सख्या  में  तारघर  खोलने  की  मुख्य

 योजनाएं  शामिल  हैं  ।  विस्तार  कार्यक्रम  में  लम्बी  दूरी  के  पारेषण  माध्यम  में  और  अधिक

 वेव  रेडियों  रिले  प्रणाली  तथा  को-एक्सियन  प्रणाली  की  संस्थापन  के  जरिए  सुधार  करना  भी  शामिल

 है  oa  योजना  के  दौरान  दूरसंचार  क्षेत्र  में  इलेक्ट्रानिक  स्विमिंग  प्रौद्योगिकी  भी  चालू  की  जाएगी

 विस्तार  कार्यक्रम  योजना  अवधि  के  दौरान  दूरवर्ती  तथा  अगम्य  इलाकों  की  आवश्यकता  प्री

 करने  के  लिए  उपग्रह  संचार  संस्थापित  किया  जाना  भी  शामिल  है  ।

 देश  के  सीमावर्ती  अगम्य  पहाड़ी  इलाकों  में  बेहतर  दूरसंचार  सुविधाएं  प्रदान  करने

 के  लिए  उपग्रह--संचार  परियोजना  के  अंतगर्त  भू-केन्द्रों  की  संस्थापना  की  गई  है  ।  पहाड़ी  इलाकों

 में  रेडियों  रिले  प्रणाली  की  भी  योजना  बनाई  गई  है  ।

 समेकित  दूरसंचार  व्यवस्था  कार्यक्रम

 1888.  श्री  वृद्धि  चन्द  जन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 समेकित  दूरसंचार  व्यवस्था  कार्यक्रम  में  शामिल  करने  के  लिए  देश  के  किन-किन

 जिलों  को  चुना  गया  है  ;

 इन  जिलों  में  इस  समेकित  कार्यक्रम  के  विस्तार  भर  विकास  में  अब  तक  कितनी

 प्रगति  हुई  है  ;  और

 यह  कार्य  पूरी  तरह  से  कब  तक  पुरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?
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 1904  न

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  चुने  गए  जिलों
 के

 नाम

 निम्नानुसार  हैं  :

 आगरा

 अलेपी

 वाडम ेर

 बेलयाम

 भोपाल

 जलपाईगुड़ी

 'टिहार/पर्णिया

 होहिमा/मो  कोन्कचुंग/सेन्सांग

 कोलाबा

 10  को  रा  पुट

 कृष्णा

 12  मथुरा

 13  मेहसाना

 14  मुर्शिदाबाद

 15

 16  उत्तरी  लखीमपुर

 17  संगरूर

 28  दक्षिण  भरकूट/पांडिचेरी

 इन  जिलों  में  समेकित  जाल  कार्य  योजनाओं  को  लागु  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  विभाग

 के  विचाराधीन  है  ।

 कार्य  के  छठी  योजना  में  पुरा  होने  की  सम्भावना  है  |

 कोलगेट  पामोलिव  लि०

 1889.  भी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  ५ करेंगे  fH:

 क्या  कोलगेट  पामोलिव  लिमिटेड  बाजार  में  अपने  द्वारा  निर्मित  अन्य  कम

 प्रचलित  मदों  की  बिक्री  बढ़ाने  के  लिए  अपने  cadet  और  टूथ पाउडरों  का  प्रयोग  कर  रहा  है  जिससे

 अधिनियम  का  उल्लंघन  होता  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  और  उसके  तथ्य  क्या
 हैं

 तथा  स्थिति  को  ठीक  करने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
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 न्याय  site  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  To  :  तथा

 एकाधिकार  तथा  भव  रोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  को  म०  कोलगेट

 लिमिटेड  के  एक  व्यापारी  से  1981  में  इन  आरोपों युक्त  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  थी  कि

 कम्पनी  एक  अधिक  बिकने  वाली  वस्तु  कोलगेट  टूथपेस्ट  के  साथ  अन्य  कम  बिकने  वाली
 वस्तुएं  जैसे

 टूथ  बुश  भारी  खरीदने  का  बंधन  लगाती  है  ।  आयोग  द्वारा  सम्बन्धित

 बाजार  में  की  गई  जांचों  से  इन  आरोपों  की  पुष्टि  के  लिए  साक्ष्य  प्राप्त  नहीं  हुए  ।

 बिजली  के  फल  हो  जाने  से  कार्यक्रम  घंटों  का  नुकसान

 1890.  श्री  कार  एन०  राकेश  क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  aes  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वित्तीय  वर्ष  1981-82  के  दौरान  बिजली  फेल  हो  जाने  के  कारण  कितनी  बार

 दर्शन  कार्यक्रमों  में  बाधा  भाई  ;

 उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  बिजली  की  सप्लाई  के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  कितने

 कार्यक्रम  घंटों  का  नुकसान  हुआ  ;  और

 भाविष्य  में  इस  समस्या  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 सूचना  site  प्रसारण  मंत्री  वसन्त  :  और  वित्तीय  वर्ष  198  1-82

 के  बिजलीं  की  सप्लाई  उपलब्ध  न  होन ेके
 कारण  विभिन्‍न  दूरदर्शन  केन्द्रों  पर  दूरदर्शन

 क्रमों  में  1,172  बार  बाधा  भाई  और  कुल  94  घन्टे  भर  4  मिनट  के  कार्येक्रम  घन्टों  का  नुकसान

 हुआ ।

 दूरदर्शन  केन्द्रों  के  लिए  बिजली  की  विश्वसनीय  और  स्थायी  सप्लाई  सुनिश्चित:करने

 के  लिए  दूरदर्शन  राज्यों  के  विद्युत  प्राधिकारियों  के  निरन्तर  सम्पकं  में  हैं  ।
 इसके  जिन

 स्थानों  पर  बिजली  की  सप्लाई  अत्यन्त  अविश्वसनीय  उनके  कुछ  केन्द्रों  को  सेवा  जां
 री  रखने के  लिए

 अल्प  क्षमता  वाले  डीजल  जनरेटर  उपलब्ध  किए  गए

 अहमदाबाद  रेडियो  स्टेशन  को  क्षमता

 1891.  शी  कार
 ०

 पी०  गायकवाड़  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अहमदाबाद  की  क्षमता

 आरम्भ  से  ही  केवल  50  किलोवाट  रही  है  ;  जबकि  अहमदाबाद  शहर  की  जनसंख्या  वर्ष  1951  में

 8.1  लाख  से  बढ़कर  वर्ष  1981  में  25  लाख  हो  गई

 को  इस  बात  की  जानकारी  भी  है  कि  वर्तमान  चैनल  पर  दबाव  और
 (a)  क्या  स
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 अहमदाबाद  स्टेशन
 सीमित  क्षमता  होने  के  कारण  गुजराती  भाषा  के  कार्यक्रम  में  कटौती  करनी

 पड़ती  है  और  विशेषकर  जन  जाति  तथा  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  के  कार्यक्रम  डांस  और  पंचमहल  जिलों

 में  नहीं  सुनाई  देते  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  आकाशवाणी  अहमदाबाद  में  50  किलोवाट  का

 दुसरा  चेनल  उपलब्ध  कराने  का  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  वसंत  :  अहमदाबाद  में  आकाशवाणी  केन्द्र  की

 स्थापना  एक  किलोवाट  मीडियम  वेव  के  अल्प  शक्ति  वाले  एक  ट्रांसमीटर  के  साथ  1949  में  की  गई

 थी  ।  वर्ष  1954  में  इस  ट्रांसमीटर  की  शक्ति  बढ़ाकर  50  किलोवाट  कर  दी  गई  थी  ।  यद्यपि  1951

 के  बाद  जनसंख्या  बढ़  गई  है  तो  भी  यह  ट्रांसमीटर  गुजरात  राज्य  के  बड़े  हिस्से  को  संतोषजनक  सेवा

 प्रदान  कर  रहा  है  ।

 ag  केन्द्र  अंग्रेजी  और  सिन्धी  भाषाओं  में  कार्यक्रम  दो  चैनलों  पर

 प्रसारित  करता  है  एक  50  किलोवाट  के  मीडियम  वेव  के  ट्रांसमीटर  पर  विकिरण  होता  है  और  अन्य

 विविध  करती  वाणिज्यिक  सेवा  एक  किलोवाट  मीडियम  वेव  ट्रांसमीटर  पर  ।  इन  कार्यक्रमों  में  से

 44  प्रतिशत  maar  गुजराती  भाषा  में  प्रसारित  किए  जा  रहे  डांग्त  और  पंचमहल  जिलों  को

 आकाशवाणी  के  अहमदाबाद  केन्द्र  द्वारा  आंशिक  रूप  से  कवर  किया  जाता  पंचमहल  आकाशवाणी

 इन्दौर  के  100  किलोवाट  मीडियम  वेव  के  ट्रांसमीटर  के  सेवाक्ष  त्र  के  अन्दर  आता  है  ।

 और  कुछ  हद  तक  संसाधनों  के  अभाव  और  समग्र  प्राथमिक्रताओं:के  कारण  किन्तु

 मुख्यतया  दूसरे  चैनल  की  सेवा  की  अत्यधिक  आवश्यकता  के  अभाव  के  कारण  इस  प्रकार  का  फिलहाल

 कोई  प्र  स्त .  Ta  नहीं है

 मंत्रालय/डाक  तार  बोल  में  अघिकारियों  के  ग्र
 ड

 के  अनुसूचित

 जाति  att  श्रसुसुचित  जन  जाति  के  लोगों  का  अभ्यावेदन

 1892.  श्री  भीखा  भाई  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 संचार  मंत्रालय/डाक-तार  als  में  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  कितने  अनुभाग  अधिका
 अवर  सचित्र/सहायक  महानिदेशक  हैं  ;

 (a)  भाग  पदवार  कुल  कितने  प्रतिशत
 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित

 जन  जाति  के  लोग  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  पदों  के  संबंध  में  मंत्रा लय
 तार  बोलें  में  40  प्वाइंट  रोष्टर  का  पालन  नहीं  किया  गया  है  ;
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 क्या  जब  तक  गृह  मंत्रालय  से  योग्यता  प्राप्त  और  नियमित  उम्मीदवार  नहीं

 तब  तक  के  लिए  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जन  जाति  के  उम्मीदवारों  को  प्रारम्भिक  रूप  से

 नियुक्त  किए  जाने  के  प्रश्न  की  जांच  की  गई  है  ;  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  रहे  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  कया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  संचार  मंत्रालय  में

 तार  बोर्डे  अनुभाग  अधिकारी/अवर  सचिव/सहायक  महानिदेशकों  की  कुल  संख्या  नीचे  लिखे

 अनुसार  हैं  :

 कुल  संख्या

 अनुभाग  अधिकारी  100

 अवर  सचिव/सहाधक  महानिदेशक  19

 सचिवालय  सेवा  का  ग्रे

 अनुभाग  अधिकारी
 x

 अवर  सचिव/सहायक

 qs  महानिदेशक

 स०  सेवा का

 अनुसूचित  जातियों  का  प्रतिशत  10%  31.57%

 अनुसूचित  जनजातियों  का  प्रतिशत  1%  शून्य

 अनुभाग  अधिकारी  ग्रहों  अनुसूचित  जाति  और
 अनुसूचित  जन  जाति  के  कर्मचा  रियों

 के  आरक्षण  के  लिए  संचार  मंत्रालय  में  भर्ती  के  प्रत्येक  तरीके  में  विधिवत्‌  स्वतंत्र  रोस्टर  रखे  जाते

 हैं  wat  सचिव  और  सहायक  महानिदेशकों  स०  सेना  का  के  मामले  में  संवर्ग  नियंत्रक

 प्राधिकारी  कार्मिक  तथा  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  हैं  और  केन्द्रीय  आधार  पर  ag  विभाग  ही  Deer

 रखता है  |

 और  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जन  जाति  के  आरक्षण  के  बारे  में  आम

 नीति  भर  मार्ग  गृह  मंत्रालय  तथा  प्रशासनिक  सुधार  द्वारा  बनाए  जाते

 यद्यपि  तदर्थ  नियुवित  के  लिए  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  आरक्षण  की

 बारीक  व्यवस्था  नही ंहैं  तथापि  वर्तमान  अनुदेशों  में  यह  उपबन्ध है  कि  लोक  हित  में  तदर्थ  प्रो त्न तियों

 का  टालना  मुश्किल  होने  पर  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जन  जातियों  पात्र  अधिकारियों  के

 दावों  पर  विधिवत्‌  विचार  किया  जाए  ।  तद्थ/नियमित  नियुक्तियां  करते  समय  गृह  मंत्रालय

 तथा  प्रशासनिक  सुधार  द्वारा  जारी  उपर्युक्त  अनुदेशों  तथा  अन्य  अनुदेशों  का  संचार  मंत्रालय

 में  निष्ठापूर्वक  पालन  किया  जा  रहा  है  ।

 146



 29  1904  लिखित  उत्तर

 राजाध्यक्ष  समिति  को  रिपोर्ट  पर  राज्य

 सरकारों  की  प्रतिक्रिया

 1893.  श्री  जैनुल  बदर  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विद्युत  उत्पादन  वितरण  को  केन्द्रीय  सूची  में  शामिल  करने  के  बारे  में  राजाध्यक्ष

 समिति  की  रिपोर्ट  पर  राज्यों  की  प्रतिक्रिया  प्राप्त  हो  गई  है  ;

 प्रतिक्रिया  भेजने  वाले  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  संबंधी  ब्यौरा  कया है  ;  भौर

 क्या  राज्य  विद्युत  बोर्डों  की  खराब  हालत  तथा  देश  की  प्रगति  में  बिजली  के  महत्व

 को  देखते  हुए  विद्युत  उत्पादन/वितरण  को  केन्द्रीय  सूची  में  शामिल  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 अपने  स्तर  पर  कोई  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  से  विद्युत  समिति  ने  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  ag  सिफारिश  की  है,कि  विद्युत  उत्पादन  में  केन्द्र की  भूमिका  को  बढ़ाने  को

 श्यकता  होगी  ताकि  2000  ईसवी  तक  समस्त  उत्पादन  क्षमता  का  कम  से  कम  45  प्रतिशत  का

 मित्व  प्राप्त  किया  जा  सके  समिति  ने  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  ऐसी  अतिरिक्त  उच्च  वोल्टास

 पारेषण  लाइनों  और  उप-केन्द्रों  का  स्वामित्व  प्राप्त  करने  के  लिए  केन्द्र  को  तुरंत  कदम  उठाने

 र इससे  क्षे
 त्रीय  ग्रिड  का  अधिकतम  प्रचालन  किया  जा  सकेगा  ।  हिमाचल  जम्मू  ait  ष

 कश्मी  मणिपुर  और  नागालैण्ड  ने  इन  सिफारिशों  पर  अपने  विचार  बता  दिए  हैं  ।

 चल  प्रदेश  तथा  जम्मू  और  कश्मीर  ने  इस  बारे  में  कूछ  आपत्तियां  प्रकट  को  हैं  ।

 केन्द्रीय  सूची  में  विद्य/त्त  उत्पादन/वितरण  को  शामिल  करने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 राज्य  बिजली  बोर्डों  के  समग्र  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिए  भारत  सरकार  संबंधित  राज्य

 सरकारों  के  साथ  परामर्श  करके  उनके  कार्य  निष्पादन  की  ध्यान  जीवन  मानीरटरिए  कर  रही  है  ।

 नया  गेर  कानूनी  गस  कनेक्शन

 1894,  श्री  एच०  एन०  नन्हे  गोड़ा
 क्या  पेट्रोलियम  ह  |  »  र्स Tala |  |

 b  |  नौकर  उबर  मंत्री  यह श्री  डी०  एम०  पुश्त  गौडा

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  देश  में  बहुत  से  नए  गैर  कानूनी  गैस  कनेक्शनों  का  पता  चला  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  सरकार  का  विचार  गैर-कानूनी  गैस  कनेक्शन  का  पता  लगाने  के  लिए  घर-घर

 जाकर  पूरी  जांच  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  कब  भर  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?
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 कींਂ

 रसायन  कौर  उकेरा  मंत्री  ्  ०  भोर  सितम्बर

 1979  से  1981  के  बीच  देश  में  खाना  पकाने  की  गैस  के  लगभग  94,380

 अनधिकृत  कनेक्शनों  को  तेल  कम्पनियों  द्वारा  नियमित  कर  दिया  गया  है  ।

 नहीं  ॥

 ref स्नान ों  द्वारा  अपने वास्तविक  ग्राहकों  को  केवल  सप्लाई  करने  के  लिए  तेल  क

 वितरकों  को  आवश्यक  निर्देश  जारी  कर  दिग  गए  हैं  ।

 मथुरा  तेल  शोषक  कार  खाने  का  कार्यक्रम

 1895,  श्री  एच०  एन०  नन्हे  गोड़ा

 श्री  डो०  एम०  पुत्तर  गोवा
 :  क्या  रसायन  att  उर्वरक  मंत्री  यह

 चलाने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नए  चालू  किए  गए  मथुरा  तेल  शोधक  कारखाने
 के

 असंतोषजनक  कार्यकरण  के

 कारण  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  खरीददार  असुविधा  महसूस  कर  रहे  हैं  ;

 मथुरा  तेलशोधक  कारखाने  के  कार्यकरण  को  सुचारू  बनाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या

 कदम  उठाए  हैं  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  तेल  शोधक  कारखाने  के  विपणन  केन्द्र  द्वारा  खरीददारों  को

 दिये  गये  उत्पाद  महंगे  होते  हैं  और  जब  उन्हें  फैक्ट्री  के  द्वार  पर  लाया  जाता  तो  टैक्स  में  लिखी

 गई  मात्रा  से  कम  मात्रा  से  कम  पाई  जाती  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रसायन  कौर  दीवार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  और

 मथुरा  शोधनशाला  को  जनवरी  1982
 के

 अन्त  में  परीक्षण  उत्पादन  शुरू  किया  गया  ।  चूंकि  अनुपूरक

 शोधक  सुविधाएं  अभी  चालू  होनी  यह  इस  समय  प्रति  वर्ष  4.0  से  4.5  fro  मी ०  टन  की  क्षमता

 पर  काम  कर  रही  इन  सुविधाओं  के  चालू  होने  सम्भावना  के  साथ  शोधनशाला  पूरी

 क्षमता  प्राप्त कर  लेगी  I

 ate  मथुरा  शोधनशाला  से  दिलवर  किए  गए  उत्पाद  मथुरा  शोधनशाला  द्वारा

 परीक्षण  उत्पादन  करने  से  पहले  को  तुलना  में  अधिक  मंहगे  नहीं  हैं  कौर  अन्य  शोधन  शालाओं/आयात

 द्वारा  सप्लाई  किये  गये  थे

 पेट्रोलियम  उत्पादों  को  मथुरा  शोधनशाला  में  टैंक  वैगनों/टैक  गाड़ियों  में  लादे  जाते  हैं  और

 बांट एवं  माप  विभाग  हवा रा  प्रमाणित  पैमाने  द्वारा  मापे  जाते  हैं  ।  इस  प्रकार  शोधनशाला  बिक्री  केन्द्र

 wat  ayo}  =<VorrT:  QTTira7T  =  T
 पर  फिलिंग  में  कोई  अल्प-फिलिंग  ३  तता  है  !  a4  मंडी  ad  नान  न्य  रफपोरेशन  लि०  द्वारा
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 से  भट्टी  तेल के  कम  होने  के  मामले  में  कुछ  शिकायतें  _  की  गई  हैं  जो  ट्रकों  जिनका
 मथुरा

 ताप  वातावरणीय  ताप  से  अधिक  था  में  लदान  के  कारण  था  ।  इंडियन  आयल  कारपोरेशन  लि०

 द्वारा  उपभोक्ताओं  को  अनुरूपी  विश्वास  देने  के  लिए  कार्रवाई  की  जा  रही  है  |

 भारतीय  तेल  निगम  द्वारा  डामर  को  सप्लाई

 1896.  श्री  एच०  एन०  नन्हे  गौडा  :  क्षा  रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  ag  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  तेल  निगम  देश  में  डामर  के  उपभोक्ताओं  की  मांग  पूरी  करने  में

 समय हैं  ;

 यदि  तो
 मथुरा  तेल  शोधक  कारखाने  में  1981-82  के  दौरान  होंने  वाले  डामर

 के  उत्पादन  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 भारतीय  तेल  निगम  का  विचार  अपने  उत्पाद  का  उपभोक्ताओं  में  किस  प्रकार  वितरण

 करने  का  है  ;

 क्या  उपभोक्ताओं  को  लाभ  होगा  ;  और

 यदि  तो  किस  प्रकार  ?

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  पी०  दिव  :  देश  में  बिरूनी  का

 विपणन  केवल  इंडियन  आयल  कारपोरेशन  लिमिटेड/आई.  द्वारा  ही  नहीं  किया  जाता

 बल्कि  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  भर  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम

 रेशन  लिमिटेड  द्वारा  भी  किया  जाता  है  ।  मांग  के  अनुमान  तेल  समन्वय  समिति

 द्वारा  तैयार  किए  जाते  हैं  ।  बजट  बद्ध  मागों  को  पुरा  करने  के  लिए  बिरूनी  की  उपलब्धता  को  पर्याप्त

 समझा  गया  है  ।

 वर्ष  198  1-82  के  दौरान  मथुरा  शोधनशाला  में  बिट्टन का  कोई  उत्पादन  नहीं

 हुआ

 राज्य-वार  किये  गये  आवंटनों  ओर  सप्लाई  के  ब्यौरों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  मथुरा  शोधनशाला  में  उत्पादित  बिरूनी  को  विभिन्‍न  उपभोक्ताओं  में  वितरित  करने  का  प्रस्ताव

 दिया  गया  है  |

 और  उन  उपभोक्ताओं  को  लाभ  होगा  जो  बिरूनी  की  अपनी  बडी  मात्राओं की

 प्लाई  को  बिपुल  रूप  में  प्राप्त  करते  क्योंकि  अन्य  लाभों  के  अतिरिक्त  बिपुल  मात्रा  में  fees

 पैक  किए  गए  बिरूनी  की  तुलना  में  सस्ता  होता है  ।  विपुल  रूप  में  बिरूनी  पहली  बार  बड़ी  मात्राओं

 में  उत्तरी  भारत  में
 मथुरा  शोधनशाला  में  उपलब्ध  |  rt
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 तेल  निर्यातक  देशों  के  संगठन  द्वारा  तेल  के  उत्पादन  पर  रोक

 1897.  ो  एच०  एन०  am  गोड़ा  :  कया  रसायन  धौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  में  तेल  की  अभूतपूर्व  भरमा
 र

 के  कारण  तेल  निर्यातक  देशों  के  संगठन  ने  अपने

 मुल्य  न  गिरने  देने  के  लिए  तेल  के  उत्पादन  पर  रोक  लगाने  का  निर्णय  किया  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  तेल  निर्यातक  देशों  के  संगठन ने  अपने  कुल  उत्पादन  तथा

 अलग  उत्पादन  wey  पर  अधिकतम  सीमा  बनाये  रखने  का  निर्णय  किया  है  ;

 क्या
 उपरोक्त  और  के  परिणामस्वरूप  पेट्रोल  पम्प  पर  पेट्रोल  का  मूल्य

 ठीक  रूप  से  स्थिर  रहेगा  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  पी०  :  से  समाचार-पत्र

 में  दी  गई  रिपॉटों  के  अनुसार  बाजार  को  स्थिर  रखने  के  लिए  1  1982  से

 के  खनिज  तेल  उत्पादन  पर  एक  उच्चतम  सीमा  लगाने  का  निर्णय  ने  लिया  था  ।

 पेट्रोल  का  खनिज  तेल  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मुल्य  सहित  अनेक  तथ्यों  पर  निर्भर  करता है

 इन  समस्त  तथ्यों  की  लगातार  पुनरीक्षा  की  जा  रही  है  ॥|

 नियंत्रण  समाप्त  की  गई  श्रेणियों  के  लिए  व्यापार  लाभ

 1898.  शी  के०  लक प्पा  :  क्या  रसायन  फिर  उबर  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  आल  इंडिया  आर्गेनाइजेशन  आफ  केमिकल्स  एण्ड  ड्रगिस्ट्स  तथा  प्रमुख  alee  निर्माता

 एसोसियेशनों  के  प्रतिनिधियों  ने  भाषा  नियंत्रण )
 भादेश  की  श्रेणी-चार  के  अन्तर्गत  आने  वाली

 नियंत्रण  समाप्त  की  गई  ओषधियों  के  लिए  व्यापार  लाभ  (gs  लागू  करने  का  निर्णय

 किया है  :

 यदि  तो  खुदरा-विक्रेताओं  तथा  वितरकों  के  लिए  कितना  लाभ  एक  समान

 रखा  जाएगा  :

 क्या  सरकार  ने  ऐसी  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  कोई  समन्वय  समिति  गठित  की

 है  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?
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 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  से

 भारतीय  भौषध  निर्माता  संघ  और  भारतीय  फार्मास्युटिकल्स  उत्पादन  संगठन

 द्वारा  सरकार  को  सुचित  किया  गया  है  कि  दोनों  संघों  ने  केमिस्टों  और  ड्रगिस्ट ों  के

 उपरोक्त  संघों  से  ger  अनियंत्रित  औषधों  पर  व्यापार  लाभ  के  बारे  में  अलग-अलग  करार  किया  है  |

 औषधियों  1979  में  निर्धारित  व्यापार  लाभ  जो  मूल्य  नियंत्रित  भाषणों

 पर  लागु  है  गैर-इषीका  भाषणों  के  सम्बन्ध  में  10  प्रतिशत  और  खुदरा  विक्रेताओं  के  लिए  एथिकल

 भाषणों  के  सम्बन्ध  में  12  प्रतिशत  और  थोक  विक्रेताओं  के  लिए  2  प्रतिशत है  ।

 व्यापार  लाभ  के  प्रश्न  पर  कार्यवाही  करने  हेतु  सरकार  ने  कोई  समन्वय  समिति  गठित  नहीं

 की  है  ।  इन  लाभों  में  वृद्धि  करने  के  लिए  उपरोक्त  दोनों  संघों  द्वारा  सरकार  से  सिफारिश

 की  गई  थी  ।  यह  प्रस्ताव  सरकार  द्वारा  स्वीकार  नहीं  किया  गया  था  ।

 तल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  के  अधिकारियों  को

 लापरवाही  के  कार ण  दुर्घटनायें

 1899.  श्र  रामनाथ  सोनकर  शास्त्री  कया
 पेट्रो  लिय  रसायन  धौर  sae  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  ब  Tae a ग्प्गब्र  जाद  जच्चा
 arfer  xf  sayy  रम्  ।  लापरवाही  के  कारण

 पिछले  दो  वर्षों  में  कुछ  दुर्घटना  हुई  हैं  ;

 यदि  तो  कुल  कितनी  दु्ंटनाएਂ  हुई हैं
 और  प्रत्येक  दुर्घटना  में

 हुए  नुकसान  का

 ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इसके  लिए  जिम्मेदार  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  पी०  से  अभी  हाल  में

 इरान  क्षेत्र  में  कुछ  दुर्घटनाएं  हुई  हैं  एक  जांच  समिति  की  स्थापना  की  गई  केवल  जांच  समिति

 द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  पुस्तक  करने  के  बाद  ही  परिणामों  का  पता  चलेगा  |

 डाक  सामग्री  का  वितरण  न  किया  जाना

 1900.  श्री  डी०  पी०  जडेजा

 श्री  नवीन  वाणी  I
 :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  उन  शिकायतों  की  जानकारी  है  जिनमें  कहा  गया  है  कि  डाक

 चारी  डाक  सामग्री  का  वितरण  न  करके  उसे  नष्ट  कर  देते  हैं  ;
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 सरकार  ने  दोषी  व्यक्तियों  को  पकड़ने  के  लिए  सतकंता  के  कौन  से  उपाय  किए  भर

 1981  और  1982  में  ऐसे  कितने  दोषी  व्यक्तियों  का  पता  लगा  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  भीर  पुर्ण  जांच  पड़ताल के

 बाद  जब  इस  प्रकार  के  मामलों  जो  कि  बिरले  तथा  इक्के  दुक्के  ही  होते  पता  लग  जाता  है

 तो  भारतीय  डाकघर  अधिनियम  1998  के  aga  विभागीय  एवं  वैधानिक  कार्रवाई  की  जाती  है  ।

 विभागीय  नियमों  तथा  अनुदेशों  में  वितरण  कर्मचा  रियों  की  जांच  एवं  निगरानी  की  पर्याप्त  व्यवस्था

 वर्ष  198  1-82  के  दौरान  इस  प्रकार  के  मामलों  में  21  विभागेत  र/विभागीय  कर्मचारी

 लिप्त  पाए  गए  ।

 राज्य  विधान  संसाधनों  में  आरक्षित  नोटों  का

 बीरो-बीरो  बदला  जाना

 1901.  भरी  दौलत  fag  जो  जडेजा
 :  क्या  न्याय  alt  कंपनी  का  मंत्री  यह म  लाल  पटल

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  विधान  सभा भों  और  संसद  की  आरक्षित  सीटों  के  बारी-बारी  बदले

 जाने  संबंधी  प्रस्तावों  पर  शीघ्र  विचार  करने  के  लिए  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए हैं  ;  और

 निर्वाचन  errata  की  इस  सिफारिश  विशेष  को  कार्यान्वित  करने  में  विलम्ब  होने  के

 क्या करण  हैं  ?

 न्याय  कौर  कंपनी  काय  मंत्री  जगन्नाथ  कौदाल) क  और  जी  हां  ।

 निर्वाचन  संबंधी  सुधा रों  के  बारे  में  निर्वाचन  आयोग  की  सिफारिशों  के  साथ-साथ  अन्य

 सुझाव  मंत्रिमंडल  की  निर्वाचन  सुधार  समिति  के  विचाराधीन  सिफारिशों  के  क्रियान्वयन  का

 प्रश्न  तभी  उत्पन्न  होगा  जब  इस  विषय  में  कोई  अन्तिम  विनिश्चय  कर  लिया  जाएगा  |

 नेपाल  फर्टिलाइजर  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा  श्रजित  लाभ

 1902.  श्री  दौलत  राम  सारण  :  कया  रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री यह  बताने  की

 HIT  करेंगे  कि  :

 (®)  वर्ष  1981-82  के  दौरान  नेशनल  peaeng  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा  aaa

 विक  लाभ  क्या  है  ;
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 क्या  यह  सच
 है

 कि  यह  लाभ  देश  में  सरकारी  और  गैर  सरकारी  उकेरा  कम्पनियों

 में  अधिकतम  हैं  ;

 य
 का

 इस  वर्ष  अधिकतम  लाभ  अर्जित  करने  में  सहायक  मुख्य  बातें  क  प्लि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  स्थिति  क्या  थी  और  उसके  क्या  कारण

 qatfaan,  रसायन  श्र  उवेरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  वर्ष

 1981-82  के  दौरान  नेशनल  फर्टिलाइजर  लि०  ने  कुल  37.14  करोड़  रुपये  का  अस्थायी  संचालन

 लाभ  अजित  किया  |

 1981-82  के  लिए  सरकार  के  पास  उपलब्ध  अनन्तिम  आंकड़ों  के  अनुसार  उपयु वत

 लाभ  सरकारी  क्षेत्र  की  उवेरक  कम्पनियों  में  से  अधिकतम  हैं  ।  इस  अवधि  के  लिए  निजी  क्षेत्र  की

 उवेरक  कम्पनियों  द्वारा  अजित  लाभ  के  आंकड़े  इस  समय  उपलब्ध  नहीं
 हैं  ।

 उपयुक्त  लाभ  अजित  करने  में  कम्पनी  की  सहायता  करने  वाले  मुख्य  पहलू

 लिखित  हैं  :

 (i)  नांगल  पानीपत  तथा  भटिण्डा  के  संयंत्र  वर्ष  के  दौरान  अच्छी  प्रकार  चलते

 रहे ।

 (ii)  इन्फ्रास्ट्रक्चर  में  काफी  सुधार  हुआ  जिसके  परिणा  पप  कम्पनी  कच्चे  माल  तथा

 नेस  एल ०  एस०  एच०  एस०  आदि  जैसी  उपयोगी  वस्तुओं  की  नियमित  आपूर्ति

 प्राप्त  कर  सकी  |

 (iii)  वर्ष  के  दौरान  बिजली  सम्बन्धी  रुकावटें  तुलनात्मक  रूप  से  कम  पड़ीं  +

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  संचालन  लाभ/हानि  की  स्थिति  निम्न  प्रकार  हैं  :

 1978-79  रुपये  2.28  करोड़  )

 1979-80  रुपये  14.26  करोड़

 1980-81  रुपये  41.61  करोड़

 हानि  के  मुख्य  कारण  फीड  स्टाक  भौर  कोयले  की  Tras  उपलब्धता  बिजली  रुकावट  तथा  उसमें

 उतार-चढ़ाव  थे  ।  इसके  atafzera,
 1978-79

 के  भाटिया  और  पानीपत  के  संयंत्र

 धीन  थे  और  नांगल  एक्सटेंशन  संयंत्र  1  वाणिज्यिक  उत्पादन  1-11-78  से  आरम्भ  किया  |

 पानीपत  और  fest  संयंत्रों  ने  1-9-79  और  1-10-79  से  वाणिज्यिक  उत्पादन  आरम्भ

 किया  |
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 तेल  तथा  wea  पेट्रोलियम  उत्पादों  में  श्रीमती मे

 1903.  श्री  मूल  चन्द  डागा
 :

 क्या  रसायन  धीर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  तेल  तथा  अन्य  पेट्रोलियम  उत्पादों के
 क्षत्र  में  वह  1985  तक  आत्मनिर्भर

 हो  जाएगा

 यदि  at,  तो  इस  समय  देश  में  तेल  तथा  विभिन्‍न  प्रकार  के  पेट्रोलियम  उत्पादों  की

 कितनी  आवश्यकता  है  ;  भर

 इस  समय  कुल  आवश्यकता  की  तुलना  में  कितने  प्रतिशत  तेल  भर  पेट्रोलियम  उत्पाद

 देश  में  उत्पादित  हो  रहे  है ं?

 रसायन  wile  उर्वरक  मंत्री  पी०  :  जबकि  स्वदेशी  कच्चे

 तेल  के  उत्पादन  और  स्वदेशी  शोधन  क्षमता  दोनों  को  बढ़ाने  के  लिए  कई  उपाय  गए  जिससे

 कच्चे  तेल  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  सम्पूर्ण  आवश्यकता  कम  हो  इस  सम्बन्ध  में  आत्म

 निर्भरता  पेट्रोलियम  की  मांग  में  वृद्धि  की  दर  भर  पहले  से  ही  खोजे  गये  क्ष  त्रों  से  वास्तव  में  प्राप्त

 किये  गये  भर  नये  क्षेत्रों  जिन्हें  भविष्य  में  खोजा  जायेगा से  प्राप्त  स्वदेशी  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  स्तरों

 पर  निर्भर  होगी  ।

 वर्ष  1982-83  के  लिए  देश  की  शोधनशाला ओं  में  परिशोधन  करने  के  लिए  कच्चे

 तेल की  अनुमानित  आवश्यकता  करीब  31.7  fro  मी०  टन  at  के  लिए  पेट्रोलियम  उत्पादों  की

 आवश्यकताओं  का  अनुमान  35.7  मि०  मी०  टन  है

 स्वदेशी  उत्पादन  की  कुल  आवश्यकता  की  प्रतिशतता  निम्न  प्रकार  हैं  :

 66.1  प्रतिशत कच्चा  तेल

 पेट्रोलियम  उत्पाद  82.05  प्रतिशत

 न्यायालयों  में  अनिर्णीत  मामलों  के  निपटान  संबंध  में

 fafa  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  लिया  गया  निर्णय

 1904.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्या  न्याय  कौर  कंपनी  कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 लोगों  को  acd,  Aid  जा
 ator  ators  art

 शीघ्र ही  न
 य् ल  य  दिलाने  हेतु  अभी  हाल  ही  में  हुए  विधि

 मंत्रियों
 के

 सम्मेलन  में  कौन  कौन  से  महत्वपूर्ण  निर्णय  लिए  गए  हैं  ;  और
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 ि क  करना  त  का

 क्या  सरकार  ने  सभी  राज्यों  के  उच्च  सत्र  न्यायालयों  और  सिविल

 wat  में  इस  समय  पढ़े  अनिर्णीत  मामलों  की  संख्या  का  पता  लगाया है  और  सम्मेलन  में  इतनी

 संख्या  में  मामले  अनिर्णीत  पड़  रहने  के  क्या  कारण  बताए  गए  हैं  और  इस  सम्मेलन  में  इन

 मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  क्या  निर्णय  लिए  गए

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ  :  और  :  हाल  ही

 में  हुए  विधि  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  न्यायालय  फीस  के  प्रश्न  पर  विचार-विमर्श  हुआ  था  और  वह

 न्यायालय  फीस  को  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने  की  अपेक्षा  उसके  सुव्यवस्थित  के  पक्ष  में  था  ।  इस

 बात  पर  सभी  एक  मत  थे  कि  वास्तविक  रूप  से  जरूरतमंद  व्यक्तियों  की  सहायता  की  जानी  चाहिए

 और  ऐसे  विशेष  प्रकार  के  मामलों  का  उल्लेख  किया  जाना  चाहिए  जिनके  लिए  न्यायालय  फीस

 न्यूनतम  कर  दी  जानी  चाहिए  ।  इस  पहलू  पर  विचार  करने  के  लिए  राज्यों  के  5  विधि  मंत्रियों  की

 एक  समिति  गठित  की  गई  है  ।  निर्धनों  को  विधिक  सहायता  देने  के  कार्यक्रम  के  और  अधिक  प्रभावी

 रूप  से  क्रियान्वयन  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  गया  ।

 31-12-1980  को  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  और  अधीनस्थ  न्यायालयों  में  लंबित  मामलों

 की  संख्या  वही  थी  जो  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।  मामलों  के  लंबित  रहने  के  कारण  जटिल हैं  ।

 सरल  और  शीघ्र  उपलब्ध  कराने  के  लिए  उक्त  सम्मेलन  ने  उन  न्यायिक  अधिका  रियों

 के  उचित  रूप  से  चयन  के  महत्व  पर  बल  दिया  जो  विधि  का  प्रशासन  शीघ्रता  से  करेंगे  और  उसने

 इस  संदर्भ  में  अखिल  भारतीय  न्यायिक  सेवा  की  स्थापना  की  बात  सिद्धोंतरूप  में  स्वी  कार  की  ।  राज्यों

 से  यह  भी  अनुरोध  क्रिया  गया  कि  वे  न्यायालयों  में  बकाया  मामलों  की  संख्या  में  कमी  करने  के  लिए

 विधि  आयोग  द्वारा  उसकी  77  वीं  और  79  बीं  रिपोर्टों  में  की  गई  सिफारिशों  को  और  उनको  भेजे

 गए  sey  सुझावों  को  कार्यान्वित  करें  |

 विवरण

 उच्च  न्यायालयों  में  लंबित  मामले  6,78,95

 (31-12-80

 लंबित  मामले  (31-12-80

 सेशन  न्यायालय  1,59,489

 मजिस्ट्रेट  न्यायालय  59,51,299

 29,11,803 जिला  न्यायालय

 जिला
 न्यायालय  (artter)  2,09,218
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 eee

 फिल्मों  में
 कामोत्तेजक  तथा  हिंसात्मक  दृष्यों  के  चित्रण  पर

 प्रतिबंध

 1905.  शी  मूल  चन्द  डागा  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कामोत्त  जक  तथा  हिंसात्मक  दृश्यों  का  चित्रण  करने  वाली

 कौन-कौन  सी  फिल्मों  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  है  ;  ओर

 यदि  ऐसी  किसी  फिल्म  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  गया  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 सुचना  सनौर  प्रसारण  मंत्री  वसन्त  और  संभवतया  माननीय  सदस्य

 उन  फिल्मों  के  नाम  जानना  चाहते  हैं  जिन्हें  शुरू  में  बोर्ड  द्वारा  प्रमाणीकृत  किया  गया  था  और  बाद

 में  सरकार  द्वारा  अप्रमाणीकुत  या  निलम्बित  कर  दिया  गया  था  ।  वर्ष  1979  टोनाਂ

 और  एक् सा सिस्ट  नामक  फिल्में  अप्रमाणीकुत  कर  दी  गई

 क्योंकि  इन  फिल्मों  में  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  क्रूरता  और  आतंक के
 वर्जनीय  दृश्य  थे

 ।
 तथापि

 आवेदक  द्वारा  दायर  की  गई  एक  रिट  याचिका  *'जाद  टोनाਂ  नामक  फिल्म  के  बारे  में

 केन्द्रीय  सरकार  के  आदेश  को  मद्रास  उच्च  न्यायालय  द्वारा  रद्द  कर  दिया  गया  था  |

 1980  में  लोक  नामक  फिल्म  का  प्रदेश  दो  मास  के  लिए  निलम्बित

 कर  दिया  गया  क्योंकि  इस  फिल्म  में  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  सार्वजनिक  व्यवस्था  और  शालीनता

 से  संबंधित  उपबंधों  का  उल्लंघन  करने  वाले  दश्य  थे  ।  आपत्तिजनक  समझे  गए  अंशों  को

 निकाल  दिए  जाने  के  बाद  इस  फिल्म  को  रिलीज  किए  जाने  की  अनुमति  दे  दी  गई  थी  ।

 1981  एक्सप्रेसਂ  जी  )  नामक  फिल्म  को  केन्द्रीय  स  रकार  द्वारा  अप्रभावी -

 कृत  कर  दिया  गया  क्योंकि  इस  फिल्म  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  विदेशों  के  साथ  मैत्रीपूर्ण  संबंधों

 शालीनता  भर  नैतिकता  तथा  किसी  अपराध  का  करना  उदुदीप्त  होने  से  संबंधित  उपबन्धों  का

 घन  करने  वाले  दृश्य  थे  ।  आवाज  सुनोਂ  नामक  फिल्म  का  प्रदर्शन  19.12.81  को

 निलम्बित  कर  दिया  गया  क्योंकि  यह  महसुस  किया  गया  था  कि  यह  फिल्म  किसी

 अपराध  का  करना  उद्दीप्त  होना  तथा  अभद्रता  से  संबंधित  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  का  उल्लंघन  करती

 थी  ।  इसके  साथ  साथ  आवेदक  को  फिल्म  के  अप्रमाणी  करण  के  लिए  कारण  बताओ  नोटिस  भी  जारी

 किया  गया  था  ।  फिल्म  के  वितरकों  ने  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  में  रिट  याचिकाएं  दायर  की

 और  स्थगन  निलम्बन  आदेश  प्राप्त  कर  लिए  ।  सभी  रिट  याचिकाओं  को  उच्चतम  न्यायालय  में  cate

 नांतरित  करने  के  लिए  एक  याचिका  9.1.1982  को  दायर  की  गई  थी  ।  उच्चतम

 लय  ने  स्थानांतरण  याचिका  को  15.2.1982  को  खारिज  कर  क्योंकि  निलम्बन  की  अवधि

 18.2.1982  को  समाप्त  होती  थी  और  उसके  बाद  रिट  याचिकाएं  निष्फल  हो  जाती  थीं  ।  आवेदक

 ने  कारण  बताओ  नोटिस  के  बारे  में  एक  रिट  याचिका  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  दायर  की  है  और

 इस  प्रकार  मामला  न्याय  निर्णाधीन  है  ।

 4  56



 29  1904  लिखित  उत्तर

 ए  पर  टेलीफोन  चेनल

 1906,  श्री  जी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  कया  संचार  मंत्री  ag  बताने  की  Har  करेंगे  कि  :

 क्या  इनसेट  सुविधाओं  के  माध्यम  से  अब  टेलीफोन  पर  लम्बी  दूरी  तक  बातचीत

 लता  से  की  जा  सकेगी ;

 क्या  इस  सेवा  से  टेलीफोन  सेवा  को  किसी  अन्य  प्रकार  से  भी  लाभ  पहुंचेगा  ;  और

 कया  टेलीफोन  और  रेडियो  टेलीफोन  सेवाओं  को  इन प्रेट  से  कोई  सहायता  मिलेगी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  योगेन्द्र  :  हां  ।

 नहीं  ।

 कवि  रती  तथा  कार  निकोबार  स्थित
 28  भू-केन्द्र  स्थापित  करने  से  उपग्रह  माध्यम  ने  केवल  वर्तमान  ट्रंक  माध्यम  की  क्षमता  में  ही  वृद्ध
 होने  की  संभावना  है  अपितु  यह  देश  के  दूरवर्ती  इलाकों  की  लंबी  हुरी  की  टेलीफोन/तार  सेवाओं  के
 लिए  भी  विश्वसनीय  विकल्प

 करेगा
 ।

 को  कमी

 1907.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हमारे  पास  कंडक्टरों  की  कमी  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  अपने  का  रखाने  स्थापित
 कर  रही

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विजयवाड़ा  att  हैदराबाद  श्राकादावाणी  से

 प्रसारित  किए  गए  वार्तालाप

 1908.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री
 करेंगे  कि  :

 यह  बताने  की  कृपा
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 at  198  1-82  के  दौरान  और  हैदराबाद  आकाशवाणी  से  वार्तालाप

 प्रसारित  करने  वालों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  इन  वार्तालापों  के  विषय  क्य  हैं  ;  और

 इस  पर  कितनी  धनराशि  खच  की  गई  ?

 सुचना  झोर  प्रसारण  मंत्रो  बसन्त  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 उसको  सात  की  मेज  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 1981  कौर  1982  (30-6-1982  के  दौरान  विजयवाड़ा  और

 हैदराबाद  द्वारा  प्रसारित  की  गई  वार्ताओं  पर
 खर्चे  हुई  कुल  राशि  6,54,48  2.50

 रुपये  है  जिसका  केन्द्र-वार  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :---

 ed  3,90,326.75  रुपये
 विजयवाड़ा

 हैदराबाद  2,64,155.75  रुपये

 नत  जीए  आगागल्‍यतय

 कुल  6,54,482.50  रुपये

 विज्ञापन  ott  दु द्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा

 छोटे  तथा  भोले  समाचारपत्रों  तथा

 पत्रिकाओं  को  विज्ञापन

 1909.  श्री  पद  बिहारी  वाजपेयी  )  क्या  सूचना  प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को
 थ्री

 सुरज
 भान

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (5)  दृश्य  प्रचार
 द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रतिवर्ष  तथा  चालू

 वर्ष  में  दिए  गये  कुल  विज्ञापनों  में  से  कितने  विज्ञापन  छोटे  तथा  मझौले  समाचारपत्रों  और  पत्रिकाओं

 को  दिए  गए  ;  और

 क्या  छोटे  मझौले  समाचारपत्रों  और  को  दिए  जाने  वाले  विज्ञापनों

 में  कुछ  कमी  आई  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इसके  लिए  क्या  उपाय  किए

 गये  हैं
 ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रो  बसन्त  :.
 गत  तीन  वर्षों  के  सुचना  नीचे

 की  तालिका  में  दी  गई
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 aq  रमेश पद  समाचारपत्रों  की  श्रेणीਂ  लागत  प्रतिशतता

 वध

 197  9-80  छोटे  57,76,239  20.39

 2  मझोले  56,43,878  19.92

 ee  oes

 1.  और  2.  का  योग  114,20,117  40.31

 ~
 3  बड़  169,11,291  59.69

 ED  ST  PN  अ  अ  अ  अ

 1,  2  और  3  का  योग  :  38  3,31,408  100.00

 ee  ee  teeter  ee

 छोटे 1980-81  90,40,561  25.79

 मझोले  2,46,891  23.53

 1  और  2  का  atte  172,87,452  49:32

 x
 3  बड़  177;68,094  50.68

 |  eS  Np  Soe  ee

 1,2  और  3  का  350,55,546  100.00

 ी” लीगा लकल कीक एं अकथ अनकटा ०० धययननन०, नन् TS  Rte  sete  fee  pe

 1981-82  1  छोटे  93,13,196  23.74

 मझौले  102,89,770  26.22

 | द क  ee  ध

 1  और 2  का  योग :  196,02,966  49.96

 3  बड़
 ~

 196,36,913.  50.04

 a  ee

 1,  2  भर 3  कां  योग  392,39,879  100.00

 ब  एएए  एए  एएए  a

 चालू  वर्ष  के  आंकड़े  अभी  तैयार  नहीं  हैं  ।

 नवदीं  ।
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 दिल्लो  में  खाना  पकाने  को  गस  को  अनधिकृत

 fart  करने  वाला  गिरोह

 1910.  श्री  राम  प्यारे  पनिका  :  क्या  रसायन  att  उबर  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  भर  नई  दिल्‍ली  में  खाना  पकाने  की  गैस  की  अनधिकृत

 बिक्री  करने  वाला  गिरोह  बहुत  अधिक  सक्रिय  है  ;

 यदि  तो  उसके  परिणामस्वरूप  प्रतिदिन  अनुमानतः  कितना  घाटा  हो  रहा

 क्या  उस  गिरोह  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  कोई  कार्यवाही  कर  रही  है  ;

 और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 रसायन  शौर  उर्वरक  मंत्री  पी०  ;  तेल  कम्पनियों  द्वारा

 दिल्‍ली  में  सक्रिय  कुकिंग  गैस  की  अनधिकृत  बिक्री  करने  वाले  किसी  संगठित  गिरोह

 की  रिपोर्ट  मंत्रालय  को  नहीं  मिली  है  ।  तथापि  इण्डियन  आयल  कारपोरेशन  fo

 ने  एक  अनधिकृत  जो  अपने  आपको  नियमित  इंडेक्  वितरकों  के  रूप  में  दिखा  कर

 लताओं  का  नाम  कर  रहे  का  एक  मामला  रिपोर्टे  किया  है  |

 को  इस  कारण  कोई  हानि  नहीं  हुई  है  ।

 और  मामले  की  द्वारा  जांच  की  गई  और  उनके  द्वारा  जज  की  गई

 शिकायत  पर  दोषी  व्यक्तियों  को  पुलिस  द्वारा  पकड़ा  गया  जिससे  उनकी  गेर-कानूनी  गति  विधि

 समाप्त हो

 समाचारपत्रों  को  व्यापारिक  हितों  से  अलग  करना

 1911.  श्री  चित्त  बसु  :  कया  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  द्वितीय  प्रेस  आयोग  ने  समाचारपत्रों  को  व्यापारिक  हितों
 से

 अलग  करने  की

 की  सिफारिश  की  है  ;  भौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  वसन्त  (  और  द्वितीय  प्रेस  आयोग  की

 सिफारिशों  की  जांच  की  जा  रही  उन  पर  की  गई  कार्रवाई  के  ज्ञापन  के  साथ  रिपोर्टे  सदन  की

 मेज  पर  यथासमय  रख  दी  जाएगी  |

 160



 लिखित  उत्तर 20  1904

 कोल  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  उत्तरी  करणपुरा  में  श्रोपनकास्ट

 परियोजनाश्रों  के  लिए  सोवियत  संघ  से  सहायता

 1912.  श्री  कमला  मिश्र  मधुकर  :  बया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  प्रतिवर्ष  5  करोड़  टन  की  क्षमता  की  एक  ओपन  कास्ट  परियोजना  के

 जिसकी  कोल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  बिहार  के  उत्तरी  करणपुरा
 में  स्थापना  की

 सोवियत  संघ  से  सहायता  मांगी  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  प  सोवियत  संघ  की  सरकार  की

 कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 कर  wore  ह  में
 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  ८  |  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 गेस  कलेक्टर  दाम
 अक  के

 कदाचार

 1913.  श्री  विजय  कुमार
 सालाना नावल  .  न  या  पेट्रोलियम  कौर  उ्वेरक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गैस  एजेंसियां  देने  में  और  उपभोक्ताओं  की  गैस  की  सप्लाई  में

 धांधली  कौर  कदाचार  हो  रहे  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  धांधली  और  कदाचार  को  रोकने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  पी०  शिव  :  भर  नहीं  ।

 तथापि  खाना  पकाने  की  गैस  के  डीलरों/डिस्ट्रीब्यूट रों  के  चयन  को  एक  उचित

 और  समान  ढंग  से  करने  के  लिए  और  चयन  में  अनियमितताओं  के  विरुद्ध  सम्भव  शिकायतों  को

 हूर  करने  के  लिए  भी  सरकार  ने  वर्ष  1982-83  से  नीति/पद्धति  को  संशोधित  करने  का  प्रस्ताव

 दिया  है  ।

 जहां  तक  उपभोक्ताओं  को  खाना  पकाने  की  गैस  की  सप्लाई  का  सम्बन्ध  है
 खाना  पकाने  की  गैस  के  डिस्ट्रीब्यूटरों  के  कथित  कलाकारों  के  बारे  में  समय-समय

 पर  शिकायतें  मिलती  हैं  ।  तेल  कम्पनियों  ने  अपने  विभिन्न  वितरण  केन्द्रों  पर  ग्राहकों  से  शिकायतें

 प्राप्त  करने  के  लिए  ग्राहक  कक्ष  स्थापित  किए  हैं  ।  उनके  ग्राहक  सेवा  कक्षों  द्वारा

 शिकायतों  की  जांच  की  जाती
 है

 और  जहां  आवश्यक  होता  है  तुरन्त  सुधारात्मक  कार्यवाही  की

 है  |
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 es agueala  view  कम्पनियों  को  भूमिका

 1914.  श्री  विजय  कुमार  यादव

 श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  क्या  रसायन  कौर  बे्रक  मंत्री  यह  बताने

 श्री  मोहन  लाल  पटेल

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  बहुराष्ट्रीय  औषध  कंपनियों  की  भूमिका  हमारे  राष्ट्रीय  हित  को  नुकसान

 पहुंचाने  वाली  है  भर  1978  में  घोषित  गई  औषधी  नीति  के  विपरीत  है  ;  और

 (@)  यदि  तो  बहुराष्ट्रीय  औषध  कंपनियों  की  भूमिका  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  और

 राष्ट्रीय  उद्देश्यों  और  हितों  के  संदर्भ  में  विदेशी  औषध  कंपनियों  की  भूमिका  की  परिभाषा

 1978  की  ओषध  नीति  में  की  गई  जिसका  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा

 जोवन  रक्षक  औषधियों  को  कमी

 1915.  श्री  विजय  ware  यादव  :  कया  पेट्रो  रसायन  कौर  उबर  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  बाजार  में  जीवन  रक्षक  तथा  अन्य  औषधियों  की  कमी

 है  ;  कौर

 यदि  तो  उस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कपा  कार्यवाही  की  गई

 2
 ?

 रसायन  शौर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  और

 राज्य  औषध  केन्द्रीय  औषध  नियंत्रण  संगठन  के  क्ष  त्रीय  कार्यालयों  भौर  जनता  से

 समय-समय  गर  प्राप्त  कमी  की  शिकायतों  के  आधार  पर  बाजार  में  alga  मामू  पेशनों  की

 लापता  की  मेरे  मंत्रालय  में  निरंतर  देख-रेख  की  जा  रही  है  ।  समय-समय  पर  कुछ  स्थानों  में  कुछ

 ब्रांड  उत्पादों  की  कमी  की  शिकायत  प्राप्त  हुई  थी  ।  अधिकतर  मामलों  में  समान  मामू  सेशन

 लब्ध  थे  ।  जैसे  ही  किसी  स्थान  पर  किसी  विशेष  दवाई  की  कमी  की  सुचना  प्राप्त  होती

 संबंधित  उत्पाद  और  समान  उत्पादों  के  निर्माताओं  को  संबंधित  क्षत्रों  में  सप्लाई  भेजने  की  सलाह

 दी  जाती है  ।  सरकार  की  सलाह  के  अनुसार  सम्बन्धित  निर्माता  अधिकतर  मामलों  में  कमी  को  दूर

 करने  के  लिए  सप्लाई  भेजते
 रहे

 रेल  डाक  सेवा  का  पुनगंठन

 1916.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  रेल  डाल  सेवा  को  पुनर्गठित  करने  का  है  ;  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  डाक  पारेषण  की

 प्रक्रिया  को  सरल  और  कारगर  बनाने  तथा  उसमें  तेजी  लाने  से  रेल  डाक  सेवा  के  कार्यकरण  पर

 कड़ी  निगरानी  रखने  का  निर्णय  लिया  गया

 जो  प्रस्ताव  विचाराधीन  उनमें  पारेषण  अनुभागों  के  रूप  में  छंटाई  अनुभागों  का

 चयनात्मक  डाकघरों  में  प्राथमिक  छंटाई  प्रारम्भ  करना  और  दीघेंकालीन  निदेशक  सिद्धांतों

 के  अनुसार  अन्य  डाकघर  कार्य  के  साथ  छंटाई  कार्य  को  जोड़ना  शामिल

 अगरतला  में  आकाशवाणी  केन्द्र  का  कार्यकरण

 1917.  श्री  aaa  विश्वास  १  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा थीं  च्  बन  रियान  J

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  अगरतला  में  आकाशवाणी
 के

 के  कार्यकरण  के  बारे  में  कोई

 यत  मिली  है  ;

 यदि  तो  इस  शिकायत  का
 स्वरूप

 क्या  है  ;

 उस  शिकायत  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ;  और

 यदि  अब  तक  कोई  कदम  नहीं  उठाए  गए  तो  इस  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सुचना  रोक  प्रसारण  मंत्री  वसन्त  :  हां  ।

 त्रिपुरा  के  मुख्य  मंत्री  ने  यह  आरोप  लगाया  था  कि  आकाशवाणी  का  अगरतला  केन्द्र

 राज्य  सरकार  के  महत्वपूर्ण  निर्णयों  को  सन्तोषजनक  ढंग  से  कवर  नहीं  करता  ।  उन्होंने  केन्द्र  द्वारा

 जिला  परिषद  के  चुनावों  को  कवर  किए  जाने  के  बारे  में  भी  असन्तोष  aa  किया  ar

 डेमोक्रेटिक  ya  फेडरेशन  आफ  नामक  एक  संगठन  ने  भी  इसी  प्रकार  के  विचार  व्यक्त

 किए थे

 शिकायतों  की  जांच  की  गई  थी  और  यह  पाया  गया  था  कि  अगरतला  केन्द्र  राज्य

 सरकार  के  सभी  नीतियों  को  पर्याप्त  और  उपयुक्त  रूप  से  कवर  करता  रहा  था  ।  जिला  परिषद  के
 Cnmren-

 त चुनावों  को  मी  चुनाव  कवरेज  सम्बन्धी  मागं दर्शी  हों  के  आधार  पर  कवर  किया  गया  था  |

 मुख्य  मंत्री  को
 मेरे  द्वारा

 उत्तर
 भी

 भेज  दिया  गया  था  |

 प्रश्न नहीं  उठता  I
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 टेलीफोन  को  खराबियों  को  जाँच  करने  के  लिए

 नया  प्रणाली  लागू  करना

 1918.  श्री  जकारिया  थामस  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उपभोक्ताओं  के  टेलीफोनों  की  खराबियों  की  जांच  करने  के  लिए

 एक  नई  प्रणाली  को  लागू  करने  का  निर्णय  लिया  है  ;  भोर

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  कोई  नई  प्रणाली  चालू  नहीं

 की  गई  है  किन्तु  दोषों  का  पता  लगाने  एवं  संभावित  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  उपभोक्ताओं

 के  टेलीफोनों  का  समय-समय  पर  निरीक्षण  करने  की  योजना  का  सख्ती
 से  पालन  किया  जा  रहा

 set  ही  नहीं  उठता  ।

 खाना  पकाने  को  गेस  आवंटन  के  लिए

 चयन  समिति  का  गठन

 1919.  श्री  बाला  साहिब  घिसे  पाटिल :  क्या  रसायन  कौर  उकेरा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  विचार  खाना  पकाने  की  के  आबंटन  हेतु  चयन

 समिति  के
 वर्तमान  गठन  को  बदलने  का  है  ताकि  प्रयोक्ताओं  के  हितों  का  समुचित  रूप  से  प्रतिनिधित्व

 हो  सके  ;

 \  )  यदि  at,  तो  नई  समिति  कब  बनायी  जानी  है  ;  और

 क्या  सरकार  का  विचार  खाना  पकाने  की  गैस  की  एजेंसी  लेने  के  लिए  बैक  वित्तपोषण

 से  गरीब  क्रेताओं  की  सहायता  करने  का
 है

 और  यदि  ती  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए  हैं

 कौर  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  कि  प्रक्रिया  का  दुरुपयोग  न

 रसायन  कौर  बे्रक  मंत्री  पी०  दिव
 :

 और

 डिस्ट्रीब्यूटरों  के
 चयन  को  एक  उचित  और  समान  ढंग  से  सुनिश्चित  करने  के  लिए  और  चयन  में

 अनियमितताओं  के  विरुद्ध  संभव  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  भी  सरकार  ने  वर्ष  1982-83  से

 पेट्रोलियम  उत्पादों
 के  लिए  डीलरशिप  आवंटित  करने  की  बत  मानਂ  नीति  सिद्धांतों/कार्य

 प्रणाली  में  संशोधन  करने  के  लिए  प्रस्ताव  दिया  है  ।'

 उन  डीलरों  को  जिनके  पास  डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूट  रशिपें
 चलाने  के  लिए  अपेक्षित  वित्त
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 हा

 न्यंवस्था  नहीं  है  उन्हें  उचित  शर्तों  पर  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  एक  माडल  वित्तीय  योजना  पर

 सम्बन्धित  प्राधिकारियों  के  साथ  परामशे  करने  जांच  की  जा  रही  है
 ।

 दिल्‍ली  सें  बिजली  की  निरन्तर  सप्लाई  को

 जांच  करने  के  लिए  काय  दल

 1920.  श्री  बाला  साहिब  faa  पाटिल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  दिल्‍ली  में  बिजली  की  निरन्तर  सप्लाई  की  जांच  करने

 के  लिए  एक  ay  दल  का  गठन  किया  है  ;

 कपा  अन्य  महानगरों  के  लिए  इस  प्रकार  के  कायें  दल  के  गठन  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार

 के  विचाराधीन  है  ;

 दिल्ली  के  लिए  गठित  ara  दल
 अपनी  रिपोर्ट

 कब  तक  देगा  ;  और

 यदि  भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक है
 तो  कौन-कौन  से  महानगरों  में  इस  प्रकार  के

 कार्य  दल
 गठित  किये  जायेंगे  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :

 अभी  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  |

 कृतिक  वल  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  जुलाई के
 अन्त  तक  प्रस्तुत  करने  की

 संभावना

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 संग्राम  कोयला  खान  में  दुर्घटना  कौर  सुरक्षा  के  उपाय

 1921.  श्री  alae  पाठक  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  18  1982  को  संग्राम  कोयला  खान  क्षेत्र  में  छत  ढह  जाने

 के  परिणामस्वरूप  हुई  दुर्घटना  की  ओर  आक्षित  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  सुरक्षा

 नियमों  का  ठीक-ठीक  पालन  किया  जाए  और  मजदूरों  के  लिए  सुरक्षा  उपायों  की  व्यवस्था  हो  ।

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  :  हां

 दुर्घटना  दिनांक  18.4.1982  को  ई०  को०  लि०  के  संग्राम  एरिया  की  पूरे  सीयरसोल  कोलियरी

 में  हुई  ।  यह  दुर्घटना  छत  गिरने  से  हुई  परिणामस्वरूप  एक  सामान्य  मजदूर  की  चोटों
 के

 कारण  मृत्यु

 हो  गई
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 दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  सुरक्षा  से  संबंधित  नियमों  और  विनियमों  को  कड़ाई  से

 लागू  किया  जा  रहा  है  ।  कोयला  खान  सुरक्षा  संबंधी  समिति  की  सिफारिशों  को  भी  लागू  किया  जा

 रहा

 दामोदर  घाटी  निगम  द्वारा  कोल  इन्डिया

 लिमिटेड  को  सप्लाई  में  कमी

 1922.  श्री  atta  घोष  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्यायहू  सच  है  कि  दामोदर  घाटी  निगम  कोल  इंडिया  लिमिटेड  को  बिजली  की  कम

 सप्लाई  कर  रहा  है  और  उसके  परिणामस्वरूप  कोयला  उत्पादन  को  दो  रही  है  ;

 यदि  तो  दामोदर  घाटी  निगम  द्वारा  कोल  इंडिया  लिमिटेड  को  बिजली  की  सप्लाई

 में  कमी  किए  जाने  के  कया  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार
 इस

 प्रकार  के  कार्यों  के  लिए  जिम्मेदारी  निर्धारित  करेगी  ;  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  विक्रम  :  से  दामोदर  घाटी  निगम  से

 कोल  इण्डिया  fro  को  बिद्य,/त  सप्लाई  में  कोई  कमी  नहीं  आई  है  जैसाकि  नीचे  दिए  गए  ब्योरे  में  देखा

 जा  सकता  है  :

 कोल  इण्डिया  लि०  को  विद्युत  सप्लाई

 mater  सप्ली  (fy  fanaa

 ह
 ह  2  दि  द  |  यन  मुक्ति

 1979  1134

 1980  1136

 1981  1312

 1982  663

 82
 iS  य  द्धि  ||

 तल  एवं  प्राकृतिक  गेस  श्ञायोग  के  अघिकारियों

 की  लापरवाही  से  हुई  हानि

 1923.  श्री  नवल  किशोर  कया  पेट्रा  रसायन  कौर  बे्रक  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  19,  1982  के  में  प्रकाशित  इस  आशय  के  समाचार  की

 ओर  भाकषित  किया  गया  है  कि  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  लापरवाही  के  कारण  लगभग
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 7  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  है  जो  चार  प्रमुख  दुर्घटनाओं  5000  टन  की  क्षमता  वाला  एक  टेंक  फटने

 60,000  टन  की  भंडारी  क्षमता  वाला  विशाल  टैंक  शुक  एयर  कम्प्रेसर  में  विस्फोट  होने  और

 खराब  ब्लेड्स  के  कारण  टरबाइन  के  ठीक  काम  न  करने  के  कारण  हुई  जो  गत  मास  गिर  गई  ये

 सब  यूरान  टर्मिनल  के  प्रारम्भ  से  दो  ae  के  मीतर  ही  हो  गया  |

 कया  उपरोक्त  मामलों  में  कोई  जांच  करायी  गई  है  ;  और  यदि  तो  उसके  क्या

 परिणाम
 रहे  ;  और

 क्या  अब  तक  इसके  लिए  कोई  जिम्मेदारी  निश्चित  की  गई  है  और  यदि  तो  इसके

 लिए  कौन  व्यक्ति  जिम्मेदार  हैं  बौर  उनके  खिलाफ  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रसायन  कौर  उब  रक  (ait  पी०  दिवशंक्रर  )
 :  से  सरकार  ने  रिपोर्ट

 देख  ली  है  ।  एक  जांच  समिति  स्थापित  की  गई  इसके  परिणाम  केवल  जांच  समिति  द्वारा  अपनी

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  बाद  पता  चलेंगे  ।

 बम्बई  में  तल  तथा  प्राकृतिक  गस  ध्यानयोग  द्वारा

 भ्रपदिष्ट  पदार्थ  जमा  किया  जाना

 1924.  श्री  नवल  फिल्लौर  शर्मा  :  क्या  रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  बम्बई  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  अपशिष्ट  पदार्थों  जमा

 करता  है  और  गैस  को  हवा  में  फेंकता  है  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  बड़े  पैमाने  पर  गैस  की  पकने  और  अपशिष्ट  पदार्थों  को

 समुद्र  में  करने  से  बम्बई  वासियों  को  खतरा  बना  हुआ  है  ;

 क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  मैस  आयोग  के  अधिकारी  समुद्र में  जमा  किए  गए  अपशिष्ट

 पदार्थों  और  हवा  में  निरन्तर  फेंकी  गई  गैस  का  हिसाब  रखते  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 (=)  क्या  यह  सच
 है  कि  जब  तक  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  कठोर  कार्यवाही  नहीं  की

 तब  तक  बम्बई  शीघ्र  ही  गैस  चेम्बर  में  बदल  जायेगा  ;  और

 इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 रसायन  ste  उर्वरक  मंत्री  पी०  दिव  और  तेल  एवं

 प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  अपतटीय  प्लेटफार्मो  पाइपलाइनों  तथा  तटीय  टर्मिनल  संयंत्रों  का  निर्माण

 प्रदुषण  के  परिवर्तन  को  ध्यान  में  रखकर  किया  गया  है  ।
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 जी  at

 गौर  कड़े  प्रदुषण  नियंत्रण  उपाय  लागु  किए  गए  हैं  जिनको  नियमित  रूप  से

 टर  किया  जाता  है  ।

 हो  सकने  वाले  थोड़े  प्रदुषण  के  निपटान  के  लिए  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने

 निम्नलिखित  कदम  उठाये  हैं  :

 (i)  आयोग  की  रिपोर्ट  के  आधार  पर  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के

 स्वामित्व  वाले  अपतटीय  सप्लाई  पोतों  में  जिलों  तर्कों  को  लगाया  जायेगा  ।

 (ii)  तेल के  छलकने  के  रख  रखाव  के  लिए  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  प्राप्त  किया

 जाने  वाला  प्रस्तावित  बहु-उद्देशय  अवलंब  पोत  निर्माणाधीन है  तथा  इसके  वर्ष  के

 ara  से  पूछें  डिलीवर  किए  जाने  की  भाषा  है  ।

 (iii)  महाराष्ट्र  राज्य  विद्युत  बोड़  तथा  टाटा  इलैक्ट्रिक  कम्पनी  के  पावर  संयंत्रों  को  गैस  की

 सप्लाई  की  जा  रही  है  जो  कि  वातावरण  में  सुधार  लाने  में  सहायक  है  चूंकि  वरना

 इन  संयंत्रों  को  कोयले  का  प्रयोग  करना  होगा

 राष्ट्रीय  कार्यक्रमों  का  प्रसारण

 1925.  श्री  सुम  कृष्ण  ata  कया  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सर  र  ने  सभी  दूरदर्शन  केन्द्रों  90  मिनट  की  अवधि  के  राष्ट्रीय  कार्यक्रमों के

 एक  साथ  प्रसारण  करने  की  योजना  तैयार  की  है  ;  और

 इस  मामले
 में

 तैयार  की  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या है  और  यह्  कब  शुरू  की

 जायेगी  ?

 सुचना  सनौर  प्रसारण  मंत्री  वसन्त  :  हाँ  ।

 15  1982  से  दूरदर्शन  केन्द्र  दिल्‍ली-बम्बई-मद्रास -कलकत्ता -जलंघधर-लखनऊ

 जिन्हें  डाक-तार  माइक्रोवेव  द्वारा  जोड़ा  गया  से  रात्रि  8-00  से  9-30  बजे  तक  90

 मिनट  की  अवधि  का  एक  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  चालू  किया  जाएगा  ।  साथ  साथ  इस  कार्यक्रम  को

 के  माध्यम  से  उपग्रह  दूरदर्शन  केन्द्रों  ौर  हैद  नागपुर

 अहमदाबाद  और  गुलबर्गा  के  दूरदर्शन  रिले  केन्द्रों
 को

 उपलब्ध  किया  जाएगा  |

 बांदा  में  विभागीय  तारघर  खोलना

 1926.
 श्री  राम  नाथ  दुबे  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  लगभग  दो  वर्ष  पूर्वे  बांदा  जिले  में  एक  विभागीय  तारघर  खोलने के  लिए  कोई

 निर्णय  किया  गया  था ;  कौर

 यदि  तो  इसे  न  खोलने  के  en  कारण  हैं  जबकि  इसके  लिए  वहां  पर  एक  भवन

 उपलब्ध  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  बांदा  में  विभागीय  तारघर

 खोलने  की  मंजरी  18.4.81  को  जारी  की  गई  थी  ।

 उपयुक्त  स्थान  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  अभी  तक  विभागीय  तारघर  नहीं  खोला  जा

 सका  |  उपयुक्त  स्थान  की  खोज  की  जा  रही  है  ।

 प्रणाली पटरी  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  सीधी  डाय

 द्वारा  अहमदाबाद  के  साथ  जोड़ना

 1927.  श्री  मोती
 भाई

 कार
 ०

 चौधरी
 :

 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि :

 क्या  पटरी  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  सीधी  डार्लिंग  प्रणाली  द्वारा  अहमदाबाद  के  साथ

 जोड़ने  की  कोई  मांग  की  गई  है  और  यदि  तो  क्या  उसे  स्वीकार  कर  लिया  गया  है

 क्या  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  पटदी  के  आसपास  का  क्षेत्र  नमक  उद्योग  के

 लिए  विख्यात  है  और  इसका  प्रत्येक  पड़ोसी  गांव  में  10  से  30  तक  टेलीफोन  कनेक्शन  हैं  और  इन

 सभी  नमक  उद्योगों  को  देश  के  विभिन्‍न  बड़े  नगरों  से  सम्पर्क  स्थापित  करने  होते  हैं  स  मांग को

 शीघ्र  स्वीकार  किया  जाएगा

 क्या  पटरी  को  भहमादाबाद  के  साथ  टेलीप्रिटर  लाइन  से  जोड़ने  की  मांग  को  भी  स्वीकार

 feat  जाएगा  ;  और

 ल ेलिया क्या  पहले  पटदी  को  यह  सुविधा  दी  गई  थी  कि  जिसे  कुछ  समय  gg  वापस

 गया  कौर  क्या  अब  उन्हें  वीरमगाम  के  जरिए  सम्पक  स्थापित  करने  होते  हैं  जिससे  अत्यन्त
 बिलम्ब

 होता है  और  यदि  तो  क्या  इस  सुविधा  को  शीघ्र  ही  बहाल  किया  जाएगा ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  अहमदाबाद  के  लिए  एक

 ~ ale  डार्लिंग  सकट  की  मांग  प्राप्त  हुईं  है  परन्तु  परिवार  को  मद्द  नजर  रखते  हुए  इसका  औचित्य

 नहीं

 अहमदाबाद  के  लिए  एक  सीधा  डार्लिंग  सकिट  प्रदान  करने  पर  तभी  विचार  किया

 जाएगा  जब  परिवार  काफी  अधिक  बढ़  जाएगा  |
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 परियात  की  दृष्टि  से  फिलहाल  पटरी  और  अहमदाबाद  के  बीच
 feliz  लिंक  का

 औचित्य नहीं  है  ।

 पटरी  से  अहमदाबाद  के  लिए  एक  सीधा  मेनुअल  ट्रंक  सकी  उपलब्ध  है  ।  सीधे  ट्रंक

 सकिट  पर  रुकावट  होने  के  कारण  कुछ  दिनों  के  लिए  पटरी  से  अहमदाबाद  के  लिए  ट्रक  परियात

 बरास्ता  वीरमगाम  प्रदान  किया  गया  था  जिसको  अब  पुनः  चालू  कर  दिया  गया  है

 ध्रम्बलियासन  कौर  मेहसाना  के  ata  नई  टेलीफोन  लाइन

 1928.  श्री  मोती  माई  श्रार०  चौधरी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भम्बलियासन  और  मेहसाना  के  बीच  एक  अतिरिक्त  टेलीफोन  लाइन  बिछाने  की  मांग

 कब  तक  परी  की  जाएगी  ;  और

 क्या  इस  तथा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  अम्बलियासन  एक  व्यापारिक  केन्द्र  है  और

 मेहसाना  जिला  और  तादुगा  केन्द्र  है  और  दोनों  के  बीच  संचार  महत्व  पूर्ण  इस  बारे  में  तत्काल

 कार्यवाही  किये  जाने  का  विचार  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  )  a अम्बलियासन  और  मेहसाना

 के  बीच  अतिरिक्त  ट्रक  टेलीफोन  लाइन  1-9-1982  को  चालू  हो गई  है

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ॥

 समाचारपत्र  विकास  आयोग  का  गठन  करना

 0.  श्री  रंजीदा  कुमार  fag
 at  रामविलास  पासवान  ।

 कया  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  दूसरे  प्र  स  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  दिये  गए  सुझाव  के

 अनुसार  छोटे  तथा  मध्यम  समाचारपत्रों  की  सहायता  के  लिए  समाचारपत्र  विकास  आयोग  का  गठन

 कर  दिया

 यदि  तो  उस  आयोग  का  गठन  क्या  है  ;  और

 इसके  कृत्य  कया  हैं
 ?

 सुचना  सनौर  प्रसारण  मंत्री  वसन्त  नही ं।

 और  प्रश्न नहीं  उठते  ।
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 फिल्म  डिवीजन  द्वारा  निमित  वृत्त-चित्र

 1930.  श्री  राजेश  कार  सिह
 प्रो ०  अनिल  कुमार  मेहता

 :
 कया  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1981  और  1982  के  दौरान  सरकार  ने  फिल्म  डिवीजन  पर

 कितना  विधिक  व्यय  किया  है  और  फिल्म  डिवीजन  ने  कितनी  समाचार  जिलों  तथा  वृत्त-चित्रों  का

 निर्माण  किया  है  और  इन  फिल्मों  के  निर्माण  पर  कितना  व्यय  किया  गया  ;

 फिल्म  डिवीजन  द्वारा  निर्मित  कितने  वृत्त-चित्र  मद्यपान  तथा

 जैसी  सामाजिक  बुराइयों  के  विषयों  पर  बनाये  गये  हैं  ;  और

 फिल्म  डिवीजन  अपनी
 फिल्मों

 के  माध्यम  से  जनता  को  शिक्षित  करने  में  कहां  तक

 सफल  रहा है  ?

 सस  प्रकार
 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  वसन्त  :  सूचन  | है  न्या  है  द

 LS A  म

 ay  सरकार  ढारा  फिल्म  बनाई  गई  फिल्मों  की  do  फिल्मों के  निर्माण

 प्रभाग  पर  किया  गया  re  es  See  ee  पर  हुआ  व्यय
 व्यय  रुपये  मे ं)  स  गान्धार Tt  वृत्तचित्र  रुपयों

 चित्र

 198 1
 551.90  113  159  224.50

 383.37  59 1982  80  123.88

 (30-6-82/  13-7-82

 «ण  ee

 और  fey  प्रभाग  ने  भूतकाल  में  मद्यपान  और  मारक  द्रव्यों  का

 भारी  जैसी  सामाजिक  बुराइयों  के  विषय  पर  अनेक  फिल्में  बनाई  हैं  ।  1981-82  के  दौरान  फिल्म

 प्रभाग  द्वारा  इस  प्रकार  की  कोई  फिल्म  नहीं  बनाई  गई  किन्तु  उपयुक्त  विषयों  पर  3  फिल्में

 खरीदी  गई  हैं  और  एक  फिल्म  भेंट  स्वरूप  स्वीकार  की  गई  है  ।  इस  समय  इन  विषयों  पर  5  फिल्में

 फिल्म  प्रभाग  के  निर्माण  कार्यक्रम  में  शामिल  हैं  ।

 fora o-  ol
 फिल्म  प्रभाग  की  फिल्में  जनता  को  शि  कां  करने मे  अवश्य  भूमिका  निभाती  हैं  ।
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 टेलीविजन  कार्यक्रम

 1931.  श्रीमती  किशोरी  सिन्हा  :  क्या  सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  टेलीविजन  कार्यक्रमों  के  स्तर  के  बारे  में  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  वसन्त  :  और  हां  ।  दूरदर्शन  केन्द्रों को

 श्रोता  अनुसंधान  यूनिट  दूरदर्शन  केन्द्रों  द्वारा  टेलीकास्ट  किये  गए  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  की  गुणवत्ता  के

 बारे  में  दर्शकों  की  राय  का  आकलन  करने  के  लिए  अध्ययन,/सर्वेक्षण  हाथ  में  लेती  हैं  ।  वैयक्तिक

 अध्ययनों  में
 सीमा रिशें/कारंवाई  मुददे  शामिल  होते  हैं  जिनका  पुनर्विलोकन  सम्बन्धित  दूरदर्शन  केन्द्रों  /

 दूरदर्शन  महानिदेशालय  द्वारा  लिया  जाता  है  और  जहां  आवश्यक  समझा  जाता  है  शोधक  उपाय  किए

 जाते हैं  ।

 उपग्रह  के  माध्यम  से  पर्वतीय  स्थानों  की  दूर  संचार  सेवा

 1932.  At  सरोदा  रावत  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की
 ज्
 हैदरे  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  12  1952  को  छोड़े  गये  उपग्रह  के  मध्यम  से  देश  के  पर्वतीय

 क्षेत्रों  को  दूरसंचार
 सेवा  से  जोड़ने  की  कोई  योजना  तैयार  कर  रही  है

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  को  इस  योजना में  सम्मिलित  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  जी  हां  ।

 उपग्रह  के  माध्यम  से  लेह  और  ऐजल  के  लिए  टेलीफोन  सुविधा  पहले  से  ही  उपलब्ध

 है  जबकि  इटानगर  और  इम्फाल  में  परीक्षण  ary

 |
 area  किया  जा  चुका  है  ।

 जी  ati  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  इनसेट  के  माध्यम  से  टेलीफोन  सुविधाएं

 उपलब्ध  कराने  की  योजना  है  ।

 शत  ही  नहीं  उठता  ।
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 बागेश्वर  टेलीफोन  एक्सचेंज  का  दर्जा  बढ़ाया  जाना

 1933.  श्री  होश  रावत  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  श

 क्या  वागेश्व र  टेलीफोन  एक्सचेंज  का  दर्जा  बढ़ाने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव है  ;

 Sxrr  फल यदि  तो  उनके  मंत्रालय  ने  इस  बड़  तहसील  मुख्यालय  के  (26  (  गेन  उपभोक्ताओं  की

 सुविधा  के  लिए  अन्य  क्या  उपाय  किए  हैं  ;  और

 इस  एक्सचेंज  का  दर्जा  कब  तक  बढ़ाया  जाएगा  ?"

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  और  वर्तमान  माँग

 को  देखते  हुए  विस्तार  करने  औचित्य  नहीं  बनता  ।  इसी  वर्ष  के  दौरान  3  चैनल  करियर

 प्रणाली  स्थापित  करके  नागेश्वर  कौर  अल्मोड़ा  के  बीच  ट्रंक  सेवाओं  में  सुधार  करने  का  प्रस्ताव

 उत्तर  प्रदेश  के  थार  चूला
 बाहर  रीजन  के  श्रन्तगत  दूघ  सोचा

 Tat  att  बंदी  में  सार्वजनिक  टेलीफोन

 केन्द्र  को  स्थापना  जाना

 1934.  श्री  सरोदा  रावत  :  क्या  संचार  मंत्री  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पिथौरागढ़  जिले  के  धारचूला  बार्डर  रीजन  के  अन्तगं  त

 गू  जी  और  बू  दी  स्थानों  में  सावेंजनिक  टेलीफोन  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  इस  कायें  के  कब  तक  पुरा  होने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 अल्मोड़ा  में  माइक्रोवेव  स्टेशन  का  निर्माण

 संसार  उयों 1935.  हरीश  रावत  :  क  4  |  संचार  थ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उत्तर  प्रदेश  के  माइक्रोवेव  स्टेशन  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  पुरा  हो  जाने  की

 संभावना  है  ;  और

 aro क्या  स्टेशन  में  oe  द  | क  |  करने  वाले  कर्मचारियों  के  लिए  आवासीय  क्वार्टरों  का  निर्माण

 कार्य  भी  शीघ्र  ही  शुरू  किया  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया
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 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :
 निर्माण  कार्य  के  1983-84  में

 पूरा  होने  की  संभावना है
 ।

 आवश्यक  अनुरक्षण  स्टाफ  के  दो  टाइप  एवं  एक  टाइप-  आवासीय  क्वार्टरों  का

 निर्माण  किया  जा  रहा

 विभागीय  प्रणाली  के  कारण  भरिया  से

 कोयले  को  ढुलाई  में  बाघा

 1936.  श्री  निहाल  fag  :
 क्या

 ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयले  की  दुलाई  की  गई  विभागीय  प्रणाली  लागू  किये  जाने  के  कारण  झरिया

 क्षेत्र  से  कोयला  खानों  से  रेल-स्थानों  तक  कोयले  की  दुलाई  में  बाथा  पड़ी  है  ;  भर

 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्रवाई  की  है  ।

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मार्गो  शंकर  :  और

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 ऊर्जा  के  विकास  के  लिए  बिहार  कौर  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  द्वारा  बनाई  गई  योजना

 1937.  श्री  निहाल  fag  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  सरकारों  ने  बिहार  राज्य  विद्युत  as  के  सहयोग  से

 कोई  ऊर्जा  व्रतकाल  योजना  बनाई  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  रूपरेखा  क्या  है  ;  और

 उन  राज्यों  में  198  2-83  के  दौरान  कितने  गाँवों  में  बिजली  पहुंचाई  जायेगीं  और

 पश्चात  कितने  गांव  बिना  बिजली  लगे  रह  जायेंगे  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  भोर  तकनीकी-आधिक

 स्वीकृति  के  लिए  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  में  ऐसी  कोई  स्कीम  प्राप्त  नहीं  हुई

 बिहार  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यों  में  1982  के  अन्त  तक
 विद्युतीकृत  गांवों  की

 कुल
 वर्ष  1982-83  के  दौरान  गांवों  को  विद्युतीकृत  करने  के  लिए  रखा  गया  लक्ष्य  तथा

 1982-83  के  बाद
 विद्युतीकरण

 के  लिए  शेष  रहने  वाले  गांवों  की  संख्या  का  यहां  दिया

 गया
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 198  2-83  के  1982-83  के राज्य  का  नाम  गांवों की  संख्या  31-3-82  को

 (1971  को  जनगणना  स्थिति  के  दौरान  बाद  विद्युतीकृत

 के  सार  विद्युतीकृत  करण के  लिए  किए  जाने  वाले

 गांवों  की  संख्या  प्रस्तावित  गांवों  गांवों  की  संख्या

 की  संख्या

 $$$

 67,566 बिहार  23,108  4,440  40,018

 उत्तर  प्रदेश  47,525 1,12,561  3,100  61,976 >

 28-2-1982  की  स्थिति के  अनुसार  ।

 राजस्थान  में  नाइट्रोजनयुक्त  तथा  फास्फोरिक

 बे्रक  संयंत्रों  स्थापना

 1938.  श्री  जयनारायण  क्या
 रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (  क्या  सरकार  का  विचार  छठी  योजना  अवघि  में  राजस्थान  में  नये  नाइट्रोजन  युक्त
 रक  संयंत्र  तथा  फास्पेटिक  उकेरा  संयंत्र  स्थापित  करने  का  है  ;  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हें  ?

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  कौर

 राजस्थान  में  पश्चिमी  तट  से  उपलब्ध  गेस  पर  आधारित  नाइट्रोजनयुक्त  उर्वरक  संयंत्र

 पित  करने  का  facia  किया  गया  उदयपुर  जिले  में  झामरकोटर  के  रांक  फास्फेट  भंडारों  पर

 आधारित  एक  फास्फेटिक  उर्वरक  संयंत्र  राजस्थान  के  सीकर  जिले  में  सलादीपुरा  में  उपलब्ध

 पाइ राइट्स  पर  आधारित  तथा  सल्फ्यूरिक  एसिड  फो स्फटिक  sata  के  उत्पादन  में  प्रयुक्त  एक

 मीडिएट  के  उत्पादन  के  लिए  एक  और
 संयंत्र

 स्थापित  करने  पर  भी  विचार  करने  का  प्रस्ताव

 वास्तविक  कार्यान्वयन  की  अवधि  परियोजनाओं  की  भारी  के  ब्योरे

 अभी  तक  निश्चित  नहीं  किए  गए

 राजस्थान  में  एल०  पो०  जी०  एजेंसियों  का ध्रावंटन

 1939.  श्री  जाना  रायण  रोत  :  क्या  रसायन  ale  बे्रक  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष के  दौरान  राजस्थान  राज्य  के  किन-किन  स्थानों  में  wae  पी०  जी०  एजेंसियां

 आबंटित  की  जायेंगी ;
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 इन  एजेंसियों  के  आवंटन  के  लिए  क्या  मानदंड  अपनाये  जायेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  को  इन  एजेंसियों  के  आबंटन  के  लिए  आवेदन-पत्र  प्राप्त

 हुए  हैं  ;  और

 यदि  at,  तो  इन  आवेदकों  का  ब्यौरा  क्या है  और  इस  मामले  में  अब  तक  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 रसायन  att  उबर  मंत्री  पी०  दिव  :  तेल  कंपनियों  ने  अपनी

 वर्ष  1982-83  की  योजना के  अन्तगंत  राजस्थान  में  निम्नलिखित  स्थानों  में  17  wae  पी०  जी०

 डिस्ट्रीब्यूटर  रशिपें  तथा  पित  करने  के  लिए  प्रस्ताव  दिया
 है

 हनुमान  गढ़

 आत  रोड

 कटा  (3)

 किशन  गढ़

 धौलपुर

 बयान

 सुजान  गढ़

 खेतड़ी

 जयपुर  (3)

 10  नसीराबाद

 11  उदयपुर

 12  फतेहपुर

 13  सरदार  शहर

 क्योंकि  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  डीलर  शिप/डिस्ट्रीब्यूट  रशिपें
 आवंटित  करने  की  नीति

 कार्य-प्रणाली  में  संशोधन  किया  जा  रहा  जब  तक  इनको  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  जाता

 किसी  प्रकार  के  ब्योरे  प्रस्तुत  नहीं  किये  जा  सकते  ।

 )  विज्ञापनों  &  सन्दर्भ  में  प्रत्याशित  उम्मीदवारों  से  निर्धारित  प्रपत्र  पर  आवेदन-पत्र

 सम्बन्धित  तेल  कंपनियों  द्वारा  प्राप्त  किये  जाते  सरकार  द्वारा  नहीं  ।

 उपयुक्त  भाग  में  स्पष्ट  की  गई  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 कोयले  को  तस्करी

 1940.  श्री  रामस्वरूप  राम  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्हें  कोयला  क्षेत्र  विशेषकर  धनबाद  के  आस  पास  संगठित  गिरोहों  के  बड़े  पैमाने
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 पर  किए  जा  रहे  कार्यों  की  ik 7  की  जानकारी  है  भर  यह  गिरोह  बड़े  पैमाने  भर  कोयले  की

 तस्करी  कर  रहे
 हैं

 ;

 यदि  तो  कया  प्रभावित  क्षेत्रों  में  कोई  सुरक्षा  उपाय  किए  गए  हैं  ;  और

 इन  सुरक्षा  कार्यों  के  परिणाम  क्या  हैंਂ
 ?

 उर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मार्गों  शंकर  :  यह  सच्

 नहीं  है  कि  धनबाद  के  आस-पास  की  कोयला  वैस्ट  में  बड़े  पैमाने  पर  कोयले  की  तस्करी  हो  रही  है  ।

 कौर  जब  भी  चोरी  के  मामले  पकड़े  जाते  हैं  तो  कोबला  कंपनियां  उचित

 वाई  करती  हैं  ।  कोयला  चोरी  रोकने  और  धनबाद  में  कानून  एवं  व्यवस्था  की  स्थिति  में  सुधार  के

 लिए  अन्य  उपायों  के  साथ  साथ  निम्नलिखित  महत्वपूर्ण  उपाय  किए  गए  हैं  :

 1  अनेक  पुलिस  थाने  और  पुलिस  चौकियां  खोली  जा  चुकी  हैं  और  धनबाद  जिले  में  एक

 पुलिस  नियंत्रण  कक्षਂ  काम  कर  रहा  है  |

 2  भा०  को०  को ०  लि०  क्षेत्र  खान  मुहानों  से  दूर  पांच  केन्द्रीकृत  बिक्री  डिपो  खोले  जा

 रहे  हैं  ।

 fast  कोडरमा  डिपो  की  संख्या  कम  की  जा  रही
 है  ।

 कोक  और  रेत  के  सड़क  परिवहन  का  विभागीकरण  किया  जा  रहा  है  और

 निजी  ठेकेदारों  को  सिविल  कामों  से  भी  हटाया  जा  रहा  है  ।

 उन  विभिन्‍न  स्थानों  पर  चारदीवारी  बनाई  जा  रही  है  जहाँ  नियमित  आधार  पर

 कोयला  care  किया  जाता  है  |

 अधिक  कुकिंग  गेस  एजेंसियों  का  आवंटन

 1941.  श्री  नवीन  रवाना

 श्री  के ०  कुन्हम्बु
 श्री  मोहनलाल  पटल  1

 :  क्या  रसायन  ale  vara  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  वर्ष  1982  में  देश  में  कुकिंग  गैस  वितरित  करने  के  लिए  अधिक  संख्या

 में  एजेंसियां  खोलने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  राज्यवार  इनकी  संख्या  कितनी  है  ;

 क्या  सरकार  कुकिंग  गैस  एजेंसियां  देने  के  मामले  में  कदाचारों  को  दूर  करने  के  लिए

 एजेंसियां  देने  के  लिये  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  में  संशोधन  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ;
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 यदि  तो  उन  आधारों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन  पर  माग  दर्शी  सिद्धांत  संशोधित  किये

 जाने  की  संभावना  है  ;  और

 (=)  कुकिंग  गेस  एजेंसी  आवंटित  क  रने  के  लिये  क्या  मानदंड  अपनाये  गये  हैं  ?

 रसायन  शोर  बे्रक  मंत्री  पी०  दिव  ।  भोर  तेल

 नियों  ने  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  ब्यौरों  के  अनुसार  वर्ष  1982-83  की  योजना  में

 लगभग  440  एल ०  पी०  जी  डिस्ट्रीब्यूटर  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  दिया है  ।

 से  (=)  पेट्रोलियम  उत्पादों  के
 डील  डिस्ट्रीब्यूटरों  का

 चयन  उचित  ate  समान  ढंग

 से  सुनिश्चित  करने  के  लि  !  और  चयन  में  अनियमितताओं  के  विरुद्ध  संभव  शिकायतों  को  दूर  करने

 के  fap | हि  सरकार  नेवी  1982-83  से  वर्तमान  नीति  मागं दर्शी  faagiai/ard-yors  को

 Waifira  करने  के  लिए  प्रस्ताव  दिया  है  ।  संशोधित  नीति  को  केवल  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  बाद

 ही  ब्यौरे  उपलब्ध  होंगे  ।

 विवरण

 क्रम  स०  राज्य  aq  1982-83  योजना  के

 दौरान  एल०  पी०  जी०  डीलरशिपें

 खोलने  के  लिए  प्रस्तावों  की  संख्या

 1

 1.  आनक  प्रदेश  47

 2.  बिहार  21

 3.  गुज  रात  32

 4.  हरियाणा  17

 5.  हिमाचल  प्रदेश

 6.  जम्मू  और  कश्मीर

 7.  कर्नाटक  22

 8.  केरल  23

 9,  मध्य  प्रदेश  21

 10.  महा  राष्ट्र  56

 11.  उड़ीसा  11

 12.  पंजाब  20
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 13.  राजस्थान  17

 14.  तमिलनाडु  46

 15.  उत्तर  प्रदेश  51

 16.  पश्चिम  बंगाल  35

 17.  दिल्‍ली  13

 18.  चण्डी  गढ़

 1°  गोवा  दमन  और  दीव

 20.  पांडिचेरी

 21.  उत्तर  पूर्वी  11
 es ह

 योग  440
 वन

 गुजरात  में  विद्युत  केन्द्रों  का  कोयले  की  कमी

 कारण  धार-बार  बन्द  हो  जाना

 1942.  श्री  नबीन  रवाणी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  देश  विशेष  कर  गुजरात  में  अनेक  विद्युत  संयंत्र

 कोयले  की  कमी  या  उसकी  समय  पर  न  पहुंचने  के  कारण  बार-बार  बन्द  हो  जाते  हैं  या  नियमित  रूप

 से  विद्य त  उत्पादन  नहीं  कर  रहे  हैं  जिससे  अनेक  का  रखाने  बन्द  हो  गये  हैं  और  परिणाम  स्वरूप  श्रम

 और  बेरोजगारी  की  समस्यायें  Far  हो  रही  हैं

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  उनकी
 भावश्यकतानुसा र  कोयला  नहीं

 मल  रहा  है  ;  और

 बिजली  घरों  को  उच्चतम  प्राथमिकता  के  आधार  पर  कोयले  की  नियमित  और  पर्याप्त

 सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  कौन  से  कदम  उठाये  हैं  ताकि  कारखानों  को

 परेशानी  न  उठानी  पड़े  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  से  ताप  विद्यू/त  केन्द्रों  को

 कोयले  की  सप्लाई  की  स्थिति  पिछले
 एक

 वर्ष  से  सन्तोषजनक  वह  1981-92  के  दौरान
 विद्युत

 केन्द्रों  को  44.4  मिलियन  टन  कोयला  प्राप्त  हुआ  तथा  43.5  मिलियन  टन  कोयला  खपत  हुआ  ।

 वीं  1980-81  की  तुलना  में  यह  वृद्धि  20.24  प्रतिशत  तथा  18.24  प्रतिशत

 1982  की  अवधि  के  दौरान  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  कोयले  की  प्राप्ति  में  12
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 प्रतिशत  की  और  वृद्धि  हुई  198  ot  अवधि  के  दौरान  गुजरात  के  ताप  विद्युत  केन्द्रों

 द्वारा  कोयले  की  प्राप्ति  तथा  खपत  11,74,000  बने  तथा  10,64,000  रन  हुई  है  ।  free

 वर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  कोयले  की  प्राप्ति  में  41  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  कोयले  की  खपत  में

 31  प्रतिशत  की  वद्ध  हुई  ।

 उठाई  पारली  दुर्गापुर  (are  to  तथा  बरौनी

 HS  विद्युत  केन्द्रों  को  कुछ  अवसरों  पर  कम  भण्डार  की  स्थिति  में  प्रचालन  करना

 पड़ा था  ।

 विभिन्‍न  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  गुणवत्ता  तथा  मात्रा  के  रूप  में  sey  की  सप्लाई  की  रेल

 मंत्रालय  के  साथ  परामर्श  करके  ऊर्जा  मंत्रालय  द्वारा  लगातार  Tasker  की  जाती  et  ताप

 विद्य/त  केन्द्रों  को  कोयले  की  सतत  तथा  बिना  बाधा  के  सप्लाई  सुनिश्चित  करन ेके  far  आवश्यक

 उपाय  सुझाने  की  दृष्टि  से  बड़े  ताप  faa तत
 केन्द्रों

 को
 कोयले  की  सप्लाई  के  ब्यौरों  का  अध्ययन  करने

 के  लिए  सरकार  ने  अभी  हाल  ही  में  एक  कृतिक  बल  का  गठन  किया  है  ।  इस  कृतिक  बल  में  ऊर्जा

 मंत्रालय  और  रेल॑  मंत्रालय  के  प्रतिनिधि  शामिल  हैं  ।

 चलचित्रों  में  सेक्स  तथा  हिसा

 1943.  श्री  मोहम्मद  इसरार  अहमद
 श्री  नवल  किशोर  wat  gis  wa  ॥ है: 611 6 इ  ्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 श्री  मल  चन्द  डागा  |

 :  बया  सूचना

 करेंगे कि  :

 बया  सरकार  का  ध्यान  feat  21  1982  के  अ  ग्रेजी  दैनिक

 बेसਂ  में  श्रकास्सित  टू  साठे  आन  सेक्स  आमन  एण्ड  aaa  इन  सिनेमाਂ  शीर्षक  समाचार  की

 ओर  दिलाया  गया  है  ;  यदि  af  तो  तत्सम्बन्धी  पूर्ण  ब्यौरा  क्या  है  ;

 सरकार  इन  पत्रों  की  विषय  वस्तु  तथा  लोक  मत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कया  कार्यवाही

 कर  रही  और

 (7)  कैला  इस  सम्बन्ध  में  कोई  मूल्यांकन  fear  गधा  यदि  तो  कब  और  उसके  क्या

 चरिचिास  निकले  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  वसन्त  :  और  सरकार  ने  समाचार  को  देखा

 यहँ  सहीं  है  कि  सरकार  को  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  और  श्री  सेने  से
 में

 अपराध

 शौर  हिसा के  चित्रण  के  बारे में  पंत्र  मिले हैं  ।  प्रमाणीकरण से  संभी  जंचे  फहम

 लेसर  ate  द्वारी  cafes  19  5”  और  उसके  setter  जारी  किए ae  मार्गदर्शी  सिड  दलों

 के  उपबन्धों  के  अनुशार  की  जीती  हैं  ।  भीर्भदर्शी  सिंद्धान्त  की  प्रति  संलग्न  प्रिन्यलय  में  रखा

 गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टी  ०4294/82]  फिल्म  सेंसर  बोर्ड  को  हाल  ही  में  बने  मांग दर्शी  सिद्धातों
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 करेंगे  में  अत्यंत  कड़ाई  बरतने  के  लिए  अनुदेश  दिए नए  बो  से  saa  पणों  के  विषय

 को  सभी  सदस्यों  और  क्षेत्रीय  कार्यालयों  के  ध्यान  में  ला  दिया

 (7)  अपराध  सम्बन्धी  फिल्मों  के  सामाजिक  प्रभाव  के  बारे  में  कोई  भोपाल  रिक  सर्वेक्षण  नहीं

 fear  है  ।  भारतीय  जन  संचार  संस्थान  ने  फिल्म  सेंसर  शिप  के  प्रति  फिल्म  दशकों

 की  प्रतिक्रियाओं  को  जानने  के  लिए  1979  में  एक  अध्ययन  शुरू  किया  है  ।  दक्षिण  क्षत्र  में  किए  गए

 अध्ययन  पर  संस्थान  को  रिपोर्ट  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ag  वहा  गया  है  आन्जन  प्रदेश  ओर

 तमिलनाडु  के  लगभग  ort  तथा  कर्नाटक  और  केरल  के  एक  तिहाई  प्रतिवादी  इस  कथन  से  सहमत

 थे  कि  अपराध  के  मुख्य  विषय  वाली  फिल्में  कुछ  लोगों  को  आपराधिक  प्रवृत्तियां  विकसित  करने  के

 लिए  प्रोत्साहित  करती  हैं  ।

 भारत  बम्बई  में  ताला-बन्दी

 1944.  शी  एल  टी ०  पाटिल  :  कया  रसायन  att  उवंरक  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  के  प्रबंधकों  ने  16  1982  को
 अथवा  इसी

 तारीख  के  आसपास  बम्बई  स्थित  अपने  तेल-शोधक  का  रखाने  में  तालाबन्दी  घोषित  की  यदि

 ली  किंग  करणों  से  प्रबन्धकों  मे  ऐसा  fata  किया  ;

 कया  प्रबन्धकों  ने  तालाबन्दी  को  अब  समाप्त  कर  दिया  है  ;  यदि  तो  कब  से  और

 wewal  मे  किन  कारणों  से  ऐसा  निर्णय  किया  ;  और

 तेल-शोधक  कारखाने  तथा  मजदूरों  को  कितनी  हानि  हुई  ?

 रसायन  कौर  उवेरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  दलबीर  :  बम्बई

 में  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  की  शोधनशाला  को  कोंचा  रियों  जिसमें  सुरक्षा  और  अग्नि  कर्मचारी

 wifice हैं  के  काम  ae  करने  के  fro के  जद  15-1-82  को  बन्द  करना  पड़ा  था  ।

 शंका  को  मुख्य  दंड  डिस्टिलिशन  यूनिट  का  संचालन  कम्पनी  अधिकारियों  gw  अन्त  सरकारी

 खजानों  और  लंगर-लीवर  की  सहायता  से  किया  मया  ।

 eaarey  17-6-82  को  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  fo  के  श्रेथन्धक के  साथ  किये

 करार  कें  को  बेर  लौट  आये  हैं  ।

 wearer के  अवधि के  दौरान  शोधनशाला  हारो  कस  कड  प्रेषण  जो  हम  दैनिक

 करीब  70%,  था  के  हिसाब से  हुआ  ।  कर्जा  रियों  को  हडताल  के  लिए  मजदूरी  महीं  दे

 एशियाई  खेलों  कप  रंगीन  चघ्लीरेण

 1945.  श्री  भ्रमर
 राय  प्रधान  :  क्या  सुचना  श्योर  प्रसा  रख  wen  रहना

 सपना  चहु  बताने  की
 कंपा  करेंगे

 किः
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 क्या  ag  सच  है  कि  सभी  दूरदर्शन  केन्द्रों  से  रंगी  टेलीविजन  पर  एशियाई  खेल  दिखाये

 जाएंगे  ;  भर

 यदि  तो  उन  केन्द्रों  के  नाम  क्या  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  कारण

 क्या  हैं  ?

 सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्रीं  वसन्त  :  और  एशियाई  खेलों  को

 पुणे  और  जलन्धर  के  ट्रांसमीटरों  से  रंगीन  में  टेलीकास्ट

 किया  जायेगा  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  दूरसंचार  सलाहकार  समिति

 तथा  डाक  सलाहकार  समिति  का  गठन

 1946.  श्री  नारायण  चन्द  परिवार  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  विभिन्‍न  सकिलों/राज्यों  के  लिए  दूरसंचार  सलाहकार  समितियों  और

 डाक  सलाहकार  समितियों  के  गठन  का  स्वरूप  और  प्रक्रिया  क्या  है  ;

 सभी  सक्लों/राज्यों  के  लिए  ये  समितियां  गठित  की  गई  हैं
 और  काय  कर

 रहो  हैं
 ;

 यदि  तो  हिमाचल  प्रदेश  में  वर्तमान  समितियों  के  गठन  का  मानदंड  और  ब्यौरा  क्या

 है  और  कितनी  अवधि  तक  वे  कायें  करेंगी  ;  और

 यदि  तो  अभी  तक  उनका  गठन  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  और  किस  तारीख

 तक  गठन  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  (1)  प्रत्येक  राज्य/संघ  शासित

 क्षेत्र  क ेलिए  एक  दूरसंचार  सलाहकार  समिति  तथा  प्रत्येक  टेलीफोन  जिले  के  लिए

 फोन  सलाहकार  समिति  गठित  की  जाती  है  ।  समिति  में  विभिन्‍न  व्यावसायिक  श्रेणियों  जैसे  कि  राज्य

 राज्य  विधान  वाणिज्य  एवं  चिकित्सा  कानूनी

 व्यवसाय  समाज  सेवक  आदि  को  शामिल  किया  जाता  है  ।  विभिन्‍न  व्यवसायों  का  प्रतिनिधित्व  करने

 वाले  नामों  की  सुची  सम्बन्धित  दूरसंचार  सकील  अथवा  टेलीफोन  जिले  के  अध्यक्ष  से  प्राप्त  को  जाती

 संसद  सदस्यों  को  संसदीय  कार्य  विभाग  द्वारा  नामित  किया  जाता  है  ।  सरकार  द्वारा  (1)

 प्रबंधक  (2)  सीधे  मंत्रालय  द्वारा  भेजे गए  और  (3)  संसदीय  कार्य  विभाग  से  प्राप्त  नामों  की  सूची

 पर  विचार  करने  के  पश्चात  ही  दूरसंचार  सलाहकार  समिति  में  नामांकन  किया  जाता  है  |

 (11)  डाक  सलाहकार  समितियां

 विभिन्‍न  वकीलों  की  ढाक  सलाहकार  समिति  में  ग्रामीण  व्यापार  एवं  लघु
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 के  सरकारी  तथा  गैर  सर
 उद्योग  तथा  समाचार  पत्र  जेसे  व्यवसायों  और  राज्य  सरकारों  कारों

 निधियों  का  नामांकन  राज्य  सरकार  की  सिफारिशों  पर  किया  जाता  है  जबकि  संसद  सदस्यों  का

 नामांकन  संसदीय  कार्य  विभाग  को  सिफारिशों  पर  किया  जाता  संचार  मंत्रालय  गेर  प्रतिनिधित्व

 वाले  व्यवसायों  के  प्रतिनिधित्व  हेतु  सदस्यों  का  नामांकन  करता है
 |

 (i)  देश  में  30  दूरसंचार  सलाहकार  समितियां  तथा  29  टेलीफोन  सलाहकार

 मियां  गठित  की  जानी  होती  13.7.82  को  51  समितियां  काय  कर  रही  हैं  ।  8  दूरसंचार

 सलाहकार  समितियों  के  गठन  पर  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 (ii)  8  डाक  सलाहकार  समितियों  के  अतिरिक्त  शेष  सभी  समितियों  का  पुनर्गठन  कर  दिया

 गया  है  तथा वे  कार्य  कर  रही  हैं  |

 एवं  हिमाचल  प्रदेश  की  दूरसंचार  सलाहकार  समिति  के  बारे  में  विस्तृत  ब्यौरा

 विवरण  में  दिया  गया है  ।  हिमाचल  प्रदेश  की  दूरसंचार  सलाहकार  समिति  31.5.83  तक  कार्य

 करेगी  |

 डाक  सलाहकार  समिति  के  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  से  सिफारिशें  प्राप्त  होने  में  कुछ  बिलम्व

 हुआ  था  |  पुनर्गठन  के  प्रस्ताव  पर  कार्रवाई  की  जा  रही  है  और  शीघ्र  ही  इसकी  घोषणा  की  जाएगी  |

 समिति
 की  अवधि  पुनर्गठन  की  तारीख  से  दी  वर्ष  के  लिए  होती  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  के  लिए  दूरसंचार  सलाहकार  समिति

 राज्य  प्रशासन  (1)

 उप  सचिव  एंड  हिमाचल  प्रदेश

 एलेलेरेली  शिमला

 राज्य  विधान  (2)

 i.  श्री  वितरण  विधान  सभा  सदस्य

 ॥.  श्री  कौल  सिंह  विधान  सभा  सदस्य

 3  संसद  सदस्य  (2)

 1.  श्रीमती  उषा  संसद  aAGe ToT  य

 ॥.  श्री  किशन  दत्त  संसद  सदस्य

 समाचार पत्र  (1)

 श्री  एस०  एस०

 हिन्दुस्तान  शिमला

 5,  चिकित्सा  व्यवसाय  (1)

 डा०  आर०  आर०

 प्रोफेसर  हाफ  स्नोडाउन  हिमाचल  प्रदेश
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 6.  वाणिज्य  एवं  उद्योग  (2)

 श्री  एम०  एम०  मैनेज  मैसेज  गबरेल  इंडिया  लिमि

 पोस्ट  silo  जिला  सोलन

 il.  श्री  आर०  एल०  व्यापार  शिमला

 7.  जन  सेवक  (3)

 i  श्री  जगदीश  जिला
 हमी  शिमला

 ii.  पंडित  भूतपूर्व  विधान  सभा

 महा  सचिव

 iii,  श्री  ज्ञान  सिंह

 हिमाचल-प्र देश

 द्र संचार  वकीलों  में  सामग्रीਂ  की  कसी

 1947.  प्रो०  नारायण  चन्द  परिवार  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  विभिन्‍न  दूरसंचार  सिलों  में  सामग्रीਂ  की  भारी  कमी  है  जिस  के
 रामस्वरूप  देश  में  सामान्यतया  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विशेषकर  दूरसंचार  सुविधाएं  जुटाने  के  विकास
 कार्यो  की  गति  धीमी  पड़  गई  है  ;

 यदि  तो  वित्तीय  वर्ष  1982-83  के  प्रथम  तिमाही  में  भंडार  सामग्री

 कर  टेलीफोन  केन्द्रों  और  सार्वजनिक  टेलीफोनों/सी ०
 ओज ०  की  स्थापना  से  सम्बन्धित  कितनी  कमी

 थी  भर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ।  करने  का  विचार है  ;  और

 किस  तारीख  तक  यह  कमी  दूर  हो  जाने  की  संभावना

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  देश  में  भंडार  की  कुछ  कमी

 रही  है  ।  पिंग  आयरन  तथा  वायर  रोड  आदि  जेसे  कच्चे  माल  की  बेहतर  उपलब्धता  के

 कारण  1980-81  की  तुलना  में  1981-82  के  दौरान  भंडार  की  सप्लाई  की  स्थिति  में  पर्याप्त

 सुधार  हुआ  है  ।

 पी०  सी ०  भ०/एक्सचेंज/सी०  ओ ०  की  संस्थापना  कार्यक्रम  के  अनुसार  ही  की  जा

 रही  है  ।  स्टाक  आदि  जैसी  कुछ  मदों  की  सप्लाई  अभी  भी  पुरी  नहीं  है  ।

 सप्लाई  के  अतिरिक्त  स्रोतों  का  पता  लगाने  के  लिए  वेंडर  डवलपमेंट  पद्धति  लागू  की

 गई  है  ।  विशेष  किरण  की  मदों  के  लिए  दूरसंचार  फैक्टरियों  को  आधुनिक  रूप  दिया  जा  रहा  है

 तथा  बेहतर  मशीनें  प्राप्त  करके  उनकी  क्षमता  में  वृद्धि  की  जा  रही  है  ।

 184



 लिखित  उत्तर 29  आओपषाएं  1904

 ee  डार  दीं 1982-83  प्  बड  ने  सभी  मदों  की  सप्लाई  की  स्थिति  में  और  अधिक

 सुधार  होने  की  आशा  ।

 महाराष्ट्र  फिर  बिहार  की  डीजल/पेट्रोल  st  मांग

 1948.  श्री  तारिक  अनवर  :  क्या  रसायन  शरीर  उबर  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  कि

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  महाराष्ट्र  और  बिहार  सरकारों  ने  डीजल  और  पेट्रोल  की

 कितनी  मात्रा  की  मांग  की  और  उन्हें  अलग-अलग  कितनी  मात्रा  सप्लाई  की  गई

 क्या  इन  राज्यों  में  विकास  के  निर्माण  कार्यों  के  लिए  पेट्रोल  तथा  डीजल  की  मांग  मीर

 rat  बढ़  रही है  ;  और

 यदि  तो  उसे  पुरा  करने  के  लिए  सरकार  कया  उपाय  कर  रही  है
 ?

 रसायन  ate  उर्वरक  मंत्रो  (At  पी०  शिव  महाराष्ट्र

 कौर  बिहार  राज्य  सरकारों  द्वारा  1980  में  बताई  गई  हाई  स्पीड  डीजल  ०एस  ०

 तेल  की  मांग  प्रतिवर्ष  12,  60,000  टन  और  7,20,000  मी०  टन  थी  ।  इन  दो  राज्यों

 के  सम्बन्ध में  वह  1980-81  कौर  1981-82  के  लिए  एच  ०एस०डी०  की  बिक्री  निम्न  प्रकार  है

 मी ०  टनों

 -

 aq
 महा  राष्ट्र  बिहार

 ह

 1980-81  12,01,592  4,23,424

 1981-82  12,77,433  4,14,619

 इस  समय  राज्यों  भर  संघ  शासित  प्रदेशों  को  एच०  एस०  डी०  की  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई

 की  जा  रही  है  |

 जहां  तक  पेट्रोल  का  सम्बन्ध  इत  उत्पाद  की  बिक्री  तेल  कम्पनियों  के  फुटकर  पेट्रोल  पम्पों

 द्वारा  बिना  किसी  प्रतिबन्ध  से  की  जाती है  ।  इन  राज्यों  से  पेट्रोल  की  सप्लाई  बढ़ाने  के  लिए  कोई

 विशिष्ट  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  किये  गए  हैं  ।  गत  दो  वर्षों  में  महाराष्ट्र  और  बिहार  में  पेट्रोल  की  हुई

 बिक्री  इस  प्रकार
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 मी०  टनों

 राज्य  का  नाम  1980-81  1981-82

 1981  से

 फरवरी  1982)

 महाराष्ट्र  2,74,000  2,68,000

 बिहार  61,000  57,000

 हुं  ।

 महाराष्ट्र  और  बिहार  में  डीजल  और  पेट्रोल  की  भावश्यकताए  पर्याप्त  रूप  से  पूरी  की

 जा  रही  हैं  ।

 कान्ति  ताप  बिजली  घर  के  कोयला  हैंडल  संयंत्र  के  लिए  ठेके

 1949.  श्री  तारिक  नेवर  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 wer  कहर  में  कान्ति  ताप  बिजली  घर  के  कोयला  हैंडलिंग  संयंत्र  के  निर्माण  कीं  ठेका

 दिल्ली  की  एक  कम्पनी  को  दिया  गया  था  और  जिसे  यह  art  1982  के  अन्त  तक  पूर्ण  करना  है  ;

 यदि  तो  अब  तक  इस  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  और  इसके  कब  तक  पुरा  हो

 जाने  की  संभावना  है  ;

 (3)  कया  उक्त  केन्द्र
 के  लिए  बायलर  के  निर्माण  का  ठेका  दिल्ली  की  एक  कम्पनी  को  दिया

 गया  |

 (a)  यदि  at,  तो  ठेके  की  शर्तों  के  अनुसर  बायलर  निर्माण  का  कायें  कब  तक  पुरा हो  जाना

 चाहिए  था  भर  इसके  कब  तक  पुरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ;

 कया  ag  सच  है  कि  20  1982  को  भाई  आँधी  ओर  वर्षा  के
 कारण

 ATH

 25000  बोरी  सीमेंट  खराब  हों  गया  था  ;  और

 यदि  तो  यह  सीमेंट  किसका  था  और  इसके  लिए  कौन-से  व्यक्ति  उत्तरदायी  थे  ?

 wat
 सं क्राल या

 में
 राज्य  मंत्री  fewer  यह  अनुमान  हैं  किं  यह  प्रश्न

 मुजफ्फरपुर  तापा  विद्युत  केन्द्र  के  बारें  में  कोयला  हैंडलिंग  संयंत्र  के  भवन  के  लिए  तर्कों  तीन  कम्प

 नियों  को  दिए  गए  हैं  ॥  इनमें  से  एक  दिल्ली  की  कम्पनी  है  ।  ठेके  के  अनुसार  दिल्ली
 कों

 कम्पनी  कों

 इसका  कार्य  सितम्बर  1983  तक  पुर  करना  अपेक्षित  है  |
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 कार्य  प्रगति  पर
 है

 बर  कोयला  हैंडलिंग  संयंत्र  दिसम्बर
 1983-4  किए  जाने

 की  संभावना है  ।

 वायलर  के  उत्पादन  सहित  समस्त  परियोजना  के  कार्यान्वयन  का  कार्य  टेनेन-की-आधार

 पर  मैसेज  को  सौंपा  गया है  ।

 ठेके  के  अनुसार  इस  परियोजना  की  दो  यूनिटों  को  8/83  ओर  2/84  में  चालू

 किया  जाना  है  ।  तथापि  अब  ये  यूनिटें  5/84  कौर  2/85  में  चालू  किए  जाने  की  संभावना

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  शीघ्र  ही  सभा-पटल  पर  रख  a  जाएगी

 बिहार  में  बिना  बिजली  वाले  गांवों  की  संख्या

 1950.  श्री  तारिक  अनवर  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1982-83  के  अन्त  तक  कितने  गांवों  में  बिजली  न  लग  सकने  की  संभावान  है  ;

 कौर

 उनमें  कब  तक  बिजली  लग  जायेगी  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  विक्रम  :  बिहार  में  कुल  67,566  गांवों में

 से  198°  के  अन्त  तक  22,108  गांव  विद्युतीकृत  किए  गए  1982-83  safes

 योजना  में  बिहार  में  4,440  गांवों  के  विद्युतीकरण  करने  का  प्रावधान  इस  प्रकार  1982-83

 के  अन्त  में  लगभग  40,000  गांव  विद्युतीकरण  किए  बिना
 रह

 जाएंगे  ;

 राज्य  की  संदर्शी  योजना  में  1994-95  तक  राज्य  के  सभी  गांवों  का  विद्यालय रण  करने

 के  लिए  प्रावधान  है  ।

 बत्क  श्रेणियों  का  सार्वजनिक  क्षत्र  के  लिए  ध्रारक्षण

 1951.  श्री  प्राथमिक  हुसेन  :  क्या  रसायन  ate  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  केवल  सार्वजनिक  क्ष  त्र  के  लिए  बल्क  औषधियों  की  कोई  आर  गीत  सूची है  :

 यदि  तो  इस  सूची  का  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  यह  सच  हैं  कि  चार  महत्वपूर्ण  और  का  आरक्षण  किया  जा  रहा  है  ;

 और

 यदि  तो  उन  बल्क  औषधियों  के  नाम  क्या हैं  और  उनके  आरक्षण  के  क्या

 कारण हैं  ;
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 रसायन  alt  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  fag)  :  जी  हां  ॥

 1978  के  awe  नीति  विषयक  faire  पत्र  के  साथ  एक  निर्देशिका  सूची  संलग्न  की  गई  थी  ।

 भौषध  उद्योग  के  सरकारी  क्षत्र  को  लाइसेंस  के  लिए  आरक्षित  steal  की  अद्यतन

 निर्देशिका  सूची  संलग्न

 आवधिक जाना  धाना (7)
 और

 चूकि  सुची  केवल  निर्देशिका
 उसकी  समीक्षा  की  जाती है  ।

 सुची

 पेनिसिलिन

 ve  प्टोमाइसिन

 टेड्रासाइक्लीन

 SUUTNUITGS | अवसी-रटेगा  साइक् लीन

 एम्पीसिलिन

 SITAIATR ०६  |  पीन

 ग्रीसियोफलुविन

 जेन्टामाइसिन

 सल्फ शीर्ण गुनिडाइल

 सल्फाडिमिडाइन 10

 सल्फासिटामाइड 1  |

 12  सल्फामेथोक्सी-पाइरेडेजा इन

 13  सल्फाडिमिधोक्सिन

 14  विटामिन

 15  विटामिन

 16  फोलिक  एसिड

 17  मेट्रो नि डा  जोल

 18.  पिपराजाइन  कौर  इसके  लवण

 19  क्वि नाइन

 20  एलजी

 21  एमीडोपाइरीन

 22  |  नन  बा  रबिटोन

 23  मोराफीन

 24  पोलियो  वैक्सीन
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 पूर्वी  क्षेत्र  में  1983  तक  विद्युत  संकट

 समाप्त  करने  के  लिए  योजन

 1952.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  के  पूर्वी  क्षत्र  में  वर्ष  1983  तक  विद्युत  संकट  समाप्त  करने  के

 लिए  कोई  योजना  बनाई  है  ;

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  योजना  से  लाभान्वित  होने  वाले  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  और  उनकी  विजय

 सप्लाई  के  बारे  में  विंमान  स्थिति  क्या  है  ?  प

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  (=)  से  छठी  योजना  के  दौरान

 पूर्वी  क्षेत्र  में  3323  मेगावाट  की  उत्पादन  क्षमता  की  बढ़ोतरी  करने  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।

 इसमें  से  1980-81  और  1981-82  के  दौरान  505  मेगावाट  पहले  ही  चालू  की  गई  नि  |
 1982-

 83  के  दौरान  498  मेगावाट  की  अतिरिकत  क्षमता  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।  स्कीम-वार
 ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 जल  विद्युत

 जल  ढाका  यूनिट  1  और  2  8  मेगावाट

 ताप  विद्युत

 rsa  युनिट  5  -  —  210  मेगावाट

 टीकमगढ़  यूनिट  1  ह  60  मेगावाट

 बरौनी  युनिट  6
 110.  मेगावाट

 तल चेर  यूनिट  6
 110  मेगावाट

 उत्पादन  क्षमता  में  इष्ट तम  बढ़ोत्तरी  करने  के  लिए  विज भ ्नन
 विद्युत  केन्द्रों  के  निर्माण  की

 प्रगति  की  ध्यानपूर्वक  मानीटरिंग  की  जा  रही  है  ।  मौजूदा  fea  संयंत्रों  से  wean  उत्पादन  करने
 के  लिए  कई  अल्पकालीन  आर  दी घं कालीन  कदम  उठाए  गए

 हैं
 अथवा  उठाए  जा  रहे  हैं  ।  पूर्वी  क्षत्र

 में  भार  प्रेषण  केन्द्र  भी  स्थापित  किया  जा  रहा  इससे

 समेकित  प्रचालन  तथा  फालतू  बिजली  वाले  राज्यों  से  कमी

 क्षेत्र  में  विभिन्‍न  विद्य/त  प्रणालियों  का
 वाले  राज्यों  को  विद्युत  का  अन्तरण  तथा

 आपातकालीन  बन्दी  की  स्थितियों  में  विद्या  का  आदान-प्रदान  हो  सकेगा  ।

 1982  के  अंत  तक  पूर्वी  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  राज्यों  में
 fara  सप्लाई  की  स्थिति

 रण  में  दी  गई  है  ।
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 ee ee

 faaze

 gat  क्षेत्र  में  विद्युत  सप्लाई  को  स्थिति  1982)

 बहार
 ७  थ  ७

 दामोदर  उड़ीसा  पश्चिम  सिक्किम  पूर्वी

 घाटी  जमाल  क्षत्र

 निगम

 अधिकतम  उपलब्धता

 )  530  840  430  960  7  2500

 अधिकतम  माँग

 9.2  3070
 )  700  900  560  1340

 क  ि कभी

 170  60  130  380  2.2  570

 विद्युत  उपलब्धता

 युनिट  247  462  211  623  1546

 विद्युत  आवश्यकता

 380  485  310  625  1803

 कमी

 23  99  257 133

 नाणणणणणाातल्‍यल्‍यल्‍एल्‍एस्‍।ततएयतएयएस्‍ए।””सटाटागजशਂ

 कोल-इण्डिया  के  मुनाफे  में  वृद्धि  के  बावजूद

 कोयले  के  दामों  में  बढ़ो

 1953.  की  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  ae  सच  है
 कि

 वर्ष
 1981  82  के  दौरान  कोल  इंडिया  क्रो  हुए  मुहताजे में  वृद्ध

 र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  |

 (7)  क्या  ag  सच  कि  इस  मुनाफे  बाबजूद  कोयले के  ट्रम  कड़े  हैं  ;  भोर

 यदि  तो  यह  विधि  क्यों  की  गई  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (ef  it  शंक
 र  '

 सिश  मोर
 :  (a)

 कोल  इण्डिया  लि०  को  ad  1981-82  में  ०  35.83  करोड़  का  लाभ  हुआ  |

 हो  गया  qa—  उत्पादन और  कोयले
 के

 मूल्यों  में  संशोधन  इन  कारणों
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 arafaai  की  लागत  में  वृद्धि  —— BTAaTT  की  a ee wargheat  में  ate,  od  हास  मोर  ब्याज  का  अधिक

 आदि

 टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  संयंत्रों  का  जीवन  काल

 1954.  श्री  रामलाल  राही  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  कुछ  टेलीफोन

 करणों  की  जीवन  अवधि  लगभग  20  वर्ष  लेकिन  वे  30  वर्षे  से  भी  अधिक  समय  से  काम  में

 लाए  जा  रहे  हैं  जिसके  फलस्वरूप  कई  त्रुटियाँ  सामने  आईई  हैं  भर  टेलीफोन  सेवा  में  लगातार

 बड़ी  रहती  है  तथा  टेलीफोन  लाईनों  में  त्रुटियों  के
 का  रण

 प्रयोक्ताओं  को  बड़ी  कठिनाई  का  सामना

 करना  पड़ता

 यदि  तो  देश  में  ऐसे  कितने  टेलीफोन  केन्द्र  और  उनकी  कब  तक  मरम्मत  की

 जाएगी  या  नये  उपकरणों  में  बदला  जाएंगी  ;  और

 इस  मामले में  कया  उपचारात्मक  कार्यवाही  जा  रही  है  और  उसका  ge  ब्यौरा

 क्या है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  स्वचलित  एक्सचेंज  उपस्कर

 की  सामान्य  कार्य  अवधि  25  वह  देशे  में  डसे  समय  ऐसी  कोई  एक्सचेंज  नहीं  है ंजो  30  वर्ष

 से  अधिक  समय  से  कारें  कर  रहा  हो  तथा  जिसके  लिए  प्रतिस्थापन  आदेश  न  दे  दिए  गए  हों  ।

 गहन-अनुरक्षण  प्रयास  के  जरिए  इस  प्रकार  के  उपस्करों  जिन्हें  बदला  जाना  के  निष्पादन  को

 संतोषजनक  स्तर  पर  बनाए  रखा  जाता है  ।

 और  37  एक्सचेंजों  के  पुराने  उपस्करों  को  बदला  जाना  है  ।  नये  उपस्कर  की

 उपलब्धता  पर  इन्हें  उत्तरोत्तर  रुप  बदला  जा  रहा  घिसे-फ्लो  पुर्जों  को  भी  .  संतोषजनक

 निष्पादन  सुनिश्चित के  रने
 के  लिए  बदला  जा  रहा  है  ।

 तेल  लया  प्राकृतिक  गेस  झपो  को  श्राम  निर्भर  बनाना

 1955.  श्री  रेणु  पद  दास
 :

 कपा  रसायन  कौर  उवेरक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  तथा  nates
 मैस

 आयोग  we  आत्म  निर्भर  बनाने  का  frat e  है  ताकि  तेल

 की  खोज  के  प्रयास  निबोध  गति  से  किए  जा  सकें  ;

 यदि  तो
 तत्स्क्धी  ब्यौरा  क्यों  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार के  क्या  कदम

 उठाए  और

 यदि  कोई  कदम  नहीं  उठाए  गए  हैं  तो  अत्याधिक  विलम्ब  के  क्या कारण
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 qzifean,  रसायन  ate  sata  मंत्री  पी०  शिव  :  से  तेल  एवं  प्राकृतिक

 गैस  आयोग  को  कुछ  आयल  के  लिए  जिसका  वे  उत्पादन  करते  भुगतान  किये  गए  मुख्य  में  जुलाई

 1981  में  वृद्धि  के  साथ  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  अब  अपने  अन्वेषण  और  उत्पादन

 an  हेतु  वित्तीय  प्रबन्ध  करने  के  लिए  बड़ी  मात्रा  में  आत्म  निर्भरता  प्राप्त  कर  ली  इसे  आगे

 और  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  विभिन्‍न  प्रकार  के  बेहतर  उपकरणों  को  प्राप्त  करके  और

 तकनीकी  कार्मिकों  की
 भर्ती

 करने
 गहन

 कार्यक्रम  द्वारा  बढ़ाया  जायेगा  ताकि  इसे  यथा  सम्भव

 अल्पकाल  में  आत्म  निर्भर  बनाया  जा  सके  ।

 बी०  सी०  सी०  एल०  क्षेत्र  में  कर्मचारियों  के  विभागीकरण  के

 कारण  डक  तियों  की  संख्या  में  वृद्धि

 1956.  श्री  रेण  पद  दास  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ae  सच
 है  कि

 बी०  सी०  सी०  एल०  क्षेत्र  में  ठेकेदारो ंके  कर्मचारियों  के

 विभागीकरण  के  कारण  ठेकेदारों  और  किंग्स  को  आय  के  साधन  बंद  हो  गए  हैं  जिसके

 परिणामस्वरूप  इस  क्षेत्र  में  डर्क तियों  और  अधिकारियों  पर  हमले  की  घटनाओं  में  वृद्धि  हुई  है  ;

 यदि  तो  ठेकेदारों  के  कितने  कर्मचारियों  का  विभागीकरण  किया  गया  है  ;  कौर

 सरकार  का  विचार  ठेकेदारों  के  विरुद्ध  क्या  कदम  उठाने  का

 ऊर्जा  मंत्रालय
 के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (at  मार्गो  शंकर  :  से  (7)

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 नया  श्रौषघ  मूल्य  नियंत्रण  रादेश

 1957,  श्री  सत्य  साधन  चक़वर्ती  :  क्या  रसायन  शौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  नया  भीषण  मूल्य  नियंत्रण  आदेश  जारी

 करने का  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
 है

 ;  और

 यदि  adi,  तो  औषधियों  के  मूल्यों  में  अत्यधिक  वृद्धि  को
 ध्यान  में  रख  कर  नया  आदेश

 जारी  न  करने  के  FAT  कारण  हैं  ?

 रसायन  कौर  उकेरा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :

 नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता |
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 अगर  सभी  अन्य  वस्तुओं  को  एक  साथ  मिला  लिया  जाए  तो  उनकी  तुलना  में

 faat  के  मल्लो  में  अधिक  वृद्धि  नहीं  हुई  जैसा  कि  निम्नलिखित  तालिका  में  सूचकांक  से  पता

 चलेगा

 1970-71  वर्ष

 —  ऋण

 वर्ष  औषध  भर  दवा  इयां  अन्य  वस्तुएं  जिन्हें  एक

 साथ  लिया  गया  है

 1979-80  135.2  217.6

 1981-81]  137.5  257.1

 1981-82  151.6  280.4

 पुनर्वास  की  प्रतीक्षा  करने  ata  विस्थापित  परिवा

 1958.  श्री  मनोरंजन  क्या  पूर्ति  ate  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 किः

 देश  ऐसे  परिवारों  की  जनसंख्या-वग-वार  संख्या  कितनी  है  जिनको

 अभी  बसाया  जाना  है  ;  कौर

 भूतपूर्व  बर्मा  तथा  श्रीलंका  से  भाए  व्यक्तियों  के  aaafar गना  के  लिए  सरकार

 का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पूर्ति  ate  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  गिरिधर  :  भर  एक

 रण  संलग्न

 विवरण

 विस्थापित  राज्य-वार  पुनर्वास  की  उनके  पुनर्वास  के  लिए

 व्यक्तियों  प्रतीक्षा  कर  रहे  परि  avy oD  तैयार  की  गई
 की  कल  पग  न  ee  ह की  श्रेणी  जवल  ge  Wea  T  यो  जनाएं

 EE

 ey
 4

 —————

 बिहार  73  इन  परिवारों  को  कृषि  तथा भूतपूर्व  पूर्वी

 पाकिस्तान  मध्य  प्रदेश  297  गैर-कूपी  व्यवसायों  में  छठी

 83 महा  राष्ट्  योजनावधि
 के  अन्दर  बसाए

 से  भाए  नए  उत्तर  प्रदेश  486  जाने  की  भाशा  है  ।

 प्रवासी

 939
 oe ee  ee
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 2.  भारत-पाक  राजस्थान  3,300  3330  परिवारों  में  से  299  2

 संघ  1971  वारों  को  राजस्थान  नहर  परियोजना

 से  सम्बन्धित  क्षेत्र  में  भूमि  आवंटित  कर  दी  गई

 विस्थापित  है  और  इन्हें  शीघ्र  ही  पुनर्वास  स्थलों

 ब्यविंत  पर  भेजा  जाना है  ।  शेष  308

 वारों  के  लिए  राज्य  सरकार  से

 उनके  पुनर्वास  हेतु  आवश्यक  भूमि

 खोजने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया
 >
 @

 श्रीलंका  से  आए  1982  के  अन्त  तक  97,514

 परिवार  भारत  आए  थे  ।  इनमें  से प्रह्यावासी

 74,862  परिवारों  को  1982

 तक  चार  दक्षिणी

 ATS,  आंध्र  कर्नाटक  और  केरल

 में  बसाया  गया  है  ।  राज्य  सरकारों

 के  पास  निपटान  के  लिए  पड़ें  कुछ

 आवेदन-पत्रों  को  शेष

 वारों  ने  या  तो  अधिकारियों  के  साथ

 आवश्यक  सहायता  के  लिए  सम्पर्क

 नहीं  किया  है  अथवा  किसी  पुनर्वास

 सहायता  पाने  के  पात्र  नहीं  हैं  ।

 4,  बर्मा  से  आए
 1978  तक  लगभग  70,000  धर्मा

 प्रत्या वासी  परिवार  भारत  आए  थे प्रत्या वासी

 और  लगभग  68,700  परिवारों

 को  बसा  दिया  गया  है  ।  इन

 वासियों  को  उनके  पहुंचने  के  समय

 से  एक  वर्ष  के  भीतर  राज्य  सरकारों

 को  सहायता  हेतु  अपने  आवेदन-पत्र

 प्रस्तुत  करने  अपेक्षित

 सीमा  के  भीतर  दिए

 पत्रों  भोर  अन्यथा  सहायता  पाने  के

 लिए  पात्र  प्रत्यावासियों  के  लिए  कुछ

 मामले  लम्बित  हो  सकते  परन्तु

 उनका  ८
 व्य

 औरा  उपलब्ध
 नहीं Ne  ी
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 भ्रत्यब्ारो  कागज  का  स्ट  मांग  घोर  सप्लाई

 गाज  sor
 1959.  श्री  सत्य  गोपाल  मिश्र  :  क्या  सूचना  पार  प्रसारण  मंत्री  नह  4  ने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 र  उसको  सप्लाई  की  विमान क्या  य  सच  है  कि  अखबारी  कागज  का  स्टाक  भी

 स्थिति  खराब  है

 मारा  ocaTS  ay
 हमारे  देश  में  अखबारी  कागज  के  ि  मजार  सप्लाई  का  वर्तमान

 वास्तविक
 स्थिति  बया  है  ;  भर

 >
 ह  अखबारी  कागज  का

 स्टाक
 और  सप्लाई  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  का  क्या

 प्रस्ताव  है  !
 ?

 सूचना  सनौर  प्रसारण  मंत्री  वसन्त  नही ं।

 1982-83  के  लिए  अख ब्रा री  कागज  की  कुल  आवश्यकता  3.60  लाख  टन  होने  का

 अनुमान  लगाया  गया  है  ।  समाचारपत्रों  को  1.75  लाख  टन  की  मात्रा  (1.30  लाख  टन  आयातित

 गौर  0.45  लाख  टन  भारत  के  समाचारपत्रों  के  पंजीयक  द्वारा  अग्रिम  में  आवंटित  कर  दी

 गई  आयातित  अखबारी  कागज  में  राज्य  व्यापार  निगम  ने  लगभग  1.3  लाख  टन  का

 ठन  किया  है  ।  इसके  पास  लगभग  15,000  टन  अखबारी  कागज  का  स्टाक  भी  है  ।  स्वदेशी

 बारी  कागज  के  स्टाक  और  आपूर्ति  की  स्थिति  के  बारे  में  सूचना  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  को  पहले  ही  यह  सलाह  दे  दी  गई  है  कि  वह  आने  वाले  मैदानों

 में  बड़ी  मात्रा  में  अखबारी  कागज  आयात  करे  ।  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  दो  पेपर  मिलों  के  शुरू

 हो  जाने  के  कारण  स्वदेशी  अखबारी  कागज  के  निर्माण  में  विधि  होने  की  सम्भावना है  ।

 का  प्रसारण

 1960.  श्री  सत्पगोपाल  मिश्र  सा  mtr च्  पदक  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की
 श्री  राजिन्द्र  प्रसाद  यादव

 क्या  सूचना

 कृपा  करेंगे  कि

 देश  भर  में  खेलों  का  सीधा  प्रसारण  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 जाने  का  विचार  है

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्या है
 यी
 मार

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  अन्य  देशों  से  कोई  सहायता  मांगी  2?  यदि  तो

 जिसका  ब्यौरा-कया है
 ?

 सूचना  पर  प्रसारण  मंत्री  वसन्त  एशिया  खेलों  '
 के

 :

 टन  और  समारोह  को  तथा  दिन  की  मुख्य  घटनाओं  को  भी  टेलीकास्ट  किया
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 जाएगा  ।  इसके  महत्वपूर्ण  अंशों  के  दैनिक  कैप्सूल  भी  टेलीकास्ट  किए  जाएंगे  ।  कवरेज  4

 रंगीन  ओ०  ली ०  बेनों  तथा  5  सादे  ओ०  बी ०  बेटों  के  माध्यम से  किया  जाएगा  ।  कुछ  घटनाएं  ई०

 एन०  जी०  उपकरणों  पर  रिकार्ड  की  जाएगी  ।  दिन  के  महत्वपूर्ण  अंशों  का  45  मिनट  का  काबुल

 रंगीन  में  तैयार  किया  जाएगा  तथा  उसे  उसी  दिन  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ॥

 एशिया  खेलों  को  कवर  करने  के  लिए  अपेक्षित  सभी  निर्माण  और  इंजीनियरी  कर्मचारियों

 का  चयन  कर  लिया  गया  है  ।  कामेंटेटरों  की  सुची  तैयार  कर  ली  गई  है  तथा  कर्मचारियों  को

 गीत  किया  जा  रहा

 जलंधर  और  बंगलौर  के  8  ट्रांसमीटरों  को

 रंगीन  प्रेषण  के  लिए  परिवर्तित  करने  की  का रंगाई  शुरू  कर  दी  गई  है  ।

 खेलों  को  माइक्रोवेव  सकिटों  के  माध्यम  से

 कानपुर  और  जलंधर-अमृतसर  से  टेलीकास्ट  किया  जाएगा  ।

 जयपुर  तथा  नागपुर  केन्द्रों  से कवरेज

 ए  के  माध्यम  से  किया  जाएगा  |

 कवरेज  दूरदर्शन  के  अपने  तमंचा  रियों/उपकरणों  द्वारा  किया  एशियायी  खेलों  को

 कवर  करने  से  सम्बन्धित  इंजीनियरी  और  निर्माण  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षित  करने  में  विदेशी  संगठनों

 से  सहायता  मांगी  गई

 प्राथमिकता  के  आधार  पर  टेलीफोन  कनेक्शन

 1961.  श्री  दयाराम  शाक्य  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  संघ  राज्य  क्षत्र  दिल्ली  में  प्राथमिकता  के  आधार  पर  टेलीफोन

 कनेक्शन  दिए  जा  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  इस  समय  प्राथमिकता  के  आधार  पर  टेलीफोन  कनेक्शनों  हेतु  कितने  लोगों

 के  नाम  पंजीकृत  हैं  तथा  कितनों  को  इस  बीच  टेलीफोन  कनेक्शन  दिए  जा
 चुके  हैं  ;

 ST लोगों क्या  यह  सच  है  कि  पांच  as  से  अधिक  समय  से  पंजीकृत  को  टेलीफोन  नहीं

 दिए  गए  हैं

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण
 हैं

 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  सरकार  की  शक्तियों  के  अधीन

 ही  प्राथमिकता  के  आधार  पर  बिना  बारी  के  टेलीफोन  कनेक्शन  की  मंजूरी  दी  जा  सकती  है  ।  यह

 शर्त  संघ  शासित  क्षत्र  दिल्‍ली  तथा  देश  के  अन्य  इलाकों  समान  रूप  से  लागू  होती  है  |
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 टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  आवेदन  पत्र  का  पंजीकरण  संबंधित  श्रेणी  में  निर्धारित

 अग्रिम  जमा  की  अदायगी  के  क्रम  में  किया  जाता है  ।  पंजीकरण  के  लिए  की  कोई  श्रेणी

 नहीं  है  ।  मंजूरी  के  बाद  ही  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  किए  जाते  हैं  ।

 कूछ  एक्सचेंज  इलाकों  पांच  वर्ष  से  अधिक  समय  से  पंजीकरण  वाले  आवेदन  उन

 एक्सचेंजों  में  अतिरिक्त  क्षमता  न  होने  के  कारण  टेलीफोन  कनेक्शन  हेतु  अपनी  बारी  की  प्रतीक्षा  कर

 रहे  हैं  ।  छठी  योजना  के  दौरान  अतिरिक्त  एक्सचेंज  उपस्कर  तथा  अनुरूप  बाह्य  प्लान्ट  का

 पना  करके  अधिकांश  प्रतीक्षा  सूची  निपटा  दी  जाएंगी  ।

 निर्धनों  को  सहायता  देने  के  लिए

 उठाए गए  कदम

 1962.  शी  उत्तम  भाई  एच०  पटेल  :  क्या  न्याय  कौर  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  निर्धनों  और  समाज  के  कमजोर  वर्गों  की  सहायता  लेने  के  लिए  सरकार  द्वारा  ऐसे

 कौन  से  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  जिससे  कि  उन्हें  सरका री  वकीलों  और  अधिवक्ताओं  की  सेवाएं  प्राप्त

 न्यायालय  फीस  और  अन्य  सभी  खर्चों  का  भुगतान  न  करने  जैसी  सभी  सुविधाएं  मिल  सकें और

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ  तारीख  26

 1980  के  एक  संकल्प  द्वारा  सरकार  ने  व्यापक  विधिक  सहायता  स्कीमें  तैयार  करने  और

 वयन  के  लिए  एक  छोटी  सी  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायमूर्ति
 श्री  पी०  एन०  भगवती  की  अध्यक्षता  में  गठित  की  है  ।  समिति  ने  राज्य  सरकारों  और  संघ

 क्ष
 त्र

 प्रशासनों  द्वारा  अपनाए  जाने  के  लिए  एक  आदर्श  स्कीम  तैयार  की  है  ।  भगवती  समिति  द्वारा

 तेयार  की  गई  आदशे  स्कीम  के  अधीन  ऐसा  प्रत्येक  नागरिक  जिसकी  सभी  स्रोतों  से  आय  पांच  हजार

 रुपए  प्रतिवर्ष  से  अधिक  नहीं  निःशुल्क  विधिक  सेवाओं  के  लिए  पात्र  होगा  ।  आय  संबंधी  ag
 परिसीमा  विवादों  के  ऐसे  मामलों  में  लागू  नहीं  होगी  जिसमें  एक  पक्षकार  अनुसूचित  अनुसूचित

 विमुक्त  जाति  और  खानाबदोश  जनजाति  का  है  अथवा  वह  महिला  या  बालक

 आदश  स्कीम  के  4  (1)  में  यह  अनुबंध  हैं  कि  राज्य  विधिक  सहायता  और  सलाह  बोर्ड

 का  यह  गतंव्य  होगा  कि  वहू  राज्य  में  समाज  के  कमजोर  वर्गों  की  निःशुल्क  विधिक  सेवाएं  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  राज्य  में  एक  विधिक  सहायता  कार्यक्रम  स्थापित  करने  के  लिए  कारवाई  करे  तथा

 वह  ats  द्वारा  बनाई  गई  किसी  स्कीम  या  नियमों  के  उपबंधों  के  अधीन  रहते  हुए  _  विधिक

 जिनके  अंतगर्त  किसी  न्यायालय  में  अथवा  किसी  लोक  प्राधिकारी  के  समक्ष  किसी  कार्यवाही
 में  विधिक  सहायता  भी

 उपलब्ध  कराने  का  प्रयास  करेगा  ।  इसके  अंतर्गत  साधा  वकील
 को  नियुक्त  करने  और  मुकदमा  संबंधी  व्ययों  जैसी  सभी  सुविधाएं  हैं  ।  समिति  ने  समाज  के  कमजोर
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 ere  देने  और वर्गों  के  साथ  aos  स्थापित  उन्हें  प्रारंभिक  जानक  1९1  पग  र  सहायता  करने  के  लिए

 एक  लोक  हित-सेल  इन् ट्रस्ट  की  स्थापना  भी
 की  है  ।

 अतिरिकत  बिजली  उत्पादन  क्षमता

 1963.  श्री  बी०  ato  देसाई  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मंत्रालय  ने  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि  करने  की  दर  बढ़ा  दी  है

 यदि  तो  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कुल  कितनी  अतिरिक्त  विद्युत  क्षमता
 बढ़ाई

 जानी  है  और  यह  गत  वित्तीय  वर्ष  की  तुलना  में  कितनी  अधिक  होगी ;

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  हेतु  कुल  कितना  निवेश  किया  गया  है  ;  और

 इसमें  अब  तक  कितनी  सफलता  प्राप्त  की  जा  चुकी  है  और  सरकार  को  देश  में  विद्युत

 की  स्थिति  में  कब  तक  सुधार  ले  आने  का  विश्वास  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  हा ं।

 चाल  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  3500  मेगावाट  की  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  के  जोड़

 जने की  संभावना  है  ।  इसकी  तुलना  में  198  1-82  के  दौरान  2175  मेगावाट  की
 वृद्धि  हुई  थी  ।

 ae  1982-83  में  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  264319  लाख  रुपयों  का  परिव्यय

 मोहित  किया  गया  है  |

 चालू  ae  में  अभी  तक  370  मेगावाट  की  क्षमता  चालू  की  गई  है  ।  पंचवर्षीय  योजना

 तैयार  करते  योजना  के  अन्त  में  मांग  और  सप्लाई  में  अन्तर  को  संतुलित  करने  के

 लिए  aTrarstAT  की  जाती  निधियों  की  weal  में  उपस्कर  तथा  सामग्री  भारी  की

 डिलीवरी  में  दरी  आदि  जैसी  बहुत  सी  बाधाओं  के  कारण  नई  उत्पादन  यूनिटों  को  चालू  करने  में

 देरी  होने  के  कारण  कमी  होती  है  ।  तथापि  मांग  और  सप्लाई  समानता  बनाए  रखने  के  लिए  हमेशा

 प्रयत्न  किया  जाता  है  ।

 मध्य  प्रदेश  के  देवास  था  शाजापुर  में  गेस  पर

 आधारित  उर्वरक  संयंत्र  की  स्थापना

 1964.  श्री  फल  चन्द  वर्मा  नया  रसायन  घ्राण  उब  रक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  म  देश
 में

 e waste  संयंत्र  की  स्थापना  करने  के  लिए  स्थान  का  चीन  करने

 संबंधी  प्रस्ताव  की  जांच  कर  ली  गई
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 स्थान  का  चयन  करते  समय  किन-किन  बातों  का  ध्यान  रखा  गया  है  ;

 क्या  उर्वरक  कारखाना  खोलने  के  लिए  उपयुक्त  स्थान  के  रूप  में  देवास  या  शाजापुर

 के  मामले  पर  विचार  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 पेट्रोलियम  रसायन  श््रौोर  उवंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  सरकार

 द्वारा  नियुक्त  की  गई  स्थल  चयन  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  गैस  पर

 आधारित  एक  उर्वरक  संयंत्र  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  सुझाए  गए  विभिन्‍न  संभावित  स्थलों

 की  जांच  पहले  ही  कर  चुकी

 स्थलों  की  जांच  करने  में  समिति  ने  इन्फ्रास्ट्रक्चर  की  पर्यावरणीय

 तकनीकी-आधिक  कौर  अन्य  सम्बन्धित  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखा

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 1965.  शी  चिंग वांग  कौशिक  :  क्या  सूचना  कौर  प्रसार  ण  मंत्री  यह
 बताने की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  टेलीविजन  जाल  का  विस्तार  करेने  और  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  अर्थ

 स्टेशन  की  स्थापना  के  लिए  योजना  बना  ली  गई  थी  ;  और

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितना  धन  निर्धारित  किया  गया है  और  इसे  कितनी

 अवधि  में  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  वसन्त  :  भौर  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  में  दूरदर्शन

 सेवा  प्रदान  करने  के  लिए  25.7  करोड़  रुपये  की  राशि  की  एक  विशेष  योजना  मंत्रालय  द्वारा  तैयार

 की  गई  थी  जिसमें  छठी  योजना  में  15.20  करोड़  रुपए  की  योजना  शामिल  थी  ।  योजना  को  योजना

 आयोग  द्वारा  अनुमोदित  कर  दिया  गया  है  ।  छठी  योजना  के  दौरान  7.00  करोड़  रुपये  की  लागत

 की  एक  स्कीम  कार्यान्वित  न  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 उपग्रह  का  उपयोग

 1966.  श्री  पी०  एस०  सईद

 श्रीमती  किशोरी  सिन्हा

 डा०  कृपा  सिंधु  भोई

 क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  अनेक  अनुसंधान  और  मूल्यांकन  अध्ययन  करने  पर
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 विचार  किया  जा  रहा  है  fr  उपग्रह  के  उपयोग  की  योजना  के  प्रथम  चरण  में  पर्याप्त

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  टेलीविजन  कार्यक्रम  दिखाए  जाएं  ;

 टेलीविजन  कार्यक्रम  के  प्रथम  चरण  में  कौन-कौन  से  जिले  आयेंगे  ;

 क्या  कार्यक्रम  के  घंटों  की  संख्या  को  भी  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  2;  और

 कार्यक्रमों  का  प्रसारण  कब  तक  आरम्भ  होगा  ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  वसन्त  :  हां  ।  अनुसंधान  आंकड़ों  के  आधार

 पर  भांध्र  प्रदेश  और  उड़ीसा  के  राज्यों  में  उन  गांवों  को  चुना  गया  है  जिनमें  टेलीविजन  सेट

 संग्रहण  लगाने  का  प्रस्ताव  है  ।  महाराष्ट्र  जांच  पड़ताल  का  कायें  चल  रहा  है  |

 इसके  क़षि  स्वास्थ्य  भोर  शिक्षा  के  क्षेत्रों  में  रूपरेखाਂ  और

 पर  फीड  फावडें  अध्ययन  मुकम्मल  कर  लिए  गए  हैं  ताकि  कार्यक्रम  निर्माता  टेलीकास्ट

 किए  जाने  हेतु  ऐसे  कार्यक्रम  आकर्षित  कर  सकें  जो  लोगों  की  जरूरतों  एवं  आवश्यकताओं  से  सीधे

 सम्बन्धित  हैं

 Tisat  —s  अन प्रथम  चरण  आंध्र  उड़ीसा  और  महाराष्ट्र  ९.  |  को  कवर  करने  का  प्रस्ताव

 कवर  किए  जाने  वाले  विशिष्ट  जिले  इस  प्रकार  हैं  :

 AT  प्रदेश  :

 ह र
 उड़ीसा  :  बोयेगी  सम्बलपुर  |

 महाराष्ट्र  :  चन्द्रपुर  |

 हां  ।  लगभग  500  घन्टों  का  कार्यक्रम  मौजूदा  कार्यक्रम  संग्रहालयों  से  चुना  गया  है  ।

 ate  प्रदेश  और  उड़ीसा  के  राज्यों  के  लिए  पर  हर  सोमवार  से  शुक्रवार  तक  5

 से  8  और  9-11  वह  के  आयु  at  के  लिए  45-45  मिनट  की  अवधि  की  कालीन  शैक्षणिक

 सेवा  होगी  ।  हर  शनिवार  को  अध्यापक  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  का  कार्यक्रम  है  ।

 सायंकालीन  प्रेषण  के  लिए  प्रस्तावित  प्रेषण  समय  इस  प्रकार  है  :

 रात  7-30  बजे  से  रात  8-00  बजे  तक

 साईट  उत्तरवर्ती  दूरदर्शन  ट्रांसमीटरों  पर  हिन्दी  में  सामान्य  विकास  कार्यक्रम  ।

 रात  8-00  बजे  से  रात  9-30  बजे  तक

 सभी  ट्रांस सीट  रों  पर  अंग्रेजी/हिन्दी  भर  प्रादेशिक  भाषाओं  में  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  ।

 e
 दर्शन
 स्नात पर  कार्यक्रम  सेवा  को  15  1982  से  शुरू  करने  का

 क्रम है  ।
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 मद्रास  में  सेंसर-बोड़े  का  कार्यकरण

 1967.  श्री  ठी०  कार  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में  आई  है  कि  मद्रास  में  सेंसर  ats  के  केकारण  की

 आलोचना  हुई  है  ;  और

 क्या  सरकार  का  विचार  मद्रास  में  तथा  देश  के  अन्य  भागों  में  सेंसर-बोर्ड  के

 करण  को  सुव्यवस्थित  करने  के  उपाय  करने  का

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रो  वसन्त  साठे  :  और  हां  ।  मुख्य  आलोचना  यह

 है  कि  सेंसर  बोर्ड  के  विभिन्‍न  कार्यालयों  द्वारा  सेंसरशिप  के  विभिन्‍न  मानक  अपनाये  जा  रहे  हैं  और

 यह  कि  विभिन्‍न  भाषाओं  की  फिल्मों  के  बारे  में  अपनाए  जाने  वाले  मानकों  में  भिन्नताएं  हैं  ।

 सरकार  द्वारा  चलचित्र  1952  के  अंतगर्त  जारी  किये  गये  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों

 सभी  फिल्मों  के  लिए  समान  हैं  और  इसलिए  मानकों  में  भिन्नता  के  लिए  कोई  अवसर  नहीं  होना

 चाहिए  ।  वैयक्तिक  दृश्यों  के  रूप  में  गणितीय  समानता  सुनिश्चित  करना  संभव  नहीं

 क्योंकि  कोई  ऐसा  जो  किसी  फिल्म  विशेष  के  सन्दर्भ  में  उल्लंघन कारी  न  वह  सेंसरशिप

 सम्बन्धी  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  का  अन्य  फिल्म  में  विभिन्‍न  सन्दर्भ  में  पुर्णतया  उल्लंघन कारी  हो  सकता

 है  ।  बोर्डे  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  का  पूरा  प्रयास  किया  जाता है  कि  फिल्म  के  समग्र  प्रभाव  के

 रूप  में  caviar  सम्बन्धी  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  सभी  फिल्मों  पर  लागु  करने  में  समानता  और

 संगतता  हो  ।

 पेट्रोलियम  श्रौर  डीजल  में  पानी  का

 सम्मिश्रण  जाना

 1968.  श्री  डी०  एम ०  पुश्तो  गौडा  :  क्या  रसायन  ale  उवंरक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  इन्फ़ो-बर्मा  पेट्रोलियम  कम्पनी  लिमिटेड  के  खुदरा  निकासी

 केन्द्रों  में  पेट्रोलियम  भर  डीजल  में  पानी  मिलाए  जाने  के  55  मामले  पकड़े  हैं  ;

 क्या  सरकार  द्वारा  अन्य  पेट्रोलियम  कम्पनियों  के  खुदरा  डिपो  में  ऐसी  जांच  पड़ताल

 हुई
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्य

 वाही  की  गई

 रसायन  शोर  उर्वरक  मंत्री  पी०  शिव  :  इण्डो-बर्मा  पेट्रोलियम
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 निधी

 कम्पनी  के  फुटकर  a  बिक्री  केन्द्रों  के  नवम्बर  1978  से  अक्तूबर  1981  की  अवधि  के  दौरान

 पेट्रौल/डीजल  के  साथ  पानी  मिलाए  जाने  वाले  56  मामले  सरकार  के  ध्यान  में  लाये  गये  थे  ।

 हां  ।

 अन्य  तेल  कम्पनियों  के  फुटकर  पेट्रोल  बिक्री  केन्द्रों  में  मिश्रण  करने  के  ऐसे  मामलों  की

 संख्या  निम्न  प्रकार  है  :

 तेल  कम्पनी  का  नाम  forte  किए  गए  मामलों  की  संख्या

 इंडियन  आयल  कारपोरेशन  लि ०  168

 भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लि ०  54

 हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लि ०  48

 पानी  को  मिश्रण  सामान्यतः  डिप/फिल  प्वांइट  के  मेनहोल  के  ककनों  के  जरिए  पानी  रिसने  के

 विशेषकर  वर्षा  ऋतु  के  दौरान  होता  है  ।  यह  जंग  लगने  अथवा  मशीनरी  तौर  पर  खराबियों

 के  कारण  टैंकों/पाइपलाइनों  और  फिटिंग  के  जरिए  भी  हो  सकता  है  ।  सामान्यतः  कोई  डीलर  पेट्रोल /

 डीजल  के  साथ  एक  हो  समय  अल्पावधिक  लाभ  के  लिए  पानी  नहीं  मिलायेगा  क्योंकि  पानी  और  पेट्रोल  /

 डीजल  का  मिश्रण  नहीं  होता  है  ।

 पानी  की  मिलावट  के  सभी  मामलों  में  पानी  निकाला  जाता  है  ।

 जहां  तक  तेल  कम्पनियों  द्वारा  feat  पद्धतियों  के  अपनाये  जाते  का  सम्बन्ध  जहां  कहीं

 कम्पनी  अधिकारी  अथवा  डीलर  की  ओर  से  कोई  लापरवाही  देखी  गई  चेतावनियाँ

 जारी  की  गई  हैं  ।

 तेल  उद्योग  द्वारा  अब  अधिकतर  विपणन  नियंत्रण  के  लिए  सामान  मागं-दर्शी  सिद्धांत  तेयार

 किए  गए  हैं  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  पानी  के  गड्डों  का  दैनिक  रिकार्ड  कम्पनी  के

 नियंत्रण  रखने  वाले  कार्यालय  को  पानी  को  विद्यमानता  शीघ्र  fone  करने  दैनिक  बिक्री  करने  से  qa

 पानी  की  विद्यमानता  के  लिए  नमूना  परीक्षण  फुटकर  पेट्रोल  बिक्री  केन्द्रों  पर  कम्पनी  के

 उपकरण  का  सही  रख-रखाव  और  कम्पनी  के  बिक्री  अधिकारी  और  वरिष्ठ  प्रबन्धकों  द्वारा

 भाव धिक  निरीक्षण  करने  की  व्यवस्था  है  ।

 दो  अथवा  अधिक  तेल  कम्पनियों  के  साथ  गठित  किये  गये  संयुक्त  निरीक्षण  दलों  द्वारा

 कर  पेट्रोल  बिक्री  केन्द्रों  पर  आकस्मिक  निरीक्षण  भी  किये  जाते  हैं  ।  निरीक्षण  के  दौरान  जहां  गम्भीर

 अनियमितताएं  पाई  जाती  उत्पाद  की  सप्लाई  रोक  दी  जाती  है  और  बार-बार  ऐसा  होने  पर  मामले

 के  तथ्यों  के आधार  पर  जो  उसके  जिम्मेदार  होते  उसके  विरुद्ध  कड़ी  कार्रवाई  की  जा  सकती है  ।

 aaa  इन्डियन  टोबेको  कर०  लि०

 1969.  श्री  राकेश  कुमार  सिह  :  क्या  न्याय  कौर  कंपनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :
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 एस्  आणणणथ्नणण

 क्या  सरकार  ने  गत  पांच  ag  के  दौरान  म०  इंडियन  टोबेको  क०  fit o  के  कार्यकरण

 की  जांच  की  है

 क्या  यह  सच  है  कि  उक्त  Tea कातती  एम०  arr
 पड  अर  ०  टी  ०  पी०  अधिनियम  का  उल्लंघन  कर

 रही  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इ ं‘Pana न  टोबेको  र  ठ  ऐसे  व्यक्तियों  को  अपने  एकमात्र

 frat  एजेन्टों  के  रूप  में  नियुक्त  किया  जो  कम्पनी  के  कों/प्रबन्ध  निदेशकों  के  सम्बन्धों  हैं

 कौर  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्या  सरकार  का  इस  कम्पनी  को  लोक  हित  में  अपने  हाथ  में  लेने  का  विचार  है  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं
 ?

 न्याय  ate  कम्पनी  कायें  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  To  :  नहीं

 श्रीमान  जी  ।  प्रसंगवश  कम्पनी  का  वर्तमान  नाम  आई ०  eto ०  सी०  लिमिटेड

 कम्पनी  को  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  1969  की

 धारा  22  का  उल्लंघन  करने  के  आरोप  के  लिए  मार्च  1982  को  कारण  बताओ  नोटस  जारी

 किया  गया  था  ।  कारण  बताओ  नोटिस  के  संदर्भ  में  दिये  गये  उत्तर  पर  विचार  किया  जा  रहा

 कम्पनी  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  तगत  एकमात्र  बिक्री  एजेन्टों  और  वितरण  करने

 वाले  एजेन्टों  की  नियुक्ति  के  अनुमोदन  के  लिए  कम्पनी  से  इस  विभाग  को  कोई  आवेदन  पत्र  प्राप्त

 नहीं  हुआ

 सरकार  के  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 क्यूबा  सरकार  के  सहयोग  से  श्रौषचघियों  का  निर्माण

 1970.  श्री  निहाल  सिंह  :  कया  qeifaaa  रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  दवाइयों  और  औषध

 निर्माण  में  तकनीकी  सहयोग  के  लिए  क्यूबा  के  साथ  करार  के  बारे  में  16  1982  के

 कित  प्रश्न  संख्या  3640  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दवाइयों  और  औषध  के  निर्माण  के  लिए  क्यूबा  स  रकार  के  साथ  करार  के  सम्बन्ध  में  अब

 तक  क्या  प्रगति  हुई  हैं  ;  और

 दवाइयों  और  औषधियों  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  आरम्भ  होने  की  सम्भावना  है
 ?

 रसायन  कौर  aes  मंत्रालय |  द क  क  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  इत

 सम्बन्ध  में  भागे  की  गई  प्रगति  नीचे  दर्शाई  गई  है  ।
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 ाल्‍लल्‍तएल्‍एतएयतए

 क्यूबा  द्वारा  अपेक्षित  औद्योगिक  रसायन  के  लिए  प्रक्रिया  प्रोद्योगिकी  का  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्यूबा

 सरकार  को  भेजा  गया  है  ।  ट्राईमिथोप्रिम  और  सल्फामिडाइन  के  मामूं  लेशनों  के  नमूने  भेजने  के  लिए

 आईसीसी  ०एल०  ने  औषध  नियंत्रक  से  आवश्यक  स्वीकृति  प्राप्त  कर  ली  है  और  उन्होंने

 अपने  हैदराबाद  संयंत्र  से  इन  गोलियों  को  उत्पादित  करने  का  अनुरोध  किया  है  ।  ज्योंही  थे  गोलियों

 तैयार  हो  जाएंगी  वे  क्यूबा  में  नैदानिक  परीक्षण  के  लिए  नई  दिल्‍ली  में  क्यूबा  के  दूतावास  को  दे

 दी  जाएंगी  ।  भौषधीय  बूटियों  से  मूल  तत्वों  को  निकालने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  इन्सटिट्यूट

 आफ  मेडिसिनल  एण्ड  ऐरोमेटिक  प्लांट्सਂ  लखनऊ  के  विचार  क्यूबा  सरकार  को  भेज  गए  हैं  ।

 इसका  अभी  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  |

 ब ह राजस्थान  के  प्रामीण  लोगों  के  लिए  मनार  ब जन

 के  साधनों  का  प्राविधान

 1971.  श्री  कृष्ण  कुमार  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  के  ग्रामीण  लोगों  के  मनोरंजन  के  लिए  ड्रामों

 भौर  अन्य  साधनों  की  बहुत  अधिक  कमी  है  जिस  के  कारण  वहां  के  लोग  मनो  रंजन  के  अस्वास्थ्य का री

 साधनों  की  भोर  आकर्षित  होते  हैं  ;  और

 यदि  at,  तो  सरकार  ने  राज्य  में  ग्रामीण  लोगो ंके  लिए  इस  कमी  को  दूर  करने  और

 मनोरंजन  के  साधनों  को  उपलब्ध  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  पर  विचार  किया  है  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  बसन्त  :  और  सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय

 फिल्मों  के  प्रमाणीकरण  से  सम्बन्धित  है  ।  राज्य  सरकारें  अपने  अपने  राज्य  में  सिनेमाघरों  के  निर्माण

 के  लिए  लाइसेंस  देती  हैं  ।  इसी  नाटक  के  विकास  और  अन्य  मनोरंजन  गतिविधियों  के  बारे

 में  भी  राज्य  सरकारों  द्वारा  कारवाई  की  जाती  है  ।  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  राष्ट्रीय

 फिल्मे  विकास  निगम  के  माध्यम  से  अच्छे  सिनेसा  का  साधन  करने  का  प्रयास  करता  रहा  है  ।

 राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  अच्छी  फिल्मों  के  निर्माण  के  लिए  और  राज्यों  में  सिनेमाघरों
 के

 निर्माण

 के  लिए  भी  सहायता  प्रदान  करता  है  ।  इस  मंत्रालय  का  गीत  और  नाटक  जिसका  जोधपुर

 में  एक  कार्यालय  अपनी  तीन  विभागीय  सीमावर्ती  मंडलियों  और  29  पंजीकृत  दलों  के  माध्यम  से

 मुख्यतया  लोगों  को  मनोरंजन  के  माध्यम  से  सरकार  की  नीतियों  और  कार्यक्रमों  से  सुचित  करने  के

 लिए  रंगमंच  प्रदर्शन  का  आयोजन  करता  प्रभाग  का  सैनिक  स्कन्ध  राजस्थान  के  सीमावर्ती

 क्षेत्रों  में  सैनिकों  के  लिए  मनोरंजन  कार्यक्रमों  का  आयोजन  करता  क्षेत्रीय  प्रचार  निदेशालय

 का  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  जयपुर  में  है और  उसकी  13  क्षेत्रीय  यूनिटें  राजस्थान
 के  बड़े  क्षेत्र  को कवर

 करती  क्षेत्रीय  यूनिटें  फिल्म  शो  तथा  गीत  और  लाटक  कार्यक्रमों  सहित  विकासोन्मुखी  मनोरंजन

 कार्यक्रमों  का  आयोजन  करती  हैं  ।
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 टी ०  ०
 के  an  लिए  इयम्बुटोलਂ

 नामक  श्रेणी  को  कमी

 1972.  श्री  के०  लक  ory  कया  पेट्रोलियम  TATRA  उबरने  मंत्री  यह्  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  क्षयरोग  के  इलाज  के  लिए  प्रयोग  में

 लाई  जाने  वाली  नाम  की  एक  महत्वपूर्णਂ  औषधि  की  देश  में  भारी  कमी

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  देश  में  निर्माताओं  ने  इस  औषधि  का  उत्पादन  चन्द  कर  दिया

 है  और  इसके  आयात  में  विलम्ब  के  कारण  इसकी  भ।री  कमी  पदा  हो  गई  है  ;  और

 इस  महत्वपूर्ण  औषधि  को  उपलब्ध  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  को  है  ?

 रसायन  शौर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  (7)

 देश  में  इथम्बूटोल  wa  लेशनों  की  भारी  कमी  नहीं  है  ag  Feat  मिली
 है  कि  श्र  मुख  ा  राज्य

 कम्पनियों  द्वारा  1981  से  मार्च  1982  तक  16  मी ०  टन  इथम्बूटोल  का
 देवी  उत्पादन

 किया  गया  है  ।  चू  कि  इस  की  समस्त  मांग  को  स्वदेशी  उत्पादन  से  पूरा  नहीं  किंया  जाता  अतः

 द्वारा  प्रत्येक  वर्ष  आयात  भी  कियां  जाता  है  ।  इस  बर्ष  अनेक  वास्तविक  :  प्रयोगकर्ताओं

 को  इस  औषध  को  सीधे  तौर  पर  आयात  करने  के  लिए  अनुमति  भी  दी  गई  है  ।  चू  कि  इस  वर्ष  कुछ

 नये  यूनिटों  में  उत्पादन  प्रारंभ  कर  दिया  है  ।  ga  वर्ष  दौरान  इवदेशी  उत्पादन  में  महत्वपूर्ण

 वृद्धि
 की  आशा  ।:

 ध्रोबरधियों के  मूल्य  घ्रटाने'के लिए  उठाए  मए
 कदम  -

 1972.  श्री  सज्जन  कुमार :  क्या  रसायन  कौर  मंत्री  यह  बताने की
 करेंगे  कि  +

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  कई  वर्षों  से  बड़ी  मात्रा  में  औषधियों  का  उत्पादन  हो  रहा

 ड

 क्या  बह  भी  सच  है
 कि  अधिक  उत्पादन  होनेਂ के  बावजूद  भी

 और  जियों
 का  मूल्य  बहुत

 अधिक है  ;  ओर

 तो  सरकार  ने  औषधियों  का  मूल्य  कम  करने
 के  लिए  क्या  कदम  उठाए हैं

 ताकि  गरीब  लोगों  को  राहत  सके  -?

 रसायन  योर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  at

 गत  तीन  वर्षों  के  दौसा  देश  में  औषधियों  और  के  उत्पादन  का  मूल्य  निम्नश्रकार  है
 pm

 aq  बल्क  भ्ोषधों  का  उत्पादन  पेशनों  का  उत्पादन

 रु०/करोड़  रु०/करोड़

 1979-80  226  1150

 1980-81  240  1200

 1981-82  275  1300
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 ना

 भाषा  1979  के  प्रावधानों  के  अंतगर्त  भाषणों  के  मूल्यों  को

 कानूनी  रूप  से  नियंत्रित  किया  जाता  है  ।  हाल  ही  के  वर्षों  में  अन्य  वस्तुओं  की  तुलना  में  औषधों

 कौर  दवाइयों  के  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  को  निम्नलिखित  तालिका  से  देखा  जा  सकता  है

 1970-7  1  वर्ष
 ree

 qq  भाषा  कौर  दवाइयां  अन्य  वस्तुओं  सहित
 नए

 1975-76  118.7  173.0

 1976-77  133.9  176.6

 1677-78  136.3  185.8

 ©
 ag  औषधि  कौर  दवा  इयां  अन्य  वस्तुओं  सहित

 136.1  185.8 1978-79

 1979-80  135.2  217.6

 1980-8  1  137.5  257.1

 131.6  280.4 981-82
 ———

 औषधियों  के  मूल्य  में  मामूली  वृद्धि  मुख्यतया  पेट्रोलियम  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  कारण  हुई

 उपभोक्ताओं  को  उपयुक्त  मुल्यों  पर  पावश्यक  दवाइयाँ  उपलब्ध  करना  सरकार  का

 प्रयास  रहा  है  ।  आवश्यक  दवाईयों  के  मूल्यों  पोषण  आदेश  1979  के  अंतगर्त

 कानूनी  रूप  से  नियंत्रित  किया  जाता  ऐसी  दवाइयों  के  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  ag  सुनिश्चित

 किया  जाता  है  कि  आवश्यक  भर  जीवन  रक्षक  दवाइयों  पर  कारखाने  से  बाहर  लागत  पर  कम

 अप  की  स्वीकृति  दी  जाए  ।  इसके  अतिरिक्त  अनेक  आवश्यक  जीवन  रक्षक  दवाइयों  तथा  उनके  बदले

 प्रयोग  की  जाने  वाली  ~— RO  बल्क  भौषधों  और/अथवा  जिनका  पूर्ण  या  पर्याप्त  रूप  से  आयात  किया

 जाता  है  को  सीमा  शुल्क  का  भुगतान  करने  से  पूर्ण  छूट  दी  गई  है  ।  कुछ  आवश्यक  ओषधियों  के  उत्पादन

 के  लिए  अपेक्षित  कुछ  मध्यवर्तियों  पर  रियायती  सीमा  शुल्क  दरें  लागू  की  गई  हैं  ताकि  ऐसी  ओषधियों

 के  मूल्य  का  स्तर  नीचा  रहे  ।  देश में
 निमित  अनेक  आवश्यक  दवाइयों  पर  उत्पाद  शुल्क  का  भुगतान

 करने  की  भी  छूट  दी  गई  है  ।  मूल्य  नियंत्रित  बल्क  औषधियों  के  औद्योगिक  लागत  और  मूल्य

 ब्यूरों  द्वारा  समय-समय  पर  किए  गए  लागत  अध्ययनों  के  आधार  पर  निर्धारित  किए  जाते  हैं  ।  ऐसे

 अध्ययनों  के  परिणामस्वरूप  कुछ  औषधियों  के  मूल्यों  में  कमी  भी  होती  है  ।

 फास्फेट  के  उत्पादन  में  कमी

 1974  श्री  पी  ०  राजगोपाल  नायडू  :
 कया  रसायन  सनौर  उर्वरक  मंत्री यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 क्या  देश  में  फास्फेट  के  उत्पादन  में  कोई  कमी  है  ;
 और

 यदि  at,  तो  इस  कमी  को  सरकार  किस  प्रकार  पूरा  करेगी  ?

 रसायन  ate  sate  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर
 :  जी

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
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 प्रो०  मत  दंडवते  :  मैंने  aval  एक  महत्वपूर्ण  नोटिस  दिया  है  ।

 ध्रथ्यक्ष  महोदय  :  उनका  पत्र  कराया  sal  है  ।  वह  तो  मैंने  पहले  ही  भेज  दिया  है  ।

 मैं  उसे  पहले  ही  भेज  चुका

 Sto  मधु  दंडवते  :  मुझे  एक  निवेदन  करने  दी  जिए  कौर  हम  जो  कुछ  कह  रहे  हैं  भाप  उसे

 समझने  की  कोशिश  कीजिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  मूल  पहले  ही  लिख  चुके  जो  कुछ  आपने  लिखा  मैं  उसका  पहले

 ही  पालन  कर  चुका हूँ  ।  आपको  क्या  कहना  है  ?

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  जो  कुछ  मैंने  कहा  उसका  पालन  श्रापने  कसे  किया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  मूल  एक  पत्र  भेजा  था  |

 प्रो०  मधु  dead  :  मैंने  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  के  सभापति  के  विरुद्ध

 शिकार  भंग  करने  का  एक  नोटिस  भेजा  था  |

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  ग्रनाव्यक  ही  सभा  का  समय  नष्ट  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  इसे  पहले  ही  भेज  चुका  हुँ
 ।

 Sto  मधु  दंडवते  :  मैंने  प्रा पका  ध्यान  इस  बात  की  दौर  दिलाया  है  कि**ਂ

 श्रेय  महोदय  :  श्राप  कोई  भी  नई  बात  सामने  नहीं  लाये  हैं  ।

 Sto  HY  दंडवते  :  कपा  यह  सच  नहीं  है  कि  स्थिति  के  सदस्यों  ने  एक  पत्र  पेदा  किया

 था  ?

 झष्यक्ष  महोदय  :  नहीं  कोई  प्रश्न  नहीं  ।  मैंने  वह  पत्र  पहले  ही  प्राप्त  कर  लिया  मैं

 इसका
 जिगर

 पहले  ही  कर  चुका  FZ  |

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  वे  कब  उत्तर  देंगे  ?

 राय  महोदय  :  यह  सभापति  पर  निभंर  करता  है  ।  श्राप  अनावश्यक  तौर  पर  सभा  का

 समय  नष्ट  कर  रहे  हैं  ।  मैं  श्रापसे  इसकी  wear  नहीं  रखता  था  |

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मैं  यह  बताना  चाहूँगा  कि  विलम्ब  के  फलस्वरूप  कया  होगा  ।  श्री  अंतुले

 के  मामले  में  मेरे  विरुद्ध  विशेषाधिकार  मंग  करने  का  Ties  श  दिया  गया  था  ।  aga  उसे  व्यतीत

 होने  दिया  ।  यहाँ  भी  वर्दी  बात  होगी

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  लिए  कोई  अनुमति  मैं  arse  बता  चुका  हुँ  1  कोई  प्रदान

 नहीं  |

 Sto  मधु  दंडवते  :  श्री  मधुसूदन  वाले  उत्तर  नहीं  दे  रहे

 झष्यक्ष  महोदय  :  कोई  समस्या  नहीं

 att  हरिकेश  बहादुर  :  मैंने  भी  श्री  aurea  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  मंग  करने

 का  नोटिस  दिया  था  (saaaTa)

 were  कोई  प्रीत  नहीं
 rr ।  ३चक ह

 ह भ
 लए  कोई  अनुमति  नहीं  |

 207
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 2

 लाा

 प्रो ०  मधु  दंडवते  :  कृपया  इन  नोटिसों  को  कम  महत्व  न  दें  ।

 श्री  मनीराम  बिगड़ो  :  अध्यक्ष  सदन  में  हम  लोगों  को  धरना  देना  पड़ा

 था  ।  मंडल  कमी दान  की  रिपोर्ट  को  पेदा  करने  श्योर  उस  पर  बहस  करने  के  लिए'*ਂ

 meat  महोदय  :  क्या  श्राप  कभी  सोचते  हैं  कि  श्राप  क्या  कह  रहे  हैं  ?  मैंने  आपको  पहले

 ही  कहा  राज  फिर  कहता  हूं  कि  यह  बिजनेस  एडवाइजरी  कमेटी  के  पास  हैं  ।  मैंने  एडमिट  कर

 रखा  जिस  दिन  ag  तय  उसी  दिन  मैं  करवा  देगा  ।  शनाप  उन  सबसे  बात  करिए  ।

 सरकार  तैयार  है  ।

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  मुझ क  न  सरकार  से  मतलब  है  कौर  न  गैर  सरकार  से

 मतलब है  ।  कम्पू  कमेटी  से  मतलब  नहीं  है  ।

 अघ्यक्ष  महोदय  :  तो  किससे  मतलब  है  ?

 श्री  मनी  राम  बागड़ी  :  मैं  सोच  कर  बात  कहता  हूं  कि  प्यार  ये  विरोधी  सदस्य  भी  इस

 काम  में  रुकावट  डालते  तो  ये  भी  दोषी  हैं  ।

 meat  महोदय  :  तो  भ्र ौर  कौन  सा  तरीका  श्राप  बताइए  ।

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  श्राप  उसमें  बैठते  होंगे  |

 ध्रच्यक्ष  महोदय  :  मैं  बैठता  हूं मैंने  मंजूर  कर  रखा  है  ।  प्रदान  तो  समय  का  है  ।

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  तो  फिर  किसने  रोका  है  ?

 wea  महोदय  :  श्राप  पूछिए  कि  मंडल  कमीशन  की  रिपोर्ट  को  क्यों  नहीं  धराने  देते  हैं  ।

 इसका  फैसला  बिजनेस  एडवाइजरी  कमेटी  की  मीटिंग  में  होगा  ।  श्री  पालेकर  ?

 श्री  बापू साहिब  पालेकर
 :  मैंने  विशेषाधिकार  उल्लंघन  का  एक  नोटिस  दिया

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  ठोक  है  ।  कुछ  भी  नहीं

 श्री  बाप साहिब  परुलेकर  :  मेने  एक  नोटिस  दिया  है  ।

 rest  ने ft  | उपलब्ध  सामग्री  को  ध्यान  में  रखते  हुए  समिति  के  दो  स  थ  के  ी  दि  कहा

 mene  महोदय  :  इसमें  कोई  नई  बात  नवदीं  यह  पहले  ही  मेरे  विचाराधीन  है भ्र ौर  में

 यह  पहले  ही  कह  चुका  हुं  ।

 श्री  बापूसाहिब  परुलेकर  :  ध्यान  क्या  कार्यवाही  की  है  ?  क्या  यह  sah  विचाराधीन

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  लिए  कोई  अनुमति  नहीं  ।
 श्री  परुलेकर  को

 अनुमति  नही ं।

 क  #  के  के  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार श्री  ई  नीलालोहिदासन  नाडार  :  मेंने

 घन  का  एक  नोटिस  दिया  है
 **

 **
 कार्येवाही-वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ॥
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 a

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  प्रयुक्ति  नहीं  ।

 श्री  बाप साहिब  परुलेकर  :  श्राप  इस  पर  कब  तक  fasta  ले  रहे

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  मेंने  श्री  मधुसुदन  बैठाने  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  मंग  करने  का

 नोटिस  दिया  है  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  आपने  कब  दिया है
 ?

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  मेंने  कल  दिया  था  |

 झ्रच्यदा  महोदय  :  ठीक  है  |  बस  ठीक  है  ।  हम  इसे  पहले  ही  समिति  को  भेज

 चुके हैं  ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  आपने  किस  मामले  को  सौंपा  है  ।  यह  तो  एक  बड़ा  घोटाला  है  |

 झटका  महोदय  :  श्री  क्या  aT)  कुछ  कहना  है  ?  श्री  जगन्नाथ

 कौल  |

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  श्राप  कबर  तक  निर्णय  लेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  झपना  समय  जब  AWB  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाएगी  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  FAT  आपको  इसमें  घोटाले  का  सन्देह  नहीं  है  ?

 झच्यका  महोदय :  qu  किसी  भी  बात  का  सन्देह  नहीं  में  केवल  वास्तविकता

 देखता  हूँ  |

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  ग्रह  एक  बहुत  ही  बड़ा  घोटाले  वाला  मामला  है  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  श्राप  समिति  से  भी  कह  सकते  हैं  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  भ्रष् यक्ष  मेंने  एड जान मेंट  मैदान  का  नोटिस

 दिया  है  ।  सरकार  ने  28  संगठनों  के  ऊपर
 COC  cee

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  स्थगन  प्रस्ताव  का  कोई  प्रश्न  नहीं  |

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  पहले  श्राप  सुन  तो  लीजिए  ।

 घ्नच्यक्ष  महोदय  :  इसके  लिए  प्रयुक्ति  नहीं  है  ।  **
 कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तान्त

 में  सम्मिलित  नहीं  होगी  ।  मेंने  किसी  को  भी  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 a
 श्री  बापू साहिब  परुलेकर  :  क्या  में  यह  नहीं  जान  सकता  कि  धाप  इस  बारे  में  क्या  कर

 रहे  हैं  ?

 ment  महोदय  :  मेंने  बता  दिया  आपको  ।  बार-बार  क्या  बताऊं  ?  कमेटी  के  पास  है  ।

 आपको  भी  समिति  के  पास  जाने  का  हक  मेरा  समय  बर्बाद  न  करें  ।  चिल्लाये

 नहीं  ।  उन्हें  अनुमति  नहीं  दी  गई  है  ।  शैलानी  जी  श्राप  बोलिए  ।

 **
 कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  wet  किया  गया  ।
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 सभा  पटल  पर  रखें  गए  पत्र

 का
 20  1982

 श्री  कार  एन०  राकेश  :  मेंने  प्रिविलेज  मोशन  दिया  है******

 अध्यक्ष  कोई  भी  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  नहीं  |  कृपया  निवेश  संख्या  115  के

 भ्रन्तगंत  चलें  ।  नगर  का  गया  है  तो  कर  ठीक  है  ।  क्यों  शोर  कर  रहे  हैं  ?

 हमेशा  क्यों  जोर  से  बोलते  हैं  ?  (zaqata)  विशेषाधिकार  का  कोई  set  नहीं ।
 स्थगन  का  कोई  प्रशन  नहीं  |  कुछ  मत  लिखिये  ।

 ह

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  को

 भर्ती  )  संशोधन  1982,  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश

 संशोधन  1982  तथा  उच्च  न्यायालय

 विदा  संशोधन  नियम  1982

 न्याय  att  कम्पनी  कायें  मंत्री  जगन्नाथ  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा

 पटल  पर  रखता  हू

 (1)  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  की  धारा  67

 की  उपधारा  (3)  के  श्रन्त्गंत  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग
 रियों

 की  संशोधन  1982  की  एक  प्रति  तथा  श्रम  जी  जो  5  जून  1982

 के  भारत  के  राजपत्र  में  भ्र घि सुचना  संख्या  aro  का ०
 fro  503  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 ग्रंथालय  में  रखा  गया  i  देखिए  संख्या  Gato  टी
 ०  4272/8  2]

 (2)  उच्चतम  न्यायालय  न्यायधीश  को  1958  की  धारा  24

 की  उपधारा  (3)  के  श्रन्तगंत  उच्च  न्यायालय  Fararayy  संशोधन  1982

 की  एक  प्रति  तयबा  श्रप्रेजी  जो  12  1982  के  भारत  के  राजपत्र  में  afe-

 सुचना  संख्या  सा०  का०  नि०  531  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (3)  उच्च  न्यायालय  न्यायाधीश  की  19  54  की  धारा  24  की

 उपधारा  (3)  के  भ्रन्तगंत  उच्च  न्यायालय  न्यायाधीश  संशोधन  1982  की

 एक  प्रति  तथा  wast  जो  12  1982  के  भारत  के  राजपत्र  में  झधिसूच ना

 संख्या  ato  का०  नि०  532  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 प्रिंयालय  में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4273/82]

 औषध  198 1

 रसायन  ale  उर्वरक  मंत्रो  पी०  :  मैं  प्रावश्यक  वस्तु  afa-

 1955  की  घारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अझ्स्तगंत  diva

 1981,  जो  20  198  2  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रघिसुचना  संख्या  का  ०

 mo  376  (2)  में  प्रकाशित  gar  की  एक  प्रति  तथा  wast  सभा  पटल

 पर  रखता हूं

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eo  4274/8 2]
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 209  1904  प्र विलम्ब नीय  लोक  महत्त्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  fcatat

 का

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के  झन्तगंत  श्रधिसूचनायें

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दनादन  पुजारी  )
 :  मैं  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  1944

 के  dada  जारी  की  गई  निम्नलिखित  भ्रघिसूचनाप्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 (1)  ato  का०  नि०  494  जो  14  1982  के  भारत  के  राजपत्र  में

 थित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिनके  द्वारा  2  1981  की  झर धि सूचना  में

 ae  परਂ  ast  शामिल  करने  के  बारे  में  2  1981  को  अधिसूचना  सख्या  178/81  के

 उ०  Yo  में  कतिपय  स  दोहन  किया  गया

 (2)  ato  का०  नि०  495  (2)  जो  14  1982  के  भारत  के  राजपत्र  में

 fara  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा  ताने-बाने  के  बिना  बने  कुछ  वस्त्रों  पर

 उत्पाद  शुल्क  की  प्रभावी  दर  के  बारे  में  15  1977  की  ALG  तून  ना  संख्या  226/77  के०

 उ०  Yo  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया

 प्रिंयालय  में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4275/82]

 eee  ees  are —

 गेर-सरकारो  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति

 45  at  प्रतिवेदन

 श्री  जी०  ल  = ि  | मन  :
 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 सम्बन्धी  समिति  का  4  प्रतिवेदन  तथा  ata  जी  स  प्रस्तुत  करता  हू  ।

 FY

 प्रचिलम्बनोय  लोक  महत्त्व  के  विषय  को  ale  ध्यान  दिलाना

 थल  सेना  att  नो  सेना  के  लिए  फर्जी  कमेंचारियों  की  wal  करने  वाले  फर्जी  दफतर

 श्री  चख पाल  दिलाने  :  ग्रध्यक्ष  मैं  प्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  के

 लिखित  विषय  की  ate  रक्षा  मंत्री  का  ध्यान  प्राचीन  करता  च्च्  कौर  प्रार्थना  करता  हू  कि  वह

 इस  के  ऊपर  एक  वक्तव्य  दें  :

 सेना  कौर  नौसेना  के  लिए  बड़ी  संख्या  फर्जी  कर्मचारियों  की  भर्ती  करने  वाले

 फर्जी  दफ्तरों  का  पता  लगने  के  समाचार  ।''

 अध्यक्ष  महोदय  :  रूल  के  हिसाब से  नहीं  देखते  तो  अपने  गले  के  हिसाब  से  देखिए  ।  श्राप

 क्  गला  खराब  हो  जाएगा  ॥
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 प्र विलम्ब नीय  लोक  महत्त्व  के  विषय  की  ate  ध्यान  दिलाना  20  1982

 धार ०  पब कट

 रक्षा  मंत्री  करार  :  पिछले  6  सालों  में  221  मामले  धोखेबाजी  से  भर्ती

 करने  के  थल  सेना  अधिकारियों  के  ध्यान  में  जाए  हैं  ।  इन  सभी  मामलों  को  जाँच  के  लिए  पुलिस

 को  सौंप  दिया  गया  है  ।

 2.  ऐसा  दिखाई  पड़ता  है  कि  ये  धोखेबाज़  व्यक्ति  सम्भावित  उम्मीदवारों  को  भर्ती  करने

 के  लिए  उनसे  पैसा  ऐंठने  के  लिए  उन्हें  फुसलाते  थे  ।

 बेईमान  एजेन्टों  ate  उनके  दलालों  द्वारा  इस  तरह  के  गलत  तरीकों  से  लोगों  को कात  फसाने

 के  खिलाफ  समुचित  उपाय  wag  गए  हूँ  ।  इस  सम्बन्ध  में  ग्रानाई  गए  साधनों  में  से  कुछ  इस

 प्रकार  हैं  :--

 भर्ती  अधिकारियों  को  प्रत्येक  दो  ad  के  बाद  बदल  दिया  जाता  है  ।

 प  दायित्व  न  सौंप  कर एक  अधिकारी  पर  सारे  काम  के  बारे  में  निर्णय  लेने

 afaatfeat  का  एक  बोर्ड  बनाया  गया  है  ।

 Tala  सब  के  सामने  ली  जाती  हैं  ।

 (a)  ata  भर्ती  श्रषिकारियों  का  दर्जा  बढ़ाकर  उसका  te  ले०  कौल  के  बराबर  कर

 दिया  गया  है  ।

 (=)  भर्ती  कौर  चुनाव  प्रणाली  पर  इस  समय  एक  अध्ययन  दल  अध्ययन  कर  रहा  है  |

 भर्ती  होने  वाले  उम्मीदवारों  को  इन  बेईमान  तत्वों  का  शिकार  न  बनने  की  सलाह

 देते  हुए  काफी  बड़े  पैमाने  पर  प्रचार  किया  जा  रहा  है  ।

 meaet  महोदय  :  बैठ  बहुत  हो  गया  ।  यह  हृद  से  बाहर  हो  रहा
 बैठ  जाइए  में

 जानता  बेठ  जाइए  ।  मैंने  किसी  को  भी  प्रयुक्ति  नहीं  दी  है  ।  कुछ  भी  कार्यवाही

 वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  होगा  afa  मत  बैठ  जाइए  ।  श्राप  कुछ  श्र

 दीजिए  ।  स्थगन  प्रस्ताव  का  कोई  भी  प्रशन  नवदीं  है  ।  इसके  लिए  स्थगन  प्रस्ताव  आवश्यक  नहीं  है  ।

 नहीं  ।  स्थगन  प्रस्ताव  का  कोई  प्रशन  ही  नहीं  है  ।  इसके  लिए  कोई  अनुमति  न  हो  ।

 कोई  प्रश्न  नहीं  ।  श्राप  बन  जाइए  |  आपका  गला  खराब  हो  जाएगा  ।  मेरी  अनुमति

 बिना  जो  कुछ  भी  बोला  जाएगा  वह  कायंवाह्दी  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।  थे  मेरी

 ध्रुमिर  बिना  बोल  रहे  हैं  ।  श्राप  बेठ  शास्त्री  जी  ।  ड्राप  तो  बुजुर्ग  आदमी

 प्राय  सभी  लोग  बैठ  जाइए  ।  एक  बहुत  काम  की  बात  उसको  हो  जाने  दीजिए  ।  कोई  तरीका

 भी  होता है  ।  क्या  तरीका  ग्राहकी  ?  ag  क्या  है  ?  बैठ  जाइए  श्राप  लोग  क्यों  चिल्लाते  हैं  ?

 कोई  प्रश्न  नहीं  ।  यह  स्थगन  प्रस्ताव  के  लिए  प्रश्न  नहीं  है  ।  कोई  se  नही ं।

 कोई  अनुमति  नहीं  ।  नहीं  ।  ara  हर  समय
 चिल्लाते

 क्यों  हैं  ?

 नाटक

 कार्यवाही  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 gio  कृपा सिधु  भोई  :  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  एक  मनदिचिवि.त्सक

 की  सेवायें  क्यों  न  ली  जायें  ?

 श्री  रामावतार  द्दाः्स्त्री  :  भ्रध्यक्ष  क्या  इस  देश  में  पीसफुल  डिमॉस्ट्रे  बन  करना

 भी
 कोई  गुनाह  है  ?  मैंने  आपको

 यह ष  नहीं ध्रध्यक्ष  महोदय  :  अप  डिस्कशन  के  लिए  कुछ  लाइए  |  एडजनंमेंट  के  लिए

 कालिंग  श्रटेन्यन  में  प्रा  सकता  है  तो  देख  लगे  ।  स्थगन  प्रस्ताव  का  कोई  प्रत  नहीं  ।  कोई

 मति  नहीं  ।  कोई  प्रश्न  नहीं  ।

 बैठ  कोई  अ्रनुमति  नहीं  ।  मैंने  इसके  लिए  श्रीकुमार  नहीं  नन्  उत्त  जित

 करने  का  प्रयास  न  करें  ।  मैं  उत्त  जित  नहीं  होता  ।  कोई  आपकी  पार्टी  का  आदमी

 जो  आपकों  सभा  सके  |  श्र  बहुत  हो  गया  है  ।  मूल  उत्तेजित  करने  का  प्रयास  मत  करो  ।

 ग्रन मति  नहीं  है  ।  श्री  जगपाल  मुझ  इसका  पता  है  ।  अपनी  सीमा  से  च

 लावें  ।  अरब  बेठ  जानो  ।  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।  मैं  इस  पर  विचार

 करूगा  ।  लेकिन  इस  तरह  नहीं  ।  इस  प्रकार  इसे  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 जाएगा  ।  यह  कोई  तरीका  नहीं  यह  स्थगन  का  मामला  नहीं  कुछ  कौर  हो  सकता  है  ।

 जी  बैठ  जाइए  |

 श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  मध्य-प्रदेश  के  सी  रुपये  के  जाली  नोट  चल  रहे

 अनध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उस  पर  विचार  कर  रहा  हूं  ANI  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  रखा  है  ।

 स्थगन  का  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।  उसे  पहले  ही  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।  ठीक  है  ।

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  प्रत्यक्ष  महोदय  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  इनके  जवाब

 पर  बया  इनका  जवाब  देंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  शध्रापका  टाइम  श्री  रहा  हे  ।  श्राप  पूछ  लीजियेगा  ।  इनसे  aia  जवाब

 मांग  लीजिएगा  ।

 न  स
 श्री  हरिके दा  बहादुर  श्री  मधुसूदन  दे  यहाँ  उपस्थित  वह  उत्तर  दे

 सकते  हैं ।

 ment  महोदय  :  कोई  प्रदान  नहीं  किया  जायेगा  ।

 श्री  नीलालोहिथादसन  नाडार  :  मेरे  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  का  क्या  gat  ?

 झ्रच्यक्ष  महोदय  :  कोई  ser  नहीं  कृपया  बैठ  जाइये  ।  श्राप  हमेशा  ख

 होने  का  प्रयत्न  क्यों  करते  हैं  ।  श्राप  तो  ग्रूप  के  नेता  हैं  ।
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 श्री  नौलालोहियादसन  नाडार  :  परन्तु  श्राप  सुन  नहीं  र  हे  शाप  -  कर  नहीं  रहे  हैं  ।

 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जो  कुछ  कर  सकता  कर  रहा  श्राप  बैठ  जाइए  |

 गृह  मन्त्रालय  att  संसदीय  कायें  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  पी०  बैंक  :

 भ्रघ्यक्ष  कवि  नाडार  श्रध्यक्षपीठ  की  निन्दा  कर  रहे

 अध्यक्ष  सहोदय  :  उन्हें  पता  ही  नहीं  है  कि  वे  क्या  बोल  रहे  हैं  ।

 श्री  पी०  वेंकट  सुरय्या  :  अघ्यक्ष  यह  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 जाना  चाहिए  |

 meat  महोदय  :  कार्यवाही  वृतान्त  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  क्योंकि
 जो  कुछ  वह  बोले  हैं  मेरी  ध्रुमिर  के  बिना  बोले  हैं  ate  उन्हें  यह  पता  नद्दी  है  कि  वह  बोल

 रहे  हैं  ।

 श्री  हरीफ़े  बहादुर  :  कल  श्री  जसपालसिंह  कश्यप  ने  जो  कुछ  बोला  था  उसे  कार्यवाही

 वृत्तान्त
 में  से  निकाल  दिया  गया  उसमें  कुछ  भी  श्रीमान  जनक  नहीं  कुछ  भी  गलत

 डी न  द  था  **

 श्रेय  महोदय  :  श्री  शैलानी  कृपया  अपना  भाषण  जारी  रखिए  ।  मैंने  कोई  भ्र नुम ति  नहीं

 दी  श्राप  सदैव  कुछ  चीजें  थोपने  की  arian  कयों  करते  रहते  हैं  ?  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 कीजिए  |  **  कृपया  बेठ  जाइए  ।

 श्री  हरिके दा  बहादुर  :  वह  कल  जो  कुछ  बोल  रहे  थे  उसे  कार्यवाही  व्त्तान्त
 से  निकाल

 दिया गया  है  ।

 meat  महोदय  :  क्या  ?

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  जो  कुछ  श्री  नाडार  जी  बोले  थे  बाप  बता  रहे हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  मेरी  श्रीमान  के  बिना  बोल  रहे  हैं  ।  ( seraeqray) **  वह  जो  कुछ

 मेरी  ऋतुमति  बिना  बोलेंगे  ag  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  |  .-

 शी  चन्द्रपाल  दौरान  :  अध्यक्ष  हमारी  चाहे  थल  सेना  हो

 चाहे  नौ  सेना  या  चाहे  वायु  सेना  हो--सारे  देश  की  सैनिकों  पर  देश  की  सुरक्षा  का  दायित्व

 होता है
 ।

 **
 कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  जाइये  यदि  शाराइको  कूछ  कहना  है  तो  A  पास  are  11

 हरिकेश  जी  mg  ada  ग्रनावश्यक  रूप  से  तरफदारी  करते  रहते  हैं  ।  कृपया  बेंठ

 जाइये

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  बिल्कुल  भी  एक्स पंज  नहीं  करता  हूं  ।  एक  शब्द  भी  नहीं  करता हूं  ।

 मेरी  अनुमति  के  बिना  जो  कुछ  कहा  जाता  है  ag  कार्यवाही  वृतान्त  का  wa  नहीं
 दो

 है  ।  मैं  नहीं  करूगा  ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  site  कहने  पर  सारा  एक्स पंज  होता  है  ।  मेंने  देखा  है  ।

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  बाप  रोज  ही  गलत  देख  लेते  हैं  ।  क्या  श्राप  अरपना  स्थान

 ग्रहण  नहीं  करेंगे  ?  श्राप  मुझसे  श्राकर  लेकिन  यहाँ  नहीं  ।

 शी  हरिकेश  बहादुर  :  ठीक  फिर  में  आपको  दिखा  दू  गा  ।

 meat  महोदय  :  श्राप  मुत  आपका  स्वागत  है  ।

 शी  चन्द्रपाल  चलानी  :  माननीय  श्रेय  सैनिकों  का  क्या  महत्त्व  इसके  विषय

 में  भ्र पनी  बात  प्रारम्भ  कर  रहा  हमारी  सेनायें  चाहे  थल  सेमा  चाहे  नौ-सेना  हो  या

 वायु  सेना  हो--उस  पर  देश  की  सुरक्षा  का  दायित्व  है  ।  विदेशी  ग्राक्रमण  जब  होता  तब  हमारे

 बहादुर  सेनिक  दुश्मन  से  मोर्चा  लेते  हैं  ौर  प्राणों  की  परवाह  न  करते  हुए  दुश्मन  से  संघ  करते

 कल  जो  कुछ  भ्रखबारों  में  छपा-फर्जी  दफ्तरों  में  जहाँ  पर  कि  नौ-सेना  भीर  थल  सेना  के  लिए

 सैनिक  भर्ती  किए  जाते  इतना  बड़ा  घोटाला  कौर  इतनी  बड़ी  धोखाधड़ी  सनौर  जालसाजी  की

 ag  बात  है  ।  यह  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  है  ।  मेरा  प्यासे  इस  सम्बन्ध  में  निवेदन  है  कि  श्राप

 झपने  माध्यम  से  सरकार  से  यह  पूछें  कि  यह  मामला  कितने  दिनों  से  चला  प्रा  रहा  है  कौर  इस

 पर  कभी  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 जेसा  कि  अखबारों  में  खबर  छपी  है  कि  हमारे  देश  में  बहुत  से  ऐसे  केन्द्र  हैं  जहाँ  फर्जी  ak

 जालसाज  लोग
 पढ़ें  लिखे

 लोगों  जो  रोजगार  की  तलाश  में  रहते  बहला-फुसला  उनको

 नौकरी  दिलाने  का  प्रलोभन  जाली  प्रमाण-पत्र  झोर  जाली  मोहरों  का  इस्तेमाल  करके  सेना

 में  nat  करते  इस  तरह  के  केन्द्र  रांची  तथा  सत्य  कई  स्थानों  पर

 पाये  गये  हैं  मत  में  माननीय  रक्षा  मंत्री  जी  से  इस  सम्बन्ध  में  चन्द  सवाल  पूछना  चाहता  हूँ
 झोर  qh  विश्वास  है  कि  वे  सदन  को  पूरी  जानकारी  प्रदान  करेंगे  ताकि  इस  तरह  की  चीजों  का

 पर्दाफाश  हो  सके  ake  भविष्य  में  ऐसे  कार्डों  की  पुनरावृत्ति  न  हो  सके  |

 1.  कल  जब्र  समाचार  पत्रों  में  यह  खबर  छपी  कि  देश  के  अनेक  स्थानों  पर  ऐसे  भर्ती
 केन्द्र  प्रौढ़  प्रशिक्षण  केन्द्र  कार्यरत  हैं  जहां  सेना  भ्र ौर  नौ  सेना  के  लिए  फर्जी  सैनिक  एवं  अघिकारी

 किये
 जाते  कया  इससे  पूर्व  सरकार  को  इस  विषय  में  कोई  जानकारी  थी  ?  यदि  तो

 उसमें  सरकार  ने  क्या  कार्य वाही  की  कौर  पिछले  6  वर्षों  में  यह  धन्धा  कैसे  पनपता  रहा
 ?

 2.  क्या  इस  धन्धे  में  सेना  कौर  नौ  छेना  के  अधिकारियों  एवं  aa  baa]  रियों  का  भी
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 चन्द्रपाल  शैतानी  ]

 ay  ofaz  it  log rg  बनिक  ह
 हाथ  यदि  तो

 अरब
 तक  इस  जून  में

 कि  घ  ALS  श्र  Arq  कर्मचारी  गिरफ्तार च्

 किए  गए  हैं
 ?

 क्या  इसमें  किसी  विदेशी  एजेन्सी  का  भी  षड्यन्त्र  हो  सकता  है  जो  हमारी  फौजी  ताकत

 को  कमजोर  करना  चाहती  हो  ?

 4,  बया  सरकार  इस  बात  का  पता  लगायेगी  कि  सेना  एवं  नौसेना  के  जो  श्रधघिकारी  इस

 fe
 फर्जी  घन्टे  के  दोषी  पाये  जाते  हैं  उनके  बारे  में  यह  जांच  कराई  जाय  कि  उनके  iad  |  कस  ta  के

 किन-किन  लोगों  एवं  संगठनों  से  सम्बन्ध  हैं  ?

 भविष्य  में  इस  प्रकार  के  धन्धे  की  पुनरावृत्ति  न  इसके  लिये  सरकार  क्या  ठोस

 कदम  उठाने  जा  रही  है  ?

 6.  जेसा  कि  शभ्रखबारों  से  पता  चला  है  कि  ये  भर्ती  कार्यालय

 जोधपुर  कौर  रांची  में  काय  कर  रहे  क्या  सरकार  पूरे  देश  में  इस  प्रकार  का  सर्वेक्षण

 करायेगी  जिससे  पता  चल  सके  कि  प्रत्य  स्थानों  पर  भी  इस  तरह  फर्जी  ad  नहीं  हो

 we?

 हमारे  देवा  में  जालसाजों  are  फर्जी  धन्धा  करने  वालों  का  जाल  बिछा  प्रा  है  ।  जेसे

 कालिज  ate  यूनिवर्सिटी  की  डिबियां  ak  करेंसी

 शादी  सभी  कुछ  जाली  मिल  जाते  हैं  ।  क्या  सरकार  इन  देश-द्रोहिता  के  काम  करने  वालों  से

 निपटने  के  लिये  कोई  विशेष  कानून  बनाने  पर  विचार  कर  रही  जिसके  aga  ऐसे  लोगों  को

 सख्त  से  सख्त  सजा  देने  का  प्रावधान  हो  ?

 श्री  कार  वेंकट  रामन  :  मैं  इस  मामले  को  उठाने  के  लिए  माननीय  सदस्य  को  घन्यवाद

 देता हूं  क्योंकि  मैं  यह  आवश्यक  समरसता हूं  कि  हम  सारी  बात  खोलकर  सभा  are  देश  को  बता  दें  ।

 मेरे  विचार  से  इन  घोंखेबाज  लोगों  के  काम  करने  के  ढंग  के  बारे  में  सदन  मुझसे  जानना

 नहीं  चाहेगा  क्योंकि  इससे  इस  प्रकार  की  धोखे  बाजी  करने  के  लिए  अन्य  लोगों  को  भी  प्रोत्साहन

 मिलेगा  ।  इसलिए  मैं  किसी  प्रकार  का  ब्यौरा  नहीं  दूगा  afta  सभा  को  प्रमुख  विशेषताएं
 क  ७०  थी  क ेके बताऊंगा  जिससे  कि  सदन  को  यह्  पता  चल  जाए  कि  जो  उपाय  किए  गए  हैं

 |. 2. |

 श्री  पी०  ज्ञ०  कुरियन  :  क्या  श्राप  यह  सोचते  हैं  कि  संसद  सदस्य  ऐसा

 करना  आरम्भ  कर  देंगे  ?

 at  कार  बेस्ट  रामन  :  बिल्कुल  नहीं  ।  मैं  संसद  सदस्यों  का  सम्मान  करता हूँ
 ।  मैं

 बुराई  के  उन्मूलन  में  उनके  सहयोग  की  अपेक्षा  करता हूं  इसके  बारे  में  कोई  सन्देह  नहीं है
 ।  दूसरे

 लोग  इसे  सीखकर  ध्रपनाने  का  प्रयत्त  करेंगे  |

 गत  छः  वर्षों  में  कुछ  श्रनाधघिकारी  लोगों  ने  जो  पुर्णतया  सेना  से  संबद्ध  थे  अपने  को  चयन

 प्रतिकारी  बताकर  ag  काम  किया  |  वे  ठग  कछ  स्थानों  पर  किसी  कमरे  में  बैठ  जाते  शौर  इच्छुक

 जवानों  को
 फु बजाकर  कार्य जप  में  जुलते  थे  प्रौढ़  at  में  भर्ती  कराने  के  बढाने  उनसे  पैसा  Cat
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 a  वे  करते  यह  थे  कि  उन्हें  जाली  प्रमाण-पत्र  बनाकर  दे  देते  थे  जिसे  वे  सेना  मुख्यालय  या

 शिक्षण  केन्द्र  में  जाकर  दिखाते  थे  कि  वे  चुन  लिए  गये  हैं  ।

 महोदय  पीठासीन

 उन्होंने  अस्पष्ट-सी  नकली  मोहरें  बनवा  रखी  हैं  जिससे  कि  उन्हें  देखा  न  जा  सके  ae

 फिर  इस  मोहर  को  लगाकर  वे  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  चले  जाते  जब  ये  लोग  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में

 जाते  हैं  तो  कमान्डेट  या  कोई  प्रभारी  अधिकारी  उन  प्रमाण  पन्नों  को  देखता  है  भ्र ौर  प्रथम  दृष्टया

 यदि  az  इन्हें  ठीक  पाता  है  तो  उन्हें  ले  जाता  है  ।

 परन्तु  एक  प्रक्रिया  है  जिसके  अनुसार  भर्ती  अघिकारी  उन  लोगों  के  नाम-तालिका  की  दूसरी

 जो  कि  भर्ती  किए  जाते  सम्बद्ध  प्रशिक्षण  केन्द्रों  को  भेजता  जो  लोग  इस  प्रकार  के

 नकली  प्रमाण-पत्र  लाते  हैं  यदि  उनके  नाम  दूसरी  सूची  में  नहीं  होते  हैं  तो  उन्हें  तुरन्त  पकड़  करके

 पदच्युत  कर  जाता  है  ।  हम  अन्य  प्रपराधघिक  कार्यवाही  करते  हैं  जो  कि  उन  गरीब

 लड़कों  के  विरुद्ध  नहीं  की  जाती  है  जिनको  कि  ठगा  गया  है  परन्तु  हम  यह  पता  लगाने  की  कोशिश

 करते  हैं  कि  उन्हें  के  से  गया  है  प्रौढ़  उन  लोगों  को  च्च्छ ढ्ते  हैं  जो  कि  इस  प्रकार  की  धोखेबाजी

 के  लिए  जिम्मेवार  होते  हैं  ।

 छः  वर्ष  की  ग्रन्थि  में  हमने  3,00,000  लोग  भर्ती  किए  जिसमें  घोखा  देकर  भर्ती  होने

 वालों  की  संख्या  लगभग  237  है  ।  प्रदान  यह  पुछा  गया  था  कि  वे  कौन  से  केन्द्र  हैं  जिनमें  ये  घटनाएं

 घटी  हैं  ।  जिन  केन्द्रों  में
 ये  घटनाएं  होती  रही  हैं  वे  हैं  :

 मेरठ  alt  रांची  ।  यदि  आपको  पूरा  ब्यौरा  चाहिए  तो  मैं  बताता  हूँ  ।  मेरठ  में  178,  आगरा

 में  25,  रांची  में  7,  जोधपुर  में  2,  लखनऊ  में  6,  दीनापुर  में  3  ate
 कटक

 में  2  भरूच  मामले  पाये

 गये थे  ।

 ऐसी  सुचना  के  मिलने  के  तुरन्त  बाद  सेना  अधिकारी  इसे  पुलिस  को  सौंप  देते  हैं  atk

 पुलिस  मामले  की  छान-बीत  शुरू  कर  देती  है  ।  मेरठ  के  मामले  में  हमें  पता  चला  है  कि  मेरठ  के

 इस  नकली  eta  ने  प्र हमद नगर  को  चार  WaT  भेजे  थे  ate  इन  तभी  को  ले  लिया  गया  था  |

 बहुत-से  ब्यक्ति  पकड़े  गये  ।  सेना  aaa  इ  मामलों  के  aaian  प्राधिकारियों  यथा  पुलिस  की

 सौंप  देते  हैं  ate  सकी  जिम्मे  शारी  समाप्त  हो  जाती  है  ।  मामले  की  पुलिस  art  छान-बीन  करती

 है  ।  हमारे  पात्र  यह  सूचना  तो  है  नहीं  कि
 कितने  लोगों  को  सजा  हुई  है  परन्तु  हमारे  पास

 कुछ  ऐसी  grad  हैं  जिसमें  कुछ  लोगों  को  छोड़  दिया  गया  है  कुछ  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया

 है  alfa  |  परन्तु  सेना  के  पास  पूरी  सूचना  नहीं  है  ।

 यदि  श्राप  उत  दूसरी  स्थिति  कोई  wet  पूछें  तो  Tara  होने  के  नाते  तो  मैं  प्राकार

 सुचना  दे  सकता  हूं  ।

 जहाँ  तक  इस  देवर  मुददे  का  प्रश्न  कि  क्या  पुलिस  ने  इस  बारे  में  कोई  सूचना  दी

 हमने  यह  सूचना  पुलिस  को  दी  थी  ale  पुलिस  को  इस  बारे  में  कुछ  पता  नहीं  था  ।  सूचना  पुलिस

 कों  मिलती  है  तो  वे  कार्यवाही  करते  उनको  गिरफ्तार  करके  प्रतियोगी  चलते  हैं  शौर  कुछ

 मामलों  में  उन्हें  गिरफ्तार  किया  गया  है  कौर  कुछ  मामलों  में  प्रतियोगी  चल  रहा  है  ।
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 ato  बजट

 माननीय  सदस्य  ने  मुद्दा  यह  उठाया  ar  कि  क्या  सेना  के  लोग  कौर  इन  धोखेबाज

 लोगों  में  कोई  मिली  भगत  तो  नहीं  है  ?  हमें  ऐसे  क्सी  मामले  नहीं  चला है  ।  फिर  भी

 मैं  यह  स्वीकार  करता  हुं  कि  एक  मामला  ऐसा  भी  है  जिसमें  मेरठ  के  लेखन-सामग्री  विभाग  के  एक

 लिपिक  ने  इन  धोखेबाज़ों  को  प्रपत्र  दिए  थे  ।  हमने  seg  गिरफ्तार  कर  लिया  है  ae  प्रतियोगी

 चला  दिया  है  ।

 जहाँ  तक  सेना  का  सम्बन्ध  है  हमारे  ध्यान  में  एक  भी  ऐसा  मामला  नहीं  ara

 जिसमें  किसी  सैनिक  ate  इन  नकली  भर्ती  कर्त्तव्यों  में  कोई  मिली  भगत  हो  ।

 वह  यह  जानना  चाहते  थे  कि  क्या  गिरफ्तार  व्यक्तियों  को  दण्डित  किया  जायेगा  ।  वास्तव

 में  न्यायालयों  में  इन  पर  अभियोग  चल  रहे  हैं  ।

 जहाँ  तक  विदेशी  हाथ  के  होने  का  सम्बन्ध  हमने  मामले  पर  गौर  है  ।  इस  मा  मले

 में  किसी  विदेशी  हाथ  के  होने  का  कोई  साक्ष्य  नदियों  मिला  है  ।  यह  तो  उन  साधारण  चोरों  का

 काम  लगती  है  जो  नकली  दस्तावेज  बनाने  का  सस्ता  अपराध  करके  धोखा  देते  जो  अपनी

 मिली  भगत  का  फायदा  उठाते  हैं  तथा  जो  उनकी  बेरोजगारी  का  शोषण  करते  हैं  दौर  ठगने  का

 at  रुपये  ऐंठने  का  प्रयास  करते  वे  समाज  के  बहुत  ही  निम्न  प्रौढ़  ग्र शिष्ट  तबके

 के  लोग  लगते  हैं  ।

 श्री  सतीश
 अग्रवाल

 :  वे  छः  साल  तक  नहीं  पकड़े  जा  सके  ?

 श्री  ato  वेंकट  रामन  :  इसका  पता  प्रति  at  लगाया  गया  कौर  तभी  उन्हें  सेवा  से  निकाल

 दिया  गया  ।  समाचार-पत्रों  में  ऐसा  प्रभाव  पैदा  किया  गया  है  कि  उनका  पता  बहुत  बाद  में  चला  ।

 यह  ठीक  नहीं  है  ।  मत  मैंने  यह  बात  स्पष्ट  कर  दी  है  ।  प्रत्येक  वह  इनका  पता  लगाया  गया  था  |

 जेसे  ही  कोई  व्यक्ति  नकली  प्रमाण-पत्र  लेकर  जाता  है  तो  पहले  तो  उसे  भर्ती  कर  लिया  जाता

 परन्तु  जब  भर्ती  कार्यालय  aaa  दूसरी  प्रतिलिपि  भेजता  है  तो  वे  इससे  मिलान  करते  हैं  कौर  जब

 उन्हें  उसमें  उनका  नाम  नहीं  मिलता  है  तो  उसे  तुरन्त  गिरफ्तार  करके  उसके  विरूद्ध
 कार्यवाही

 की

 जाती  है  ।  इसलिए  प्रत्येक  विष-दर-वर्ष  ऐसा  किया  जाता  है  |

 देश  के  न्य  भागों  में  भी  इस  घोखाधड़ी  के  जाल  के  फले  होने  कोई  पता  नहीं  चला

 है  ।  यह  मेरठ  ae  are  में  ही  व्याप्त  है  ।  हमने  यह  देखने  के  लिए  कि  युवा  लोग

 ठगे  ने  जाएँ  हर  कारिदा  की  है  ।  ae  तो  हम  समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  करवा  रहे  हैं  थ्रोट  लोगों

 को  बता  भीं  रहे  हैं  कि  इन  लोगों  से  गुमराह  न  होकर  सीधे  भर्ती  कार्यालयों  में  जाएं  ।  हमने  कब

 भर्ती  को  खुला  कर  दिया  है  ।  यह  सभी  लोगों  की  उपस्थिति  में  होती  है  ।  एक  व्यक्ति  द्वारा  भर्ती

 किए  जाने  का  प्रद  ही  नहीं  चयनकर्त्ताश्रों  का  एक  भांड  होता  है  जो  बैठकर  लोगों  को

 भर्ती  करता  है  ।  सही  ढंग  से  भर्ती  करने  भ्र ौर  भर्ती  के  तरीकों  में  सुधार  करने  के  समग्र  प्रश्न  पर

 बिखर  करने  के  लिए  जनरल  feel  के  अधीन  एक  समिति  भी  नियुक्त  की  गई  है  ।  हमें  aia  है

 कि  जेसे  ही  प्रतिवेदन  जायेगा  हम  कुछ  कर  सकेंगे  |

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  यह  सवाल  जो  बड़ा  गम्भीर  सवाल  है  ।  यह  गंभीर

 मामला है  प्रौढ़  अच्छा  किया  जो  इसको  लोक  सभा  में  उठाने  की  अनुमति  दे  दी  ।
 aa

 218



 29  1904  प्रविलिम्बनौय  लोक  महत्त्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 ————

 होता  यदि  रक्षा  मंत्री  जी  इसका  जवाब  जरा  गम्भीरता  खल  कर  देते  ।  लेकिन  उन्होंने  इस

 जवाब  को  इस  नाते  से  दिया  कि  ag  बात  फैलेगी  तो  ज्यादा  फ्राड  होगा  wie  इस  किस्म  की  चीज

 कौर  जगह  न  इसलिए  उन्होंने  ऐसा  जवाब  fear  ।

 यह  बात  सही  किन्तु  हमारे  देश  में  चाहे  पाप  चाहे  पुण्य  चाहे  दोष  चाहे

 गुण  वहू  उनके  प्रचार  सेਂ  उनसे  निकलता  है  कौर  हमारे  लोगों  ने  उससे  राष्ट्र  को  बनाने  की

 कोविद  की  है  ।  गोली  से  बोली  का  ज्यादा  महत्त्व  है

 दो  बातें  इसमें  साफ  करें  कि  6  साल  से  यह  मामला  चल  रहा  है  ।  पहले  तो  अपनी  फौज

 जो  कि  राष्ट्र  की  फौज  उसके  बारे  में  कोई  ऐसी  बात  न  हो  कि  उसका  सौ बल  लेकिन
 ऐसा  नहीं  करने  से  भी  उसका  मनोबल  नहीं  गिरना  चाहिए  |

 मैं  रक्षा  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  ह  वे  फौज  से  जातीयता  को  fae  |

 जाट  राजपत  डोगरा  सिक्ख  रेजीमेंट--इस  तरह  से  जो  जात-पात

 कौर  धर्म  तथा  मजहब  के  नाम  पर  जो  रेजीमेंट  बनाए  गए  इनको  बदलना  चाहिए  ।  इनके

 नम्बर  1,  2,  3  इत्यादि  रखे  जा  सकते हैं  या  कौर  कोई  रास्ता  निकला  जा  सकता  है  |

 दूसरी  बात  यह  fe  है  कि  फौजी  लोगों  के  मानसिक  संतुलन  को  हमें  कायम  रखना  है  ।

 हमारे  पड़ोस  में  फोज  को  क्या  मिलता  है  पाकिस्तान  में  सिपाही  को  क्या  मिलता  है  उतना  यहाँ

 भी  मिलना  चाहिए  ale  चीन  में  अफ़सर  ate  सिपाही  के  बीच  कितना  प्रकार  है  उस  अन्तर  को

 यहाँ  भी  कम  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  अन्तर  को  कम  इससे  सेना  के  झज्जर  मनोबल

 बढ़  गा ।

 तीसरी  बात  माह  कहना  चाहता  हू  कि  इनकी  विधवा ग्र ों  की  ake  परिवार  के  ae

 लोगों  की  जो  छोटी-छोटी  शिकायतें  उससे  इन  लोगों  के  मन  का  संतुलन  बिगड़ता  gi  एक

 विधवा  को  जब  पता  चला  कि  मैं  ara  रक्षा  मंत्रालय  के  बारे  में  बोलना  चाहता  हु  तो  वह  कल

 मेरे  पास  भाई  |  उसके  पास  प्रधान  मन्त्री  की  ate  प्रत्य  लोगों  की  चिट्ठियाँ  डेढ़  साल  से  वहं

 घूम  रही  है  ।  इसके  बावजूद  कोई  कार्यवाही  कभी  तक  नहीं  की  गई  है  ।  इस  तरह  की  बातों  को

 रोकने  की  कोशिश  कीजिए

 रक्षामन्त्री  जी  के  पास  दो  महकमे  उनके  पास  बंदूक  भी  हैं  ate  तोप  भी  है  ।  इस

 प्रदान  का  सम्बन्ध  गह  मंत्रालय  से  भी  है  ।  इस  तरह  से  जालसाजी  द्वारा  फर्जी  लोग  भारत  की

 फौज  में  भर्ती  हो  इसकी  जिम्मेदारी  वहाँ  की  पुलिस  पर  भी  है  ।

 क्या  हमारा  गृह  मंत्रालय  इतना  कमजोर  है  कि  जिसकी  वजह  से  इतना  बड़ा  फ्राड  हम्ना  ।

 हमारी  सीमाएं  चारों  तरफ  हैं  झ्र ौर  gat  इस  तरह  के  लोग  फौज  में  भर्ती  किए  जाएंगे  तो  उनकी

 रक्षा  किस  तरह  से  होगी  ।  पुलिस  इन  लोगों  नहीं  पकड़  सकती  ?  ८  मंत्रालय  का

 इसमें  दोष  है  पौर  उसके  लिए  का्यंवाही  की  जानी  चाहिए  ।  किस  डिप्टी  कमिश्नर  कौर
 पुलिस

 कप्तान  के  समय  में  यह  काण्ड  गृह  मंत्रालय  के  कर्मचारी  दोषी  हैं  तो  उनको  भी  सजा

 मिलनी  चाहिए  |

 कया  रक्षा  मंत्री  जी  बड़ी  मजबूती  के  साथ  यह  सकते  हैं fi  कोई  भी  ऐसा  फर्जी
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 भर्ती  किया  gar  आदमी  al  तक  फौज  में  है  या  नहीं  ?  इसका  जवाब  बड़ी  जिम्मेदारी  के  साथ

 देना  होगा  ।  क्यों
 कि  ag  बात  लम्बी  चलेगी  ।  श्रगर  एक  भी  आदमी  फर्जी  तरीके  से  भर्ती  होकर

 फौज  में  है  तो  हम  सकेंगे  कि  यह  करप्शन  नहीं  है  बल्कि  एक  कोलाबरेशन  जिसके  माध्यम

 से  ag  भर्ती  हुई  है  ।

 इसका  श्राप  ग्रन्थि  तरह  से  विश्लेषण  करिये  ।  एक  साल  से  नदीं  छः  साल  से  यह  चीज

 चली  श्र  रद्दी  पहले  साल  में  कितने  कैसी  दूसरे  में  कितने  तीसरे  में  कितने  फिर  छठे

 पाल  में  कितने  |  इसको  रोकने  के  दो  ही  रास्ते  हो  सकते  एक  तो  भरती  होने  वालों  को

 रोकना  है  सनौर  दूसरे  जो  भरती  करते  वे  wat  पता  खाते  हैं  तो  उनको  रोकना  है  ।  नगर

 सरकारी  फौज  की  मशीनरी  क्रमश  है  तो  उसको  भी  श्राप  उनको  श्राप

 उन  तत्वों  पर  आप  नजर  रख  |  फौज  की  इस  बात  की  अ्रासानी  से  ग्रुप  छोड़  न  दें  ।  यह  लम्बा

 चलेगा  |  कोन  किस  किस्म  के  तत्व  हैं  इसको  छाप  देखें  ।  रोज  ग्रुप  कहते  हैं  कि  विदेशी  एजेंसियां

 कहीं  अमरीकी  बता  देते  कहीं  इस  की  बता  देते  एजेन्सी  किस  किस्म  के  लोगों  की

 किस  किस्म  का  उनका  पहरावा  किस  किस्म  का  उनका  रहन  सहन  कौन  से  मुल्क  कौन

 सी  पार्टियाँ  किस  किस्म  के  लोगों  से  उनका  सम्बन्ध  इसको  श्राप  देखें  ।  अगर  श्राप  ऐसा

 नहीं  करते  हैं  तो  यह  चीज  राष्ट्र  के  fea  में  नहीं  होगी  ।  यह  राष्ट्र  का  सवाल  मन  भाषण

 करने  का  शौक  नही  है  ।  मैं  बोलता  भी  बहुत  कम  हु  ।  यह  बड़ी  जरूरी  चीज  हे  राष्ट्र  के  लिए  ।

 छानबीन  करना  आपके  लिए  बड़ा  जरूरी  है  ।  अखबारों  में  इस  क्रिस्म  का  एक  हिट  आया  है  कि

 इस  किस्म  के  कपड़े  पहनते  इन  किस्म  का  उनका  रहन  सहन  फौजी  रक  उनके  ये  हैं  ।  कहाँ

 उनके  दफ्तर  किस  किस्म  के  ये  लोग  यह  तमाम  जानकारी  aia  हमें  दें  ।  agar  बड़ी

 जिम्मेदारी  के  साथ  इसका  उत्तर  देना  होगा  |  बोगस  ढंग के  फौज  में  भरती  किए  हुए  प्राप्ति

 ज्यादा  से  ज्यादा  कितने  wa  तक  फौज  में  wa  भी  हैं  या  नहीं  प्रौढ़  हैं  तो  ag  सब

 जानक।री  आपको  देनी  होगी  ।  नगर  हैं  तो  फिर  ag  कोलेबोरेशन  हो  बोगस  नहीं  है  |

 जो  बात  मैंने  कही  है  यह  राष्ट्र  हित  की  है  ।  बहुत  देवी  आपको  नहीं  मानता  हू  ।

 श्राप  टेम्पोरेरी  तौर  पर  इस  डिपार्टमेंट  में  ara  हैं  ।  स्टेशन  गाड़ी  रुकी  ate  श्राप  बैठ  गए

 थोड़े  ad  से  ।  यह  बीमारी  लम्बी  बीमारी  है  ।  हम  सब  दोषी  है  समाज  थ्रोट  राष्ट्र  दोषी है

 धौर  इसका  इलाज  भी  हम  सब  को  करना  है  ।  यह  आपका  या  पोज़ीशन  का  सवाल  नहीं  है  ।

 राष्ट्र  की  रक्षा  का  सवाल  है  ।  सब  का  सवाल  है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  इसका  aa  रता

 के  साथ  श्राप  जवाब  दें  |

 श्री  कार  वेंकट  रामन  :  उपाध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्य  द्वारा  यह  जो  अपील  की  गई

 है  कि  यह  एक  ऐसा  विषय  है  जिसमें  सभी  लों  को  सहयोग  करना  चाहिए  तथा  जो  बुराई  है

 उसको  दूर  किया  जाना  चाहिये  मैं  उसका  पूरी  से  समर्थन  करता  हू  ।  यह  कोई  दलीय  विषय  नहीं

 है  यह  राष्ट्रीय  सुरक्षा  विषय  है  |

 मैं  उनको  स्पष्ट  रूप  से  यह  बताना  चाहता  हु  कि  धोखाधड़ी  से  भर्ती  किये  गये  इन  लोगों

 के  बारे  में  पत्  लगते  ही  उनको  सेवा  से  निकाल  दिया  गया  गर्त  सेना  में  इस  प्रकार  का  कोई

 व्यक्ति  नहीं  है
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 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  ऐसे  कितने  भर्ती  faa  गये  थे  ?

 fate  वेंकट  रामन  :  मेने  बताया  है  कि  छः  वर्षों  में  227  इन  छः  वर्षों में

 300,000  व्यक्तियों  को  भर्ती  किया  गया  था  ।  जिनमें  से  227  व्यक्ति  धोखाधड़ी  से  भर्ती

 किये  गये  थे  |  उनके  बारे  में  पता  लगते  ही  उनको  सेवा  a  निकाल  दिया  गया  है  ।  मत  में

 नीय  सदस्य  यह  श्रावस्ती  करना  चाहता  हु  कि  aa  इन  लोगों  में  से  कोई  भी  सेवा  में

 नहीं

 एक  माननीय  सदस्य  :  सदस्य  सेना  में  प्रथवा  सेना  में  ?

 श्री  ato  वेंकट  रामन  :  सशस्त्र  सेना  में  ।  मैंने  इनकी  संख्या  227  बताया  है  नवीनतम

 ates  231  हैं  ।  चार  ऐसे  अन्य  व्यक्तियों  का  भी  पता  लगाया  गया  है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  दूसरी  बात  यह  कही  है  कि  पुलिस  इनको  पकड़ने  में  aad  नहीं  रही

 है  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  पुलिस  इनको  पकड़ने  में  समय  नहीं  रही है  ।  मेंने  अपने  उत्तर  के

 माननीय  सदस्य  को  ag  बताया  है  कि  जब  हमको  यह  मालूम  हो  जाता  है  कि  घोखाधघड़ी  से  भर्ती

 किया  गया  कोई  व्यक्ति  प्रशिक्षण  पा  रहा  है  तब  हम  तुरन्त  ही  उसको  पुलिस  के  हाथ  में  ale

 देते  हैं  ।  सबसे  पहले  सेना  द्वारा  कार्यवाही  की  जाती  है  तथा  उसके  Wear  की  अन्य

 वाई  पुलिस  द्वारा  वे  उसे  area  पत्र  देकर  यह  जानने  की  कोशिश  करते  हैं  कि  किस  व्यक्ति  द्वारा

 उसको  भर्ती  किया  वे  यह  पता  लगाने  का  प्रयत्न  करते  है  कि  ऐसी  कौन  सी  एजेन्सी  है  जो

 जी  ऐसा  कार्य  करती  wife  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  इस  प्रकार  धोखाधड़ी  के  माध्यम  से  जो  लोग  भर्ती

 किये  गये  वे  कभी  भी  सेना  में  मौजूद  हैं  क्योंकि  प्रत्येक  ag  उनकी  संख्या  का  जिक्र  किया  जाता  है  ।

 मत  चे  कभी  भी  सेवा  में  काय  कर  रहे

 थी  करार  ame  शासन  इनकी  संख्या  में  कमी  ६ ह  रही  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  लेकिन  वे  कार्यरत हैं  ।

 श्री  कार  वेंकट  रामन  :  जब  तक  मानव  रहेगा  तब  तक  चोर  तथा  धोखा  धड़ी  करने  वाले

 लोग  रहेंगे  ।

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  चोरी  में  ग्रोवर  फर्जी  फौज  की  भर्ती  में  फर्क  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  सदन  को  यह  श्राइवासन  दे  सकते  कि  उनकों  निकाल  दिया

 जायेगा  |

 श्री  प्यार
 वेंकट  रामन  :  हमारा  यह  प्रयत्न  है  कि  हम  पूर्ण  रूप  से  उनका  सफाया  कर  दें  ।

 मेरे  परम  मित्र  श्री  बागड़ी  साहब  ने  मुझे  एक  बहुत  ही  दोस्ताना  रूप  में  सुभाव  दिया
 क  ७  १  ०  कक  कके  के  थे  *  के

 भूल  उनमें  से  एक  को  छोड़  देना  चाहिये  ।  मैं  उनकी  इस  सलाह  को

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बचचार्तें  कि  वह  इसको  स्वीकार  करें  |

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  कभी  नहीं  ।

 थ्री  mito  वेंकट  रामन  :  माननीय  सदस्य  ने  यह  कहा  है  कि  मैं  सदन  को  fazaTa  में  नहीं

 लेना  चाहता हूं
 तथा  इस  व्यवसाय  की  द्य  प्रणाली  को  स्पष्ट  करना  नहीं  चाहता हूँ  ।  मेरा  अभी  भी

 यदि  विचार  है  कि  इसे  स्पष्ट  करना  उचित  नहीं  है  ।  क्योंकि  यदि  यह  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित
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 कार  बैंक

 ca
 हो  जाता  है  कि  ये  लोग  कैसे  कार्य  करते  हैं  तब  दूसरे  ea  लोगों  को  भी  ऐसा  करने  क  प्रेरणा

 क्योंकि  वे  अपने  काय  को  बहुत  ही  बुद्धिमानी  से  करते  हैं  तथा  में  उनके  कार्य  करने  की

 पद्धति  का  प्रचार  नहीं  करना  चाहता  हूँ  ।  लेकिन  मुख्य-मुख्य  बातों  के  बारे  में  मेंने  बता  दिया  है  ।

 वे  लोगों  को  बहकाते  हैं  ।  वे  भूरे  दस्तावेज  तेयार  करते  उनको  फर्जी  डाक्टर  के  पास  भेजकर

 डाक्टरी  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करते  हैं  |

 प्रो०  meq  वण्डवतते  :  इन  सभी  बातों  को  मत  बताइये  ।

 at  पत्रकार  बैंक  रामन  :  इसके  अतिरिक्त  माननीय  सदस्य  ने  एक  अन्य  सुभाव  भी

 है
 कि  जवानो  तथा  प्राधिकारियों  के  बीच  अन्तर  को  कम  किया  जाना  चाहिये  i  इस  पर  सकती

 से  विचार  किया  जाता  रहा  सेना  में  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  के  बीच  सम्बन्ध  का

 विषय  विचारधीन  है  ।  उनको  ग्रावइ्य के  रूप  से  ध्यान  में  रखा  जायेगा  ।  इन  महत्त्वपूर्ण  सुल्तानों  के

 fad  में  माननीय  सदस्य  का  धन्यवाद  करता  हु  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  एस०  एम०  कृष्णा  भ्रनुपस्थित  ।  श्री  जेनुल  बदर  |

 श्री  जैनुल  बाजार  :  यह  एक  बहुत  ही  गंभीर  विषय  ****'

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमें  बजे  तक  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  को  पूरा  करना है  |

 श्री  जेनुल  बहार  मैं  प्रतीक  समय  नहीं  लगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सभी  सदस्यों  को  बताना  चाहता  हूँ  ।  जब  प्रारम्भ  में  मैंने  यह  कहा

 तब  श्राप  उपस्थित  नहीं  थे  ।  मैं  प्रत्येक  सदस्य  को  बताना  चाहता  हुँ  ।

 श्री  जेनुल  बहार  जसी  कि  माननीय  रक्षा  मंत्री  ने  सारे  विषय  पर  काफी  चिन्ता  व्यक्त

 हो  उसे  देखते  हुए  ha  प्राशि  है  कि  इस  विषय  के  हर  पहलू  पर  सशस्त्र  सेनाग्र ों  के  उच्च

 afaatfeay  द्वारा  पुरी  तरह  से  जांच-पड़ताल  की  जायेगी  ।  लेकिन  मैं  यह  aaa  ह  कि  कुछ  मामले

 तब  पकड़े  गये  जबकि  सम्बन्धित  भर्ती  अघिकारी  द्वारा  काउन्टर  फाइल  सम्बन्धित  प्रशिक्षण

 केन्द्र  नहीं  भेजी  गयी  ।  लेकिन  oer  ऐसे  बहुत  से  मामलों  के  बारे  में  कार्यवाही  करने  wr  विचार  है

 जहाँ  कि  धोखाधडी  करने  वाले  ये  तत्व  स्वयं  भर्ती  अघिकारियों  से  मिल  जाते  हैं  ?  इन  मामलों  को

 भी  भर्ती  कार्यालय  के  समक्ष  लाया  जाना  चाहिये  तथा  सभी  कागजातों  को  भी  वहां  भेजा  जाना  चाहिये  ।

 मेरा  यह  सुभाव  है  कि  यकायक  कहीं-कहीं  से  लेकर  कुछ  मामलों  की  जांच  की  जानी  चाहिये  ।  इन

 भर्ती  किये  गये  लोगों  की  दैनिक  प्र हें तागों  की  जांच  की  जानी  चाहिये  |  इसके  उपरान्त

 a  हमको  यह  मालूम  होगा  कि  उनके  प्रमाणपत्र  फर्जी  हैं  प्रिया  वास्तविक  हैं  ।

 मैं  यह  समझता  हु  कि  न  केवल  सेना  में  ही  बल्कि  पुलिस  बल  तथा  भ्रष्ट  बातों  में  भी  काफी

 संख्या  में  फर्जी  प्रमाणपत्रों  के  आधार  पर  लोगों  को  भर्ती  किया  जाता  है  तथा  इस  बात  की  रुसवाई

 का  बहुत  ही  कम  पता  लगता  कौर  बहुत  से  ऐसे  लोग  जिनके  पास  वास्तविक  प्रमाणपत्र  होते

 वे  भर्ती  से  वंचित  रह  जाते  हैं  ।  इस  विषय  की  कहीं-कहीं  से  मामले  लेकर  जांच  की  जानी  चाहिये  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  एक  ger  बात  की  शोर  भी  आकर्षित  करना  चाहता  हूँ  कि

 प्रत्येक  स्थान  पर  संख्या  में  दलाल  मौजूद  हैं  ।  वे  भर्ती  होने  वाले
 सं

 भावी  व्यक्तियों  से  सम्पर्क

 स्थापित  करते  उनसे  धन  लेते  हैं  तथा  उस  घन  को  भर्ती  करने  वाले  अघिकारी  को  देते  तथा
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 उस  व्यक्ति  को  भर्ती  कर  लिया  जाता  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  प्रत्येक  जगह  का  यही  शाल  विशेष

 रूप  से  वाराणसी  के  भर्ती  क्षेत्र  जो  कि  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  ऐसा  होता

 कई  बार  मुझे  यह  सूचना  दी  गयी
 है  कि  प्रत्येक  तालुक  में  gear  तहसील  कोई  न  कोई

 दलाल  ध्रुवीय  wie  यदि  कोई  व्यक्ति  उसके  पास  जाता  तो  उसको  वह  श्रव्य  ही  वहीं  पर

 तत्काल  भर्ती  करा  देगा  ।  जबकि  बहुत  से  अन्य  योग्य  व्यक्ति  भर्ती  नहीं  हो  पा  रहे

 मंत्री-महोदय  ने भ्र पने  वक्तव्य  में  बताया  है  कि  भर्ती  खुले  रूप  से  की  जाती  है  ।  मैं  व्यक्तिगत  रूप

 से  यह  जानता  ह  कि  वाराणसी  में  खुले  रूप  से  भर्ती  नहीं  की  जाती है
 ।  qe  इसका  पता  नहीं  है

 कि  यह  कहां  पर  की  जाती  है  ।  लेकिन  यह  खुले  रूप  से  कभी  भी  नहीं  की  जाती  ।  भर्ती  होने  वाले

 व्यक्तियों  को  भर्ती  करने  के  क्षेत्र  में  प्रवेश  भी  नहीं  करने  दिया  जाता  है  |  केवल  उन्हीं  व्यक्तियों  को

 saa  करने  दिया  जाता  है  जिनकी  सिफारिश  दलाल  द्वारा  की  जाती  है  ।  दलाल  जिन  व्यक्तियों  की

 सिफारिश  नहीं  करता  उनको  भर्ती  कार्यालय  के  क्षेत्र  में  भी  नहीं  जाने  दिया  जाता  शौर  ary

 कहते  हैं  कि  भर्ती  खुले  रूप  सेਂ  की  जाती  है  ।

 सशस्त्र  सैनिकों  में  भर्ती  के  सम्बन्ध  में  बहुत  काय  किये  जाते  fate  कर

 इसलिए  कि  यह  हमारी  सशस्त्र  ara  का  एक  भ्राता  है  ।  कुछ  प्रश्न  पूछने  से  पहले  मैं  ait

 तीसरी  बात  भी  wear  चाहता  हु  ।  इससे  सम्बन्धित  दो  बातें  हैं--एक  है  भर्ती  की

 अ्रर्धथात  तथा  दूसरा  है  इसके  प्रति  दुकान  |  जहां  तक  सशस्त्र  सैनिकों  का  सम्बन्ध

 उसके  लिये  कुछ  ऐसे  परम्परागत  क्षेत्र  मौजुद  जो  झपने  बच्चों  को  सेना  में  भेजते  रहे  हैं--किसी

 श्रावण  यकता  को  पूरा  करने  के  लिये  ae,  बल्कि  सशस्त्र  सैनिकों  में  सेवा  करने  के  रुकन  के  कारण

 वे  ऐसा  करते  हैं  ।  ऐसे  परम्परागत  क्षेत्रों  की  प्रथ  निरन्तर  उपेक्षा  कौ  जा  रही  है  ।  सदस्य  सेनाग्र ों

 में  अपनी  इच्छा  रखने  के  कारण  वे  उसमें  जाते  हैं  ।  वे  रुपया  देकर  भर्ती  नहीं  होते  केवल  रोजगार

 की  श्रावइ्यकता  वाले  तथा  बेरोजगार  व्यक्ति  ही  श्रथवा  जिनको  कोई  नौकरी  नहीं  मिली  शौर

 जो  कहीं  भी  नौकरी  करने  को  तैयार
 हैं  वह  सेना  में  हो  अथवा  किसी  श्रव्य  जगह

 केवल  ऐसे  व्यक्ति  ही  रुपया  देकर  भर्ती  होने  में  ag  दिलचस्पी  रखते  प्राम तोर  से  जिन

 गत  क्षेत्रों
 से

 काफी  संख्या  में  लोग  पहले  से  ही  सशस्त्र  सेनाग्रों  में  जाते  रहे  वहाँ  से  aa  कोई  भी

 भर्ती  नहीं  की  जाती  है  ।  भ्रंग्रेजों
 के

 जमाने  में  तथा  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  पहचान  भी  कुछ

 समय  तक  भर्ती  करने  वाले  रिकवरी  लोग  गांवों  में  जाया  करते  थे  ।  ग्राम  गाहामार  में  5,000  से

 10,000  लोग  सशस्त्र  सैनिकों  में  भर्ती  होने  का  इन्तजार  कर  रह ेहैं  ।  पिछले  20  वर्षों  से  भर्ती

 करने  वाली  कोई  भी  टीम  वहां  पर  नहीं  पहुँची  जबकि  पहले  प्रत्येक  at  भर्ती  क* ने  वाली  टीम

 इस  ग्राम  को  जाया  करती  थी  ।

 मेरा  विचार  यह  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  श्रनेकों  कदम  उठाने  की  श्रावइ्यकता

 है  ।  मैं  ara  करता  ह  कि  पिण्टो  जिसके  बारे  में  मंत्री  महोदय  ने  जिक्र  किया  इस  विषय

 पर  विचार  करेगी  तथा  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  भर्ती  उचित  रूप  से  की  जाये  ।  मूल  पुरा  विश्वास

 है  कि  मंत्री  महोदय  इस  समस्या  से  निपटने  में  सक्षम  होंगे  ।  घन्यवाद  ।

 भी  चार  बैंक  रामन  :  उपाध्यक्ष  इस  समस्या  के  दो  पहलू  हैं  ।  ध्यानाकर्षण

 फर्जी  भर्ती  से  सम्बन्धित  ।  निर्वाचन  रूप  से  की  गई  भर्ती  में  इस  प्रकर  की  त्रुटियां  हैं  ।
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 श्री  प्यार  वेंकट

 जो  माननीय  सदस्य  at  बोले  उन्होंने  नियमित  भर्ती  में  बूटियों  का  जिक्र  किया  मैं  इन

 दोनों  मुद्दों  को  स्पष्ट  करूगा  ।  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  नियमित  भर्ती  में  किसी  प्रकार

 की  कोई  afe  न  हमने  aa  यह  निर्देश  दिया  है  कि  एक  व्यक्ति  द्वारा  भर्ती  करने  के  स्थान  पर

 बोड़ें  द्वारा  भर्ती  की  जाये  ।  हमने  उस  पद  को  भी  बढ़ाकर  लेफ्टिनेण्ट  कर्नल  के  पद  के  स्तर  तक  का

 कर  दिया  ताकि  भर्ती  की  देख  रेख  करने  के  लिये  वरिष्ठ  उच्च  भ्र धि का  री--वहाँ  मौजूद  रहे  ।

 इसके  बावजूद  कुछ  मामलों  में  यह  संभव  है  कि  कुछ  भर्ती  होने  वाले  लोगों  को  एकत्रित  करके

 लायें  |  हमारा  यह  प्रयास  रहेगा  कि  इस  ate  ध्यान  दिया  जाये  ताकि  किसी  भी  प्रकार  की  टूटी  को

 समाप्त  किया  जा  सके  ।  यदि  माननीय  सदस्य  के  पास  कोई  जानकारी  तो  मैं  उनसे  यह

 निवेदन  करता  हूं  कि  उसको  हमारे  पास  ताकि  हम  उस  पर  तुरन्त  कार्यवाही  कर  सकें  ।

 इसके  अतिरिक्त  रुझान  तथा  सेना  में  भ्रौचित्य  पूर्ण  वितरण  का  प्रशन  भी  हमेशा  बना

 रहा  कुछ  ऐसे  भी  क्षेत्र  हैं  जहाँ  के  लोग  यह  दावा  करते  हैं  कि  हमने  सेना  में  काफी  लम्बे  ww

 तक  सेवा  की  है  इसलिए  हमको  सेना  में  भर्ती  होने  का  श्रमिक  अधिकार  है  ।  कुछ  धन्य  क्षेत्रों  के

 लोग  यह  कहते  हैं  कि  हम  भी  इसी  देश  के  लोग  ate  हमको  भी  सेना  में  भर्ती  होने  का  दूसरे

 लोगों  की  भाँति  ही  हक  है  ।  इस  प्रकार  के  दावा  करने  वाले  लोगों  के  बीच  हमें  सामंजस्य  स्थापित

 करना  है  ।  इसी  उदय  के  लिए  हमने  कुछ  भर्ती  नियम  बनाये  हैं  जिनके  अनुसार  एक  aes  सैनिक

 के  लिए  श्रावक  विभिन्न  पतलूनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रत्येक  क्षेत्र  के  लिए  कोटा  निर्धारित  किया

 मेरे  विचार  से  हमने  जो  समाधान  ढूढ़  निकाला  उससे  सभी  क्षेत्रों
 के

 लोगों  की

 प्राथमिकताएँ  पूरी  होंगी  तथा  वह  संतोषजनक  होगा  ।  हम  इसे  तैयार  कर

 जहाँ  तक  जाली  प्रमाण-पत्तों  का  सम्बन्ध  उम्मीदवार  अपने  प्रमाण-पत्रों  को  भर्ती

 के  समय  लाते  तथा  उनकी  जाँच  की  जाती  है  ।  यह  संभव  हो  सकता  है  कि  we  जाली  प्रमाणपत्र
 च्

 हों  ।  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिए  गए  सुभाव  के  अनुसार  हम  कहीं-कैदी  से  य N  ही  मामले  लेकर

 उनकी  जाँच  करायेंगे  al  हम  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  जहाँ  तक  हो  सके  जाली  पत्रों  के

 प्राकार  पर  लोग  भर्ती  न  हो  पावें  |

 ae  टट

 सीमा-शुष्क  टेरिफ  विधेयक

 उपाध्यक्षा  कब  सभा  कायें  सूची  की  अगली  मद--मद  संख्या  7  पर  विचार

 करेगी  ।

 faa  मंत्री  प्रणव  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  सीमा  शुल्क  टैरिफ  fe

 1975  का  ate  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  अनुमति  प्रदान

 की  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 सीमा  शुल्क  टैरिफ  1975  में  कौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरः
 स्थापित  करने  की  ध्रुमिर  दी  जाये  ड्

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  प्रणब  मुखर्जी
 :  में  विधेयक

 पुरःस्थापित

 करता  हूँ  ।
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 29  ध्राषाढ़  ,  1904  ध्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  निधि  ate  बेक  विधेयक

 अन्तर्राष्ट्रीय  gat  निधि  ale  बक  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  भ्र गली  मद  लेंगे  ।

 वित्त  मंत्री  प्रणब  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  निधि

 और  बेक  1945  का  कौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  को

 अनुमति  प्रदान  की  जाये  ।

 क  क  क  ७  ७
 SIAETT  महोदय  :  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ag  भ्रनुपस्थित  हैं  ।  श्री  समर  मुखर्जी  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  :  में  नहीं  जानता  कि  इस  विधेयक  के  पुरःस्थापित

 करने  के  पक्ष  में  मन्त्री  महोदय  क्या  सकें  देंगे  ।  शायद  ag  कहें  कि  यह  एक  तकनीकी  बात  है  ।

 लेकिन  हमारे  विचार  में  ag  उसी  नीति  का  अनुसरण  है  जो  सरकार  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  सेਂ

 ऋण  के  सम्बध  में  भ्र पना  रही  है  ।  हमें  मुख्य  रूप  से  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  शर्तों  पर  आपत्ति

 है  att  इससे  न  केवल  हमारी  प्रभुसत्ता  पर  प्रभाव  पड़ता  है  बल्कि  इससे  लोकतन्त्र  के  लिए  भी

 गम्भीर  खतरा  है  site  संविधान  के  प्रसार  इसकी  रक्षा  की  जानी  चाहिए  ।  slay  कुछ  दिन  पहले

 मंत्री  महोदय  ने  को  के  ऋण  की  दूसरी  किस्त  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  दिया  था  कौर  कोष  ने

 प्रमाण  पत्र  fer  कि  इस  सरकार  ने  ऋण  की  पहली  T& aq  पर  लगो  शर्तों  को  संतोषजनक  ढंग  से

 पूरा  है  |  इसलिए  वे  इस  सरकार  के  कार्य  से  काफी  संतुष्ट हैं
 ale  वे  दूसरी  किस्त  की  मंजूरी

 देने  के  लिए  तयार  हैं  ।  लेकिन  यह  हमारी  प्रतिष्ठा  के  विरुद्ध  है  ।  कोष  ने  कई  एक  शर्तें  लगायीं

 हमारी  दस्तों  पर  हमारी  जरूरत  के  समय  ऋण  नहीं  दिया  जब  वे  दें  तभी  हम  इसे

 ले  सकते  हैं भ्र ौर  हमें  उनकी  रात  भी  पूरी  करनी  होगी  ।  ऋण  प्राप्तकर्त्ता  को  इसे  aged  इच्छानुसार

 प्रयोंग  करने  की  ध्रुमिर  नहीं  है  इसकी  तीन  feed  यह  बड़े  aaa  की  बात  है  ।  पटली

 fast  करीब  90  करोड़  की  है  ।  पहली  कीमत  प्राप्त  होने  के  बाद  प्राकार  उन्हें  इसके  प्रयोग  के

 बारे  में  एक  विवरण  देना  होगा  जिसमें
 प्रापको  बताना  होगा  कि  प्रा पने  इसका

 के  से
 प्रयोग  किया

 है  ।  उसमें  बत!या  गया  है  कि  इसे  कसे  प्रयोग  करना  है  ।  आपको  यह  रिपोर्ट  पेदा  करनी  है  ।  क्या

 एक  प्रमुसत्ता  सम्पन्न  सरकार  का  यही  आचरण है  कि  ag  उनको  6  या  9  महीनों  के  ब।द  रिपोर्टें

 दे  ?  आपको  रिपोर्ट  पेदा  करनी  होगी  ।  इसके  बाद  ही  दूसरी  किश्त  की  मंजूरी  दी  जायेगी  ।  मगर

 यह  उनकी  शर्तों  के  अनुकूल  नहीं  होगी  तो  वे  दूसरी  fear  की  मंजूरी  नहीं  देंगे  ।  एक  तीसरी  fear

 भी  है  ।  उसके  लिए  आपको  दूसरी  श्रवषि  बी  समाप्ति  अर्थात  1981  से  पहले  180  करोड़

 डालर  के  ऋण  के  उपयोग  के  बारे  में  एक  रिपोर्ट  देनी  होगी  ।  इससे  यही  मालूम  होता  है  कि

 हमारी  सरकार  wa  कोष  की  सभी  शर्तों  को  पूरा  करने  के  लिए  तयार  ag  कह  कर  कि

 श्रंमु सत्ता  सम्पन्न  हैं  ।”  वे  लोगों  को  धोखा  दे  रहे  हैं  ।  क्योंकि  कोष  हमें  यह  प्रमाण  पत्र  दे  रहा

 है  कि  धाप  हमारी  शर्तों  के  अनुसार  कायें  नहीं  कर  रहे  लेकिन  जिस  प्रकार  श्राप  काय  कर  रहे  हैं  वे

 हमारे  दिशानिदेशों  के  अनुरूप  है  ।  इसका  मतलब  है  कि  आपने  झपने  झ्रापको  पहले  ही  उनके  संरक्षण

 में  रहने  के  लिए  तैयार  कर  लिया  है--हांलाकि  ag  एक  कठोर  शाब्द है  ।  लेकिन  वे  चाहते  हैं  कि

 भारत  सरकार  इसी  प्रकार  व्यवहार  करे  शरीर  वे  हमारी  श्रथंव्यवस्था  को  इसी  दिशा  में  चलने  के
 दਂ

 लिए  निदेश  देते  हैं  ।

 aaa  में  शर्तें  क्या  हे  ?  एक  शर्तें  यह  है  कि  में  ढ़ील  दी  एक  वक्तव्य  में
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 20  1982 मुद्रा  निधि  ate  बैंक  विधेयक

 समर

 मंत्री  महोदय  ने  माना  है  कि  हमने  उनकी  दत  को  पूरा  किया  है  ।  रायात  में  ढील  देने  से  निश्चित

 रूप  से  हमारे  स्वदेशी  उद्योग  को  नुकसान  होगा  ।

 एक  अरन्य  तके  जो  उन्होंने  दिया  वह  है--कि  हम  कोष  से  प्राप्त  राशि  को  प्रपने  लघु

 क्षेत्र  के  उद्योगों  ate  स्वदेशी  उद्योगों  पर  लगा  रहे  है  जिससे  कि  वे  आगे  बढ़  सकें  ।  उन्होंने  यही

 कहा  यह  तो  e fam  लोगों  को  मख  बनाने  के  लिए  क्योंकि  सभी  जानते  हूँ  कि  बड़े  एकाधिकार

 उद्योगों  के  सामने  लघु  क्षेत्र  के  उद्योग  टिक  नहीं  सकते हैं  इसीलिए  लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  का  संकट

 दिन-प्रतिदिन  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  इनकी  काफी  संख्या  इकाइयां  दिन  में  प्रतिदिन  बन्द  होती  जा

 रद्दी  हजारों  कामगारों  को  अपनी  आजीविका  से  हाथ  धोना  पड़  रहा  है  ।

 एक  अरन्य  महत्त्वपूर्ण  पहलू  है  मंत्री  महोदय  ने  माना  है  कि  हम  पर  विदेशी  ऋण  बढ़

 रहा है  ।  पिछली  दफा  जब  इस  सदन  में  कोष  पर  बहस  हो  रही  थी  तो  तत्कालीन  faa  मंत्री

 श्री  वेंकटरामन  ने  हमें  बताया  था  '  शायद  हमारी  प्रधंव्यवस्था  भविष्य  में  इस  तरह  विकसित

 हो  कि  हमें  दूसरी  fara  लेने  की  आवश्यकता  a  श्राप  यह  क्यों  सोच  रहे  हैं  कि  हमें  सारी

 राशि  की  आवश्यकता  होगी  ?  मानता  हूं  कि  जितना  ज्यादा  धन  श्राप  प्राप्त

 करेंगे  उतना  ही  श्रमिक  अप  उनकी  शर्तों  से  बंध  ag  हमारी  भ्रथंव्यवस्था  के  प्राइमरी  भरता

 के  सिद्धान्त  के  विरुद्ध  है  ।

 मंत्री  महोदय  ने  माना  है  कि  भारत  पर  विदेशी  ऋण  में  बढ़ोत्तरी  हुई  दै  वक्तव्य  में  कहा

 गया  है  :

 तौर
 पर  विदेशी  ऋण  जून  1980  शौर  1981  के  get  में  12,094.87

 करोड़  रु०  श्र  14,  125,  13  करोड़  रुपये

 हर  बल  इस  में  बढ़ोत्तरी  हो  रही  है  ।

 झा कड़ों  के  agate  1982  के  प्रान्त  विदेशी  ऋण  15,453.54

 करोड़  रुपये  था  11.0

 इस  प्रकार  हमारे  देश  की  गिरवी  रखा  जा  रहा  विदेशी  सहायता  में  शत  जुड़ी  होती  हैं

 जोकि  निश्चय  हो  हमारे  राष्ट्रीय  हितों  के  विरुद्ध  हैं  ।  ऋण  सेवा  के  लिए  दी  जाने  वाली  राशि  भी

 दिन  प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही  ae  हमें  ऋण  सेवा  के  लिए  काफी  afaa  राशि  देनी  पड़  रही

 हमें  aga  निर्वात  को  बढ़ाना  होगा  ate  उनकी  ad  यह  है  हि  हमें  aaa  निर्यात  किये  जाने  वाले

 माल  का  दाम  काफी  करम  रखना  होगा  जबकि  aqa  माल  का  निर्यात  करते  समय  वे  हमसे  काफी

 afaa  मूल्य  वसूल  करेंगे  ।  यह  नव-उपनिवेशवाद  की  नीति
 है  जिसे  हमारी  सरकार  ने  मान  लिया

 है  ।  इसीलिए  हम  इस  विधेयक  का  पूरी  तरह  से  विरोध  कर  रहे  हैं  ।  हालांकि  तकनीकी  रूप  से  वे

 कह  सकते  हैं  कि  यह  तो  मात्र  पिछले  भ्र धि नियम  का  तकनीकी  विस्तार  ही  है  ।  यह  तो  पुरानी

 नीति  को  ही  art  बढ़ाया  जा  रहा  इसलिये  हम  इस  विधेयक  को  स्थापित  किये  जाने  का

 पूर्णतया  विरोध  करते  |

 श्री  सोमनाथ  चार्जों  :  हमारे  नेता  ने  पहले  इस  पर  प्रपने  विचार

 प्रकट  कर  दिये  हैं  ate  मैं  उनको  दोहरा  रहा  हूँ  ।  मैं  यहां  यह  कहना  चाहता हूँ
 कि  इसे

 एक  समधथेकारी  एक  समर्थ क़ारी  कट्ठा  गया  जैसे  कि  विधेयक  के  उद्देश्यों
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 घन  )  विधेयक

 एएए  एए

 तथा  कारणों  के  कथन  से  यह  पता  चलता  है  कि  यह  एक  समथंकारी  विधेयक  ताकि  सरकार

 को  कोष  के  साथ  हुए  करार  के  प्रावधानों  को  लागू  कर  सके  ।  पिछला  1995  का  श्रधघिनियम  पहले

 वाले  करार  के  लिए  था  ate  झष  ढाँचे  में  परिवहन  के  कारण  नया  करार  1978  में  किया  गया

 था  ।  श्री मन  श्री  पाँच  वर्षों  के  बाद  यह  विधेयक  पेश  किया  जा  रहा है
 ताकि  सरकार  ब्याज

 शादी  अन्य  भुगतानों  का  भुगतान  कर  सके  ।  मेरी  arta  मूलभूत  है  ।  ऐसे  करार

 करते  समय  संद  को  विश्वास  में  नहीं  लिया  जाता  है  ।  झाप  पहले  काय  सम्पन्न  कर  हैं  कौर

 फिर  संसद  में  कराते  हैं  हम  ay  विधेयक  में  किये  जाने  वाले  केवल  मौखिक  संशोधन  ही  पेश  कर

 सकते  हैं  ।  इसका  भ्र पने  ATT  में  कोई  ac  नहीं  पड़ता  क्योंकि  इससे  सरकार  को  केवल  समधंकारी

 शक्तियां  वी  मिलती  हैं  ।  wa  awe  अभिप्राय  यह  नहीं  है  कि  जो  कुछ  किया  उसे  संसद

 स्वीकृति  दे  देगी  तो  संसद  को  farata  में  लिया  जाना  चाहिए  ।  वे  हमेशा  संसद  कौ  सर्वोच्चता  की

 बात  करते  रहते  हैं  ।  जब  झगर  संसद  को  उच्च  स्थान  प्राप्त  करना  है  तो  प्रथम  करार  करने से

 पहले  करार  की  शर्तें  बदलनी  होंगी  ।  माननीय  मंत्री  कह  सकते  हैं  कि  यह  कोई  द्वि-पक्षीय  करार

 नहीं  है  इसमें  रोष  के  सभी  सभी  सदस्यों  की  सहमति  से  ही  प्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  करार

 की  दातों  में  संशोधन  कौर  परिवर्तन  किया  जा  सकता है  ।  इस  चरण  पर  संसद  को  विश्वास  में  लेना

 चाहिए  था  ।  करार  के  प्रस्ताव  क्या  gat  संसद  के  कोई  विचार  हैं  तो  उन्हें  हम  रख  सकते

 संसद  द्वारा  भारतीय  जनता  विचारों  को  प्रकट  किया  जाता  है  |  ag  नहीं  किया  फिर

 इसे  इतनी  देर  से  पेश  किया  हम  चाहते  हैं  कि  संसद  की  भूमिका  ale  ज्यादा  प्रबल  हो  ।  इसे

 इस  तरह  की  मात्र  दिखावटी  सेवा  ही  नहीं  होना  चाहिए  ।  शायद  भीष्म  away  जी  इस  विधेयक

 को  पास  करवाने  की  जल्दी  में  हैं  ।  शायद  ag  इसे  इस  तरह  पेश  करेंगे  कि  यह  जल्द  ही  मकेनिकल

 तरीके  से  पास  हो  वहू  कहेंगे  ठीक  मैंने  एक  घंटे  का  समय  निश्चित
 किया  है  ।  वह

 अपनी  तरफ  fer  का  प्रयोग  करेंगे  ale  उस  पक्ष  का  कोई  भी  सदस्य  नहीं  बोलेगा  ।

 थ्री  प्रणब  मुखर्जी  :  यह  तो  केवल  स्थापना  चरण

 श्री  सोमनाथ  कल  या  भ्र गले  हफ्ते  श्राप  इसे  पेश  करेंगे  जब  कोई  मंत्री

 मंत्रीपद  बचाने  परा  बनाने  के  लिए  यहाँ  वहाँ  घूम  रहा  मैं  नहीं  इसलिए  मेरी  आपत्ति

 यह  है  कि  जो  कुछ  कहां  गया  उसके  ग्र लावा  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  सरकार  अपनाया

 गया  यह  रास्ता  ठीक  नहीं  ।  इसलिए  यहीं  उचित  चरण  है  जब  हम  सरकार  को  aaa  aiofaat

 बता  सकते  हैं  कि  कभी  कभी  भी  यह  सोचकर  न  चलें  कि  संसद  वी  स्वीकृति  तो  मिल  ही

 जायेगी  ।  हालांकि  उनका  बहुमत  है  लेकिन  बहुमत  बहुत  ही  चलायमान  बहुमत  है  ।  कोई  नहीं

 जानता  कि  tet  at  बहुमत  क्या  इसलिए  सबको  इसके  लिए  सावधान  रहना  चाहिए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  सभी  पर  लागू  होता  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  हमारा  बहुमत  ठोस  है  ।  हमारे  राज्य  में  हमारा  मुख्य  मंत्री

 हैं"**
 क  ०००  ००००  score

 व्या  वे  कहें  सकते  ्

 श्री  समर  मुखर्जी  द्वारा  बताये  गये  कारणों  के  श्रलावा में  इस  grant  पर  विधेयक  के  पेश

 किए  जाने  पर  भ्रांति  कर  रहा  हूँ  कि  यह  कोई  तरीका  नहीं  है  कि
 सब  कुछ  कर  चुकने  के  बाद
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 ध्रैन्तरराष्ट्रीय  मुद्रा  निधि  ate  बैंक  विधेयक  20  1982

 [at  सोमनाथ

 इसे  संसद  की  स्वीकृति  की  मोहर  के  लिए  पेश  fea  जाय  इस  चरण  पर  भी  हम  इसका  विरोध

 करते  हैं प्र ौर  इसीलिए  इस  विधेयक  के  पुन  :  स्थापित  किये  जाने  का  विरोध  करते  हैं  ।

 शी  प्रणब  मुखर्जी  :
 साधारणतया  जब  पुर:ख्थापना  के  समय ही

 विधेयक  का

 क  9७  ७  ९
 विरोध  किया  जाता  है  तो  ag  संसद  की  सक्षमता  के  आघार  पर  हट्टी

 श्री  समर  मुखर्जी  :  केवल  यही  नहीं  ।

 थी  प्रणब  मुखर्जी  :  साधारणतया  ऐसा  किया  जाता  है श्रौर  में  आशा  कर  रहा  था  कि

 जब  श्राप  आपत्तियां  उठायेंगे  तो  इस  प्रश्न  को  भी  लेकिन  भाग्यवश  पने  इसे  नहीं  grat

 क्योंकि  श्राप  जानते  थे  कि  संसद  कानन  के  इस  हिस्से  को  पास  करने  में  समय  श्री  चटर्जी

 द्वारा  प्राप़्ति  उठाई  गई  है  कि  हमने  पहले  संसद  को  विश्वास  में  नहीं  वास्तव  मुझे  याद

 नहीं  कि  उस  समय  कोई  वक्तव्य  दिया  गया  था  ।  यह  1978  में  किया  गया  था  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  प्रक्रिया  1978  में  ही  घरू  हो  गई  थी  ।

 शी  प्रणब  मुखर्जी  :  बहस  का  उत्तर  देते  समय  में  इस  तथ्य  को  देख  सदन  को  सूचित

 करूगा  |  जसा  कि  हमने  विस्तारित  निधि  सुविधाओं  के  मामले  में  किया  जब  हमने  करा

 किया  हमने  सभा  को  सचित  किया  था  कौर  सभा  को  अपने  विचार  प्रकट  करने  का  अवसर

 मिला  था  ।  परन्तु  कभी-कभी  श्रन्तर्राष्ट्रीय  करारों  के  मामले  में  ag  प्रावइयक  नहीं  होता  कि  हम

 देव  सभा  में  वक्तव्य  दें  |  जब  हम  इसे  कानून  की  ata  देते  हैं  तो  उस  समय  हम  इस  पर  चर्चा

 करते

 जहां  तक  विस्तारित  निधि  की  सुविचारों  का  सम्बन्ध  में  बहुत  ही  met  वक  ag

 कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  इस  विधान  का  संबंध  इसका  विस्तारित  निधि  की  सुविधाओं  से

 कोई  संबंध  नहीं  हैं  ।  यद  हम  विस्तारित  निधि  सुविधाघरों  से  लाभ  उठायें  तो  भी  जेसा  कि

 हमने  1945  में  किया  था  उसी  तरह  यह  संशोधन  विधि  के  ढांचे  शर  मूल  करार  में  संशोधन  के

 लिए  भ्ावस्यक  ध्रन्तर्राष्ट्रीय  करारों  में  हमेशा  ही  समय  सीमा  होती  है  श्योर  वास्तव  में  इसे

 कानून  द्वारा  लागू  करार  की  प्रकृति  पर  निर्भर  करता  है  ।  कई  दफा  यह  तीन  ag  द्भांति  है

 कई  दफा  यह  चार  वर्ष  होती  है  प्लोर  कई  दफा  पांच  वह  होती  इसलिए  इसमें  कोई  बुराई  है

 धौर  कई  राष्ट्रों  ने  कभी  तक  इस  पर  कानूनी  कार्यवाही  भी  नहीं  की  हैं  ।

 जहाँ तक  श्री  मुखर्जी  द्वारा  उठाये  गये  आपत्तियों  का  प्रत  है
 विस्तारित

 निधि  सुविचारों  का  प्रदान  इस  पर  हमने  सभा  में  विस्तार  से  चर्चा  की  है  ।

 aga  वक्तव्य  में  भी  मेने  सभा  के  सामने  स्पष्ट  किया  है  ale  सुचित  किया  है  कि  भारत

 धौर  निधि  के  बीच  क्या  चर्चा  हुई  है  ।  में  यहाँ  पर  उसके  बारे  में  बताना  नद्दी  चाहूँगा  ।  उनके

 ara  दृष्टि  कोण  हैं  ग्रोवर  हमारे  अ्रपने  ।  हम  प्रत्येक  अवस्था  में  सभा  को  सुचित  करते  रहे  हैं
 ।  जब

 हमने  दूसरी  fara  के  लिए  करार  किया  तब  भी  मने  सभा  के  सामने  स्थिति  को  स्पष्ट  किया  ।  में

 नद्दी  सोचता  कि  इस  अवस्था  में  हम  इस  पर  कौर  अधिक  विचार  कर  सकते  हैं  ।

 इन  दादों  के  साथ  में  विधेयक  को  स्थापित  करने  के  लिए  सभा  at  प्रयुक्ति  चाहता  हूं  ।
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 Nee ea  nO

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  रन  यह  है

 श्रस्तर्रष्ट्रीय  मुद्दा  निधि  ate  बेक  श्रघिनियम  1945  का  शौर  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पर  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 श्री  प्रणब  मुखर्जी  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं

 तत्पश्चात  लोकसभा  मध्याहन  भोजन  के  लिए  दो
 बज  कर  पन्द्रह  मिनट  तक  के  fag

 स्थगित  हुई  |

 महोदय  पीठासीन

 लोक  सभा  मध्या  भोजन  के  बाद  दो  बजकर  दो  मिनट  पर  समवेत हुई
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  wa  नियम  311.0  के  भ्र घिन  मामले

 नियम  377  के  ग्रीन  मामले

 खीरी-लखी  कपूर
 संसदीय  निर्वाचन  क्षत्र  सें  टेलीफोन  व्यवस्था  के  कार्यकरण  में

 सुधार  करने  को  श्राववयकता

 श्रीमती  ऊषा  वर्मा  :  were  मैं  नियम  377  के  श्रन्तगंत  टेलीफोन  के

 सम्बन्ध  में  अपने  संसदीय  क्षेत्र  जनपद  लखीमपुर  हीरो  को  टेलीफोन  व्यवस्था  के  बारे  में  श्रापका

 ध्यान  श्रीकृष्ण  करना  चाहती  हूँ  कि  सभी  टेलीफोन  तथा  टेलीफोन  लाइनें  खराब  ही  रहा

 करती  कभी  भी  समय  पर  बात  हो  न  पाने  से  रानी  कार्यक्रम  शर्त  व्यस्त  हो  जाते  हैं  ।  क्षेत्र  में

 जितने  ग्रामीण  पी०  सी ०  को  खोले  गए  हैं  उनकी  लाइनें  दो-दो  साल  से  टूटी  पड़ी  हैं  जिनकी

 प्रभी  तक  कोई  मरम्मत  होती  नहीं  दिखती  है  तथा  यह  भी  ज्ञात  gar  है  कि  पी०  सी०  करो  के

 बोर्डों  को  yeu  करने  के  लिए  स्टाफ  ही  नहीं  है  जिससे  यह  सब  पी०  सी०  को  बेकार  पड़े  हुए

 हैं  जिन  पर  सरकार  का  काफी  धन  खां  हो  चुका  है  ।  मत  विभाग  को  शीघ्र  इस  कौर  ध्यान  देकर

 उपरोक्त  त्रुटियाँ  को  ठीक  कराया  जावे  |

 प्रस्तावित  तालमेल-सम्बलपुर  रेल  लाइन  के  निर्माण  को  साँग

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  तालमेल  से  सम्बलपुर  तक  160  कि०  मी०  लम्बी

 प्रस्तावित  रेलवे  लाईन  न  बनाये  जाने  से  उड़ीसा  के  श्रमिक  विकास  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ।  उड़ीसा

 के  afeady  जिलों  में  काला  हाँडी  तथा  सुन्दरगढ़  आते  काटीमाला

 में  चूना  चीनी  मिट्टी  wifes  ays  भण्डार  हैं  ग्रोवर  इनमें  समृद्ध  वन  तथा

 कुकी  क्षेत्र  परन्तु  सीधी  रेलवे  लाइन  न  होने  की  वजह  से  खनिजों  तथा  कीथ  उत्पादनों  का

 आवागमन  बहुत  है
 ।  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  इस  रेलवे  लाइन  के  निर्माण  को

 प्राथमिकता  देने  की  कपिल  की  है  ।  परन्तु  खेद है  कि  केन्द्र  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रभावी

 कदम  नहीं  उठाये  हैं  ।  यद्यपि  रेल  मन्त्रालय  ने  प्रस्तावित  योजना  का  दो  बार  सर्वेक्षण  किया  परन्तु

 सर्वेक्षण  रिपोर्टे  में  इस  रेलवे  लाइन  की  fas  सम्भावना  व  भार  कारक  का  पूर्ण  व  न्यायोचित

 मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  ।  तालमेल  व  कटक  को  जोड़ने  वाली  एक  नई  रेलवे  लाइन  से  कटक  व
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 [Vinal  जयन्ती  पटनायक ]

 मुनेशवर  से  व्त्लिी  तक  की  दूरी  काफी  कम  हो  जायेगी  ate  साथ  ही  साथ  कटक  कौर  खड़गपुर
 से  टाटानगर  के  नीच  भीड़-भड़  कम  हो  जायेगी  जहाँ  फिलहाल  बहुत  ही  भीड़-भाड़  रहती  है  |

 यह  रेलवे  लाइन  उड़ीसा  के  तटीय  ate  पश्चिमी  जिलों  के  बीच  एक  कड़ी  का  काम  करेगी  ate

 परिद्वीप  के  पृष्ठ  प्रदेश  का  रायपुर  भ्र ौर  भिलाई  तक  विस्तार  करेगी  ।  यातायात  काफी  बढ़ने  की

 सम्भावना  है  क्योंकि  उड़ीसा  के  दे तारी  कौर  परिद्वीप  में  इस्पात  संयन्त्र  व  उर्वरक  संयन्त्र

 लगाये  जा  रहे  हैं
 ।  इस  परियोजना  के  लिए  मध्यप्रदेश  के  कटनी  कौर  सतना  क्षेत्रों  से  उड़ीसा

 के  बीर मित्रा पुर  कौर  सुन्दरगढ़  जिलों  के  क्षेत्रों  बना  डोलोमाइट  wk  eq  खनिजों

 को  लाया  जयेगा  शरीर  लगभग  10  लाख  टन  माल  के  यातायात  की  सम्भावना  है  ।  रेलवे  सर्वेक्षण

 समिति  ने  यातायात  स्थिति  का  ठीक  ढंग  से  अ्रनुमान  लगाने  के  लिए  राज्य  के  प्रौद्योगिक  विकास

 को  ध्यान  में  नहीं  रखा  इसलिए  में  परकार  से  निवेदन  करती  हूं  कि  ्  रेलवे  समिति  जो

 इस  समय  सर्वेक्षण  कर  रही  उपरोक्त  मामले  पर  विचार  करने  के  लिए  कहे  ।  में  माँग

 करती हूँ
 कि  छठी  योजना  में  तालमेल-सम्बलपुर  रेलवे  लाइन  के  निर्माण  को  सम्मिलित

 किया  जाये  |

 बिहार  में  पेट्रो-रसायन  परियोजना  स्थापित  करने  में  विलम्ब

 श्रीमती  कृष्णा  साहीं  :  उपाध्यक्ष  महोदय  1980  में  लोकसभा  में  एक  गैर

 सरकारी  प्रस्ताव  पाया  कि  बरौनी  में  पेट्रो  केमिकल  कम्पलेवस  की  स्थापना  की  जाये  सदन

 की  भावना  को  महे  नजर  रखते  हुए  तत्कालीन  पेट्रोलियम  मंत्री  ने  सदन  को  श्रीनिवासन  दिया  कि  इस

 संदर्भ  में  एक  तकनी की  समिति  का  गठन  किया  जायेगा  ग्रोवर  काल बद्ध  योजना  के  प्रतिशत  बरौनी

 में  पेट्रो  केमिकल  कम्पलैक्स  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  जायेगी  ।  समिति  का

 वेदन  भी  भारत  सरकार  को  प्राप्त  हो  चुका  है  जिसने  इस  बात  की  सिफारिश  की  है  कि  at

 में  पेट्रो  केमिकल  कम्पलैक्स  की  स्थापना  की  जाये  ।  उसके  पश्चात्  198  1
 में  पेट्रोलियम  की  माँग

 के  बाद  विवाद  के  उत्तर  में  तत्कालीन  मंत्री  ने  श्राइवासन  ही  नहीं  दिया  बल्कि  घोषणा  की  कि  एक

 बहुत  बड़ा  पेट्रो  केमिकल  कम्पलैक्स  का  प्रोजेक्ट  बिहार  में  होगा  ।  स्थान  चयन  बाद  में  होगा  |

 1980  से  बिहार  के  सदस्यगण  संसद  एवं  बिहार  सरकार  से  बार-बार  इस  योजना  के  शीघ्र

 कार्यान्वयन  के  स्मारक-पत्र  द्वारा  मौखिक  एवं  लिखित  रूप  से  भ्रनुरोध  करती  ग्रा  रही

 1982 के  वर्ष  का  वाघा  से  प्रतीक  समय  व्यतीत  हो  जाने  पर  भी है  ।  परन्तु  प्रभी

 इस  योजना  के  लिए  न  तो  योजना  में  राशि  आबंटित  की  गई  sata  कोई  ठोस

 कार्यवाही  ही  कीं  जा  रही  है  ।  इस  योजना  के  पति  विलम्ब  एवं  भारत  सरकार  की  उदासीनता

 के  कारण  बरौनी  बेगूसराय  एवं  बिहार  की  जनता  में  क्षोभ  व्याप्त  है  मत  सरकार  इस  सम्बन्ध

 में  शीघ्र  निर्णय  ले  ॥

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  जमीन  के  मालिकों  को  उनकी  जमीन  का

 aaa  किये  जाने  पर  पर्याप्त  भुध्नावजा  दिया  जायेगा

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  उपाध्यक्ष  में  लोकहित  से  सम्बन्धित

 लिखित  तथ्यों  की  सदन  एवं  सरकार  का  ध्यान  श्रावित  करना  चाहता  हूँ  डी०  डी०

 को
 घोषणा  एवं  नियमों  के  ग्रनुसार  जिन  किसानों  की  कृषि  योग्य  भूमि  अ्रधिग्रहोत  की  जाती
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 है  उन  किसानों  को  अधिगृहित  भूमि  के  बदले  रोजगार  तथा  प्राधिकरण  द्वारा  विकसित  कालोनियों

 में  mada  प्लाट  तथा  कमर्शियल  प्लाट  जाता  है  ।  डी०  डी०  ए०  ने  कमर्शियल  प्लाट

 देना  बिलकूल  बन्द  कर  दिया  है  ate  यही  हालत  रोजगार  की  भी  है  ।

 रिहायशी  प्लान  जरूर  दिए  जा  रहे  हैं  लेकिन  यह  नो  प्राफिट  नो  लाव  पर  कतई  आघारित

 नद्दी  हैं  ।  किसानों  का  मुआवजा  75  पैसे  प्रति  वर्ग  गज  से  लेकर  5  या  रुपए  प्रति  वर्ग  गज

 विकास  पर  करीब  70  रुपए  जोड़कर  दिया  जाता  था  ।  यह  राशि  1980  तक  75  रुपए  प्रति

 वर्ग  गज  की  दर  से  दी  गई  ।  उन्हीं  विकसित  कालोनियों  में  1980  में  192  रुपए  प्रति  वर्ग  मीटर

 वसूल  किया  गया  श्री  1982  में  इसकी  दर  एकाएक  358  wey  प्रति  वर्ग  मीटर  तक  पहुँच  गई

 है  जो  adar  TaAlas  एवं  raaaiar  है  ।  इसको  लेकर  किसानों  में  भारी  रोष  है  ।

 किसानों  की  जमीन  की  कीमत  3  रुपए  प्रति  ad  गज  ate  उसी  को  358  रुपए  प्रति  वर्ग

 मीटर  की  दर  से  प्राधिकरण  द्वारा  बेचा  जा  रहा

 सरकार  से  मांग  है  कि  पुरानी  विकसित  दर  75  रुपए  प्रति  वय  मीटर  के  fama  से

 किसानों  को  प्लाट  दिए  जाएँ  |

 10--2--3  प्रणाली  के  कारण  बिहार  के  छात्रों  को  दिल्लो

 विश्वविद्यालय  में  प्रवेश  न  दिये  जाने  का  समाचार

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  ara  के  छात्र  सेकड़ों  को  संख्या  में

 दिल्‍ली  विश्व  विद्यालय  में  दाखिले  के  लिए  चक्कर  लगा  रहे  हैं  पर  उनका  प्रवेश  नहीं  हो  पा  रहा

 वे  परेशान हैं  कि  क्या  करें  ।

 बिहार  के  छात्रों
 ने

 बतलाया  है  कि  केवल  उन्हीं  छात्रों  की  भर्ती  दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  हो

 रही  जिन  लोगों
 ने

 10-+  24-3  को  परीक्षा  पास  की  बिहार  में  इस  प्रकार  की  पढ़ाई  भ्र भी

 ait  शुरू  हुई  है  ।  वहाँ  के  पहले  के  छात्र  10--2--3  की  परीक्षा  पास  नहीं कर  सकते

 थे  ।  इस  वर्ष  दिल्‍ली  विश्वविजयी लय  ने  इस  प्रकार  की  दत  लागू  कर  झा साम

 अज़दी  के  छात्रों  के  साथ  भारी  न्याय  किया  इस  नीति  के  फलस्वरूप  बिहार  के  भ्रच्छे  छात्रों  का

 भविष्य  बिगड़  जाएगा  ।  वे  वांछित  दिक्षा  प्राप्त  नहीं  कर  सकेंगे  ।

 शिक्षा  मंत्री  जी  से  मेरा  संग्रह  श्रतुरोध  होगा  कि  ag  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के

 घिंकारियों  से  वार्ता  कर  ऐसी  व्यवस्था  करें  कि  श्रीराम  इरादी  राज्यों  के  सैकड़ों

 छात्रों  को  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  में  प्रवेश  मिल  सके  ale  वे  वांछित  शिक्षा  प्राप्त  कर  अपने  देश

 झोर  प्रदेश  का  मस्तक  ऊचा  उठाने  में  and  हो  सकें  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  उपाध्यक्ष  पिछले  सप्ताह  भी  मेंने  इस  प्रदान  को  उठाया

 था  alt  संसदीय  sla  मन्त्री  महोदय  ने  आश्वासन  दिया  ar  कि  इस  विषय  पर  निश्चित  रूप  से

 विचार  किया  जाएगा  ।  इस  वक्त  संसदीय  कायें  मन्त्री  भी  हैं  site  शिक्षा  मंत्री  भी  हैं  ।  (saaqt7)

 उपाध्यक्ष  फस्ट  क्लास  विद्यार्थी  भी  इस  नई  नीति  के  तहत  प्रवेश  पाने  में  समझते

 wal  हैं  ।  इसमें  विद्याथियों  का  कोई  दोष  नहीं  है  ।  विद्यार्थियों  के  भविष्य  का  सवाल  है  ।
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 377  वे  अधीन  मामले
 20  1982

 राम  विलास

 बिहार  उड़ीसा  उत्तर  प्रदेश  यदि  प्रदेशों  के  तमाम  लड़कों  के  भविष्य  का  ag  मामला है

 यह  कोई  प्रपोजी धान  कौर  सत्ता  रूप  दल  का  मामला  नहीं  है  ।  भीष्म  नारायण  जी  ने  श्योर  किया

 था  हाउस  को  इस  बारे  में

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।  रुपया  बेठ  जाइये  ।

 यह  377  है  ।  पासवान  व्याप  सूचना  दीजिए  ।

 wa  डा०  कण  सिह  ।

 कृपया  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  कीजिए  ।

 यह  377  है  ।  सभी  को  नियमों  के  agate  कार  करना  चाहिए  ।  संसदीय  प्रक्रिया ।

 मझ  दुख  अनुमति  नहीं  देता  ।  श्री  पासवान  ag  नियम  377  a  कि

 aa  डा०  कर्णसिंह  श्री  पासवान  कृपया  बेठ  जाइए

 में  उनको  aqata  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  यह  कोई  तरीका  नहीं  है  डा०  कर्ण  सिद  |

 कृपया  दूसरी  बातों  को  fears  न  करें  ।

 मेंने  377  को  पूरा  नहीं  किया  है  ।

 ara  कुछ  भी  fad  न  करें  ।  यह  तरीका  नहीं  हम  इस  तरह  वाद  विवाद  नहीं

 चला  सकते  ।  यह  नियमों  के  ग्रनुसार  व्यवस्थित  ढंग
 से  होना  चाहिए  wa,  यह  377

 डा०
 कर्णसिंह  ।

 घ्राण  इसकी  सूचना  दें

 में  कोई  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूँ  आपको  सूचना  देनी  चाहिए  जो  कुछ  वह  कट्ट  रहे  हैं

 कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  न  किया  जाये  ।  अब  ये  नियम  377  के  gets  मामले  हैं  ।

 डा०  कण  fag

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  प्रोटेस्ट  के  तौर  पर  हम  लोग  वाक  काउन्ट  करते  हैं

 समय  श्री  राम  विलास  पासवान  तथा  कछ  aa  माननीय  सदस्य  उठकर

 सदन  से  बाहर  चले  गये  ।)

 पंजाब  में  साम्प्रदायिक  कान्ती  स्थापित  करने
 के  लिए  तत्काल  कदम  उठाय

 जाने  को  शा वद यकता

 डा०  कण  fag  :  कई  महीनों  से  पटियाला  शहर  में  साम्प्रदायिक  तनाव
 है  ।

 बहुत  सी  श्रपविश्नीकरण  भी  घटनाओं  के  समाचार  मिले  है  जेसे  पुलिस  द्वारा  बिना  जूते  उतारे
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 मन्दिर  में  प्रवेश  जाना  ।  कल  फिट  श्रपविज्वीकरण  की  दो  घटना  होने  के  समाचार  मिले

 है  जिनमें  मन्दिरों  में  पशु प्र ों  के  सिर  रखे  यह  बिलकूल  स्पष्ट  है  कि  यह  सामाजिक  तथा

 राष्ट्र  विरोधी  तत्वों  द्वारा  शान्ति  को  मंग  हिन्दु प्र ों  ale  सिखों  के  बीच  दुर्भावना  पैदा  करने

 व  पंजाब  जो  कि  भारत  का  दत्त  के  भंडार  तथा  पूजा  की  तलवार  दोनों  को  कमजोर  करने

 के  लिए  चलाये  गये  सुविचारित  आन्दोलन  का  परिणाम  है  ।

 दुर्भाग्य  से  यह  भी  स्पष्ट  हो  गया  है  कि  या  तो  प्राधिकारी  इन  घुणित  गतिविधियों  को

 दबाने  में प्रस मथ  हैं  या  ऐसा  करने  के  लिए  पुरे  प्रयत्न  नहीं  किये  जा  रहे  हैं  ।  कुछ  भिगो

 स्थिति  लगातार  बिगड़ती  जा  रही  है  कौर  यदि  ऐसा  चालू  रहता  है  तो  मुसीबत  wer  क्षत्रों  में

 भी  फेल  सकती  है  ।

 इन  परिस्थितियों  में  गृह  मंत्रालय  से  बड़े  जोरदार  शब्दों  में  तुरन्त  कदम  पंजाब

 में  पुन  शान्ति  लाने  ae  प्र भावी  प्रशासन  की  स्थापना  करने  का  निवेदन  करता  हु  ।  यदि  वर्तमान

 राज्य  सरकार  ऐसा  करने  में  qTaqs  नहीं  है  तो  इसका  एक  मात्र  विकल्प  पंजाब  में  कुछ  समय  के

 लिए  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करना  है  ।

 राजस्थान  सीमा  में  पाकिस्तान  के  5  डकैतों  द्वारा  लूट-पाट  किये  जाने  के  बारे  में

 बक क्त ब्य  की  सांग

 श्री  कृष्ण  कमाई  गोयल  :  राजस्थान  के  सीमावर्ती  जिले  जैसलमेर  में
 पाकिस्तानी

 डाकुऔ  की  घुसपैठ  व  लूटमार  ने  पाक  सीमा  के  समीप  राजस्थान  ग्रामवासियों  के  जोवन  को

 सुरक्षित  बना  दिया  है  ।  पाकिस्तानी  डाकू  व  उसका  गिरोह  राजस्थान  की  सीमा  में  बीस  ग्रामों

 पर  प्रभी  तक  नौ  बार  से  भी  प्रतीक  डाके  डाल  चुका  है  व  श्रदेक  ग्रामवासियों  की  gear  करके

 उनके  भ्र मूल्य  घन  ऊँटों  व  मवेशियों  की  लूट  करके  ले  गया  है  |

 इस  बार  15  मई  को  डाकू  के  गिरोह  ने  बीघा  ग्राम  जो  भारत  सीमा  में  40
 किलोमीटर

 है  ,  पर  हमला  परन्तु  श्रवक दा  पर  जाए  जवान  को  गोली  से  उक्त  दस्यु  का  लड़का

 मारा  जिसके  कारण  डाकू  दल  6  लुटे  हुए  ऊंट  व  हथियार  छोड़कर  लूनार  ग्राम  जो  सीमा  से

 30  किलोमीटर  को  भाग  गए  ।  इन  डाक्टरों  को  देहरा  ग्राम  का  रहने  वाला  व्यक्ति  कारण

 व  संरक्षण  देता  प्राया  है  ।  पाकिस्तानी  डाकघरों  के  लिए  इस  क्षेत्र  से
 ऊट  व  मवेशी  बहुमुल्य  वस्तुएँ

 जिन्हें  लूटकर  डाकू  पाकिस्तान  में  अच्छी  रकम  बनाते  हैं  ।

 प्रभी  29  मई  को  बाड़मेर  जिले  के  प्र भि यानी  ग्राम  से  पाकिस्तानी  जबरदस्ती  अनुसूचित

 जाति  के  व्यक्ति  को  उसके  ऊंट  सहित  पाकिस्तान  पकड़  कर  ले  गए  हैं  |

 पाकिस्तान  से  लगी  हुई  राजस्थान  की  सीमा  बहुत  बड़े  आकार  की  है  ।  उस  पर  तैनात

 सुरक्षा  सीमा  दल  की  चौकियाँ  पर्याप्त  संख्या  में  होने  के  इस  प्रकार  की  घटनायें  को  रोकने  में

 समय  इसी  सीमा  पर  बहुत  बड़ी  तादाद  में  दोनों  जोर  से  जाएंगे  जीव  व  ऊँटों  के  द्वारा

 चांदी  तथा  इलैक्ट्रानिक  सिले  हुए  घड़ियां  व  सुख  मेवा

 भारी  की  तस्करी  होती  है  ।

 233



 नियम  377  के  घिन  मामले  20

 1982

 जी  जेवियर

 विशेष  डाकू  के  मारे  जाने  के  कारण  ग्रामवासियों  को  भय  है  कि  बदला  लेने  के  लिए

 पाकिस्तानी  दस्युश्नों  द्वारा  उन  पर  दुबारा  कातिलाना  हमला  होगा  ।  Wa:  इस  गंभीर  समस्या  पर

 गृह-मंत्री  जी  से  आग्रह  करूगा  कि  वे  वक्तव्य  द्वारा  स्थिति  का  स्पष्टीकरण  करें  |

 केरल  के  चाय  उत्पादकों  को  उत्पाद  शुल्क  में  छुट  देने  तथा  उनके  लिए  धन्य  राहत

 उपाय  किये  जाने  की  मांग

 श्री  जेवियर  wea  :  चाय  एक  कृषि  पर  आघारित  उद्योग
 जिसमें  बहुत  अधिक  श्रमिक  लगे  हैं  ।  श्रमिक  अधिकतर  प्रनुसुचित  जाति/जन  जाति  तथा  धन्य

 कमजोर  वर्गों  के  हैं  ।  भारी  संख्या  में  बच्चों  के  अतिरिक्त  50%  से  प्राचीन  श्रमिक  स्त्रियाँ हैं हैं  ।  यह

 दूरस्थ  स्थानों  में  स्थित  है  ।  इस  उद्योग  को  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  घोषित  किया  जाना  चाहिए  |

 केरल  में  36,150  हैक्टेयर  क्षेत्र  में  चाय  की  खेती  होती  है  जो  दक्षिणी  भारत  के  कुल

 क्षेत्र
 का  48%,  है  alt  भारत  के  कुल  क्षेत्र  का  98%,  इसमें  एक  लाख  लोगों  को  सीधा

 रोजगार  मिलता  है  ।  इसके  ग्र ति रिक्त  भारी  संख्या  में  लोग  सहायक  गतिविधियों  में  लगे  हुए  हैं  ।

 केरल  सरकार  ने  बिक्री  कर  50%  तक  कम  करके  उर्वरकों  पर  बिक्री  कर  खत्म  करके  तथा

 बागान  पर  बढ़ाये  गये  80%,  कर  से  चाय  को  मुक्त  रखकर  कुछ  कर  मुक्ति  प्रदान  की  है  ।  उत्पादन

 लागत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  रात  जारी  रखनी  चाहिए  कौर  केन्द्र  से  कौर  अधिक  प्रभावी

 मुक्ति  पा  ate  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।  उत्पादन  लागत  तो  बढ़  रही  है  लेकिन  मुल्य  कौर

 उत्पादन  कम  होकर  घट  रहे  हैं  यह  कहा  है  कि  उत्पादनों  को  दो  wo  प्रति  किलो  के  हिसाब

 से  हानि  उठानी  पड़ती  है  ।

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  घोषित  की  गयी  छूटें  हैं  :  बागों  से  सीधे  निर्यात  की  जाने  वाली

 चाय  पर  उत्पादन  शुल्क  से  पूरी  छूट  व्यापारी  द्वारा  निर्यात  की  जाने  वाली  चाय

 पर  44  पैसे  प्रति  किलो  की  दर  पर  उत्पादन  शुल्क  से  छूट  ;  तथा  चाय  के  निर्यात
 में  प्रयोग

 होने  वाली  पैकिंग  सामग्री  जैसे  एल्युमिनियम  की  पन्नियों  व  प्ल'ई  वुड  पर  सीमा  ।  उत्पादन

 शुल्क  में  कमी  ।  ये  लाभ  केवल  निर्यातकों  के  लिए  उत्पादकों  व  श्रमिकों  के  लिए  नहीं  ।  उत्पादकों

 द्वारा  बहुत  ही  कम  निर्यात  किया  जाता  है  ।  इन  उत्पादकों  के  पास  सीघे  निर्यात  करने  के  लिए

 कोई  आघार  या  क्षमता  नहीं  होती  ।  दक्षिण  के  सभी  राज्यों  में  यही  लत  है  ।

 मैं  निवेदन  करता हें  कि  केरल  पर  इस  संकट  का  सभी  राज्यों  से  भ्रमित  असर  पड़ा  है  ।

 केरल  राज्य  अकेले  सारी  सहायता  देने  में  gag  नहीं  है  ।  उत्पादन  शुल्क  में  aga  भ्रमित  कमी

 कि  राष्ट्रीय  चाय  सम्मेलन  की  सिफारिशों  का  आवश्यक  भाग  से  ही  इस  संकट  ग्रस्त  उद्योग

 को  कुछ  हद  तक  लाभ  मिल  सकता है  ।  केवल  का  63%  चाय  क्षेत्र  1  में  भ्राता  है  जहाँ  पर

 44  पैसे  प्रतिं  किलो  उत्पादन  शुल्क  है  ।

 इसलिए  मैं  सरकार  से  उत्पादन  शुल्क  में  काफी  कमी  करने  अर्थात्‌  कम  से  कम  44  पैसे

 प्रति  किलो  कम  करने  तथा  निर्यातों  पर  घोषित  छूटों  का  लाभ  उत्पादकों  को  दिलवाने  तथा  चाय

 उद्योग  को  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  घोषित  करने  की  atta  करता  हूं  तथा  भारत  के  चाय  उद्योग
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 को  बचाने  के  लिए  तुरन्त  कदम  तथा  सुविचारित  उपायों  को  लागू  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 fate  रूप  से  चाय  नीति  तथा  प्रशासन  के  बीच  समन्वय  लाने  are  राज्य  के  प्रयत्नों  के  बीच

 समन्वय  लाने  के  लिए  एक  तंत्र  बनाना  चाहिये  alt  भारत  के  रूगण  चाय  उद्योग  की  सहायता  करने

 के  लिए  शीघ्र  हो  सभी  प्रयत्न  किये  जाने  चाहियें  ।

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  स्मृति  में  स्मारक  बनाना

 श्री  रामलाल  राही  :  उपाध्यक्ष  श्राज  ऐसे  बहुत  से  स्वतंत्रता-सेनानी

 जिनकी  श्रमिक  स्थिति  ध्रत्यन्त  दयनीय  है  ।  वे  श्रजीविका-प्रजेंन  के  लिए  antics  रूप  स

 झ्रत्यन्त  दुबई  हो  गए  हैं  ।  सैनिक-सम्मान-पेंशन  योजना  के  ata  सरकार  से  मिल  सकने  वाली

 अत्यल्प  राशि  के  लिए  भी  उन्हें  दर-दर  की  ठोकरें  खानी  पड़ती  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में

 जाँच  करनी  ताकि  उपयु क्त  पेंशन  की  राशि  ate  सहायता  इन  व्यक्तियों  को  निर्धारित

 sata  के  भीतर  प्राप्त  कराई  जा  सके  ।  ऐसा  न  करने  से  सरकार  ने  इन  स्त्तंत्रता-सेनानियों  के

 प्रति  सहानुभूति  प्रदर्शित  vat  की  है  ।  इस  समस्या  को  उपयु क्त  पेंशन  की  वितरण  प्रक्रिया  में  सुधार

 लाकर  ga  किया  जा  सकता  है  ।

 उन  ध्रसंख्य  स्वतंत्रता-सेनानियों  में  जिन्होंने  स्वतंत्रता-संग्राम  में  महत्त्वपूर्ण  भूमिका

 निभाई  तथा  ayer  योगदान  केवल  कुछ  ही  के  नाम  इतिहास  में  स्थान  सके  हैं  ae

 केवल  कूछ  ही  सेनानियों  के  स्मारक  बन  सके  हैं  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  ऐसे  बहुत  से  व्यक्ति  हुए  जिनका  जीवन  राष्ट्रीयता  से  परिपूर्ण

 था  ait  वे  न  केवल  वर्तमान  बल्कि  भावी  पीढ़ियों  के  लिए  भी  प्रेरणा  के  स्रोत  रहेंगे  ।  मेरे  विचार

 से  यदि  सरकार  ने  स्वतंत्रता-सेनानियों  की  स्मृति  में  स्थानीय  रूप  से  स्मारकों  का  निर्माण  किया

 तो  वर्तमान  ate  भावी  पीढ़ियाँ  उनके  निःस्वाथें  जीवन  से  प्रेरणा  प्राप्त  करतीं  कौर

 साधारण  में  एक  राष्ट्रीयता  की  भावना  पैदा  होती  तथा  उन  लोगों  को  राष्ट्र  एवं  समाज  के  प्रति

 झपने  दत्त  यों  तथा  दायित्वों  का  बोध  होता  ।

 हमारे  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्र  के  सुदूरवर्ती  स्थानों  में  बड़े  site  छोटे  नहरों  तयबा

 बाघों  के  निर्माण  जेसे  बहुत  से  महत्त्वपूर्ण  निर्माण  क्यें  किए  गए  हैं  पोर  शिक्षा  संस्थापकों  तथा

 रुसलान  संस्थापकों  की  स्थापना  हुई  है  ।  यही  के  बदले  कार्यक्रम  तथा

 दय  योजना  के  भ्रन्तगंत  प्रवेश  गांवों  को  जोड़ने  वाली  बहुत  सी  सड़कों  का  निर्माण  किया
 गया  है  ।  मैं  सरकार  से  प्रतिरोध  हूं  कि  इन  सार्वजनिक  संस्थाओं  शादी  के

 नाम  दिवंगत  स्वतंत्रता-सेनानियों  के  नामों  पर  रखे  जाएं  ।  इस  काम  का  शुभारंभ  15

 1982  से  होना  चाहिए  ।

 मैं  सरकार  से  यह  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  इन  स्वतंत्रता-सेनानियों  का  एक  इतिहास
 भी  तैयार  जो  ग्राम  सितारों  agar  स्थानीय  सार्वजनिक  dears  aaa  satan  विद्यालयों
 में  रखा  इन  स्वतंत्रता-सेनानियों  के  जीवन-चरित्र  को  स्थानीय  प्राथमिक  विद्यालयों  के

 aifara  पाठ्यक्रम  का  at  बनाया  जाए  |  इसी  प्रकार  हमारे  देश  की  जनता  aia  प्रतिष्ठित

 सुवतंत्रता-सेनानियों  के  प्रति  सम्मान  gafta  कर  सकेगी  ।
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 व्यवहार  विधेयक

 श्री  जगन्नाथ  कौ डाल

 सरकार  से  ग्रनुरौध  है  कि  वह  मेरे
 ca  शाल  वे  याग घन  Barat  का  नाथ  ||

 f  जय aq  ई  हेतु  युद्ध-स्तर
 पर  कायें  करें  प्रौढ़  इस  सम्बन्ध  में  कार्यारम्भ  के  लिए  राज्यों  तथा  संघ  राज्यों  के  क्षेत्रों  की

 सरकारों  को  निर्देशक  दें  ।

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  विधेयक

 कि
 fafa,  न्याय  शोर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ  क  Yor  स

 उपाध्यक्ष  मैं

 प्रस्ताव  करता

 एकाधिकार  तथा  भ्रवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  afafaan,  1969  का  प्रौढ़  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।''

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969,  12  वर्षों  से

 संग्रह  में  है  ।  इसकी  व्यापक  समीक्षा  करने  का  एक  दक  या  इससे  अधिक  अवधि  में  इसके

 कार्यकरण  से  प्राप्त  अनुभव  तथा  ऐसी  समीक्षा  के  भ्रामक  पर  उसमें  गप्रगसवइयक  परिवर्तन

 काफी  देर  सेਂ  सरकार  से  विचाराधीन  ari

 एक  उच्च  दावती-प्राप्त  विशेषज्ञ  समिति  जिसने  carats  श्री  राजेन्द्र  सच्चर  की

 प्रत्यक्षता  में  कम्पनी  के  अधिनियमों  के  साथ-साथ  इस  अघिनियम  के  कार्यों  का  पुनरीक्षण

 ध्वस्त  1978  में  दी  गई  aga  रिपोर्ट  इसे  सरल  alt  कारगर  बनाने  तथा  इसमें  से  श्रनावइयक

 बाजारों  को  हटाने  के  विचार  से
 बहुत

 सी  लाभकारी  सिफारिशें  कीं  ।  अधिनियम  के  उपबंधों  में

 संशोधन  करने  की  आवश्यकता  1982  में  उच्चतर  उत्पादकता  करने  का  लक्षय  प्राप्त  करने  के  चादर

 मैंगलोर  alan  सुस्पष्ट  हो  गयी  हमारी  प्रधान  मंत्री  ने  इसे  उत्पादकता  वर्ष  कहा  है  ।

 जबकि  अगले  कूछ  महीनों  सम्पूर्ण  प्रीमियम  के  कार्यों  समीक्षा  के  प्रकाश  में

 एक  व्यापक  विधेयक  पुरःस्थापित  करने  का  विचार  है  ।  इस  समय  मैं  यह  संक्षिप्त  विधेयक

 पित  करने  के  लिए  सभा  की  ग्र नुम ति  लेना  चाहता  हूं  जो  कि  अधिनियम  की  घारा  21

 धौर  22  के  उपबंधों  से  सम्बन्धित  जो  क्रम  विस्तारਂ  तथा  क़तए  उपक्रमों  की  स्थापना

 के  बारे  में  को  प्रस्तावित  करने  के  लिए  सदन  की  अनुमति  चाहता  ।  इसका  मुख्य  उद  इक  उत्पादन

 में  तेजी  लाना  जिसके  लिए  स्वीकृत  क्षमता  पहले  जरिये  लेकिन  उसे  पुरी  तरह  से  लगाया  नहीं

 गया  है  तथा  सरकार  को  समर्थ  बनाना है  कि  वह  राष्ट्रीय  पथ  व्यवस्था  के  क्या  उन  ग्रा लोच नात्मक

 जिनमें  निर्यात  भी  शामिल  में  तेजी  लाए  जहाँ  भारी  कमियाँ  हैं  जो  कि  श्रेय-व्यवस्था  के

 विकास  में  बाधा  डाल  रही  हैं  कौर  जन  साधारण  को  मागं  में  कठिनाई  निदा  कर  रही  हैं  ।  साथ

 इन  दो  न्यायोचित  उपबन्धों  के  वास्तविक  कार्यान्वयन  के  समय  जो  कमियाँ  सामने  उन्हें  दूर

 करने  तथा  उनके  और  उद्योग  तथा  1951  के  ग्रनुकूल  उपबन्धों  के

 बीच  मैत्रीपूर्ण  संबंध  बनाने  का  भी  प्रदत्त  किया  गया  ।  संशोधन  में  यह  प्रस्ताव  भी  किया  चाहे है
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 भाभा

 कुछ  क्षेत्रों  ga  क्षेत्रों  की  एकाधिकार  कानून  की  विचारधारा  के  प्रभुत्व  का  हम  लाभ

 उठा  सकते  हैं
 |

 इससे  पहले  कि  मैं  argh  समक्ष  रखे  जाने  वाले  कानून  के  विभिन्‍न  संशोधनों  पर  विचार

 व्यक्त  मैं  एकाधिकार  कौर  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के  उन  मूल  se  क्यों

 के  वचनबद्धता  को  स्पष्ट  करना  चाहता हूं  जिसमें  यह  सुनिश्चित  किया  जाता  कि  श्रमिक

 प्रणाली  का  संचालन  इस  प्रकार  न  हो  जिसके  कारण  परिणामस्वरूप  श्रमिक  शक्ति  का  संकेंद्रण

 न॑  हो  are  जन  साधारण  की  हानि

 वास्तव  हमारा  विचार  स्पष्ट  है  कि  प्रस्तावित  संशोधन  विधेयक  का  रद्द  दय  इस  मूलभूत

 सिद्धान्त  को  सुदृढ़  करना  है  ।  न् मुभ  यह  स्वीकार  कर  लेना  चाहिए  कि  जब  यह  विधेयक  सदन  में

 पेदा  किया  गया  तब  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  माननीय  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  की  गई  गलत  फहमियां

 विधेयक  के  लक्ष्यों  को  गलत  समय  लेने  के  कारण  हुई  हैं  ।  वास्तव  प्रस्तावित  संशोधनों  के

 उपबंधों  का  गुण-भ्रध्ययन  करने  से  प्रमाणित  हो  जाएगा  कि  इसमें  केवल  संविधान  की  प्रस्तावना

 तथा  उसकी  घारा  28  में  बताई  गई  सामाजिक-श्रमिक  विचार  घारा  को  सुदृढ़  करने  का  प्रयास

 किया  गया  है  ।  मैं  सदन  के  माननीय  सदस्यों  को  यह  भ्राइवासन  देना  चाहता  हूँ  कि  सरकार  पूर्णतः

 मोर  स्पष्ट  रूप  से  इस  विचार  धारा  से  जुड़ी  हुई  है  कि  यदि  बड़े  उद्योग  ऐटमी  को  हानि

 पहुँचाते  हैं  कौर  जन  साधारण  के  प्रतिकूल  हैं  तो  उनके  विकास  पर  नियंत्रण  रखा  जाना

 यह  रूख  हमारे  चुनाव  दोषी-पत्र  का  भीन  श्री  कौर  यह  भविष्य  में  भी  हमारा

 दर्शी  सिद्धान्त  रहेगा  ।

 मुझ  विश्वास  है  कि  सदन  के  सभी  दलों  के  सदस्य  इस  मत  से  सहमत  होंगे  कि  देश  में  विशेष

 कर  श्रांतरिक  क्षेत्र  में  उत्पादन  की  सुविधाघरों  में  वृद्धि  करने  ok  उनमें  तेजी  लाने  की  भ्रत्यघिक

 श्रावदयकता  है  क्योंकि  इसका  राष्ट्रीय  श्र्थव्यवस्था  के  विकास  और  लोगों  के  कल्याण  पर

 तीब्र  प्रभाव  पड़ता  है  ।  प्रापक  समक्ष  जो  संक्षिप्त  संशोधन  विधेयक  रखा  गया  है  ।  उसमें  यह  प्रस्ताव

 किया  गया  है  कि  बड़े  व्यापारिक  wat  की  निपुणता  कौर  संयोजनों  को  यह  दिशा  दी  जाये  कौर

 झा धिक  शक्ति  के  संकेन्द्रण रण  को  रोकने  के  मूल  sear  में  किसी  तरह  की  कमी  न  are  कौर

 जन  साधारण  को  हानि  न  हो  ।  इस  उपाय  से  इसे  लागू  करने  श्रथेंव्यस्था  BY  प्रोत्साहन

 सिलना  चाहिए  तथा  उसमें  ध्रात्मनिभेरता  mat  चाहिए  ।  प्रस्तावित  उपायों  के  पीछे  यही  भावना

 निहित  है  ale  इसमें  किसी  बात  का  प्रत्यक्ष  या  परोक्ष  रूप  से  यह  ad  नहीं  लगाया  जाना  चहिए

 कि  इसमें  बड़े  व्यापार  गृहों  को  अनुचित  लाभ  उठाने  या  हमारी  श्रथंव्यवस्था  पर  काबू  पाने  का

 saa  दिया  जा  रहा  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  ऐसी  बातें  सोच  रहे  हैं

 थ्री  जगनाथ  कौवाल  :  इस  ब्रिक  को  पेश  करते  समय  कुछ  रौनकों  व्यक्त  कौ  गई

 थीं  कि  प्रस्तावित  विधान  का  सरकारी  क्षेत्र  तथा  aq  उद्योगों  के  हितों  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़

 ह सकता  है  ।  सुक्के  विश्वास  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  इतना  बड़ा  कौर  मजबूत  कि  ag  ava  हितों  का
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 श्री  जगन्नाथ  को डाल

 घ्यान  रख  सकता  है  ।  तथापि  मैं  सदन  को  श्रीनिवासन  देना  चाहता  हु  सरकार  की  यह  as

 नीति  है  कि  न  केवल  लघु  उद्योगों  के  हितों  की  रक्षा  की  जाये  भ्रपितु  हर  संभव  तरीके  से  उनको

 प्रोत्साहित  किया  जाये  ताकि  वह  उत्पादन  के  नये  दौर  बड़े  क्षेत्रों  में  प्रवेश  कर  सकें  ।  एसी  विस्तार

 करने  तथा  भ्रमित  से  ales  उत्पादन  करने  की  उनकी  वेध  माँग  के  रास्ते  में  कोई  अड़चन  नहीं

 भराने  दी  जाएगी  t

 विधेयक  में  प्रस्तावित  संशोधनों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उपक्रमਂ  की

 संबोधित  परिभाषा  दी  गई  है  ।  gare  किया  गया  है  कि  देश  के  विस्तृत  आकार  तथा  fara  के

 aq  देशों  में  विचारों  को  ध्यान  में  रखते  बाजार  को  कितने  aa  की  प्रमुखता  देनी

 सच्चर  समिति  की  सिफारिशों  के  भ्रनुसार  न्  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  बाजार  की  प्रमुखता  के

 निर्धारण  के  लिए  बाजार  के  एक  चौथाई  अंश  या  उत्पादकता  क्षमता  को  कसोटी  माना  जाना

 चाहिए  ।  इस  समय  प्रमुखता  का  निर्घारण  पूर्ति  ate  उत्पादन  के  आघार  पर  किया  जाता

 है  जो  संगठित  क्षत्रों  में  कुल  सेवाओं  प्राणी  का  एक  तिहाई  भाग  है  ।  जबकि

 पूर्ति  अथवा  सेवाएँ  प्रदान  करने  में  इसके  aa  के  आधार  पर  प्रमुखता  निर्धारण  करने  की

 वर्तेम:न  कसौटी  को  बनाये  रखने  का  विचार  साथ  ही  विधेयक  में  उन  उपक्रमों  के  मामले  में

 प्रमुखता  निर्धारण  करने  के  जिनके  लिए  उद्योग  ate  प्रीमियम  के

 श्रंतगं त  लाइसेन्स  लेना  श्रावक  नई  कसौटी  ली  गयी  है  ।  दूसरे  शब्दों  बाद  के  मामले

 किसी  ऐसे  उपक्र  को  उस  समय  तक  प्रमुख  माना  जब  तक  किसी  प्रकार  की  वस्तुयें

 के  उत्पादन  के  लिए  इसकी  लाइसेन्स  शुदा  क्षमता  उन  वस्तुप्रों  के  लिए  देश  में  कूल  स्थापित  क्षमता

 की  एक-चौथाई  या  इससे  भ्ररधिक  है  ।

 यह  भी  प्रस्ताव  है  कि  जो  उपक्रम  उद्योग  तथा  अधिनियम  के  भ्र घि कार

 aa  में भ्राते  उन  उपक्रम  के  पर्याप्त  विस्तार  का  निर्धारण  करने  की  कसौटी  क्षमताਂ

 मानी  जाये  ।  इस  समय  जिस  उपक्रमों  को  सरकार  द्वारा  क्षमता  की  मंजूरी  दी  गई  है  प्रौढ़  संबंघित

 उपक्रम  ने  स्वीकृत  क्षमता  के  केवल  एक  यश  की  स्थापना  की  है  ।  वह  उपक्रम  एकाधिकार  तथा

 gage  व्यापारिक  व्यवहार  ग्रधिनियम  के  ग्रंतगंत  कौर  स्वीकृति  प्राप्त  किए  बिना  कौर  क्षमता  नहीं

 बढ़ा  सकता  यदि  उत्पादन  व्यवस्था  में  25  प्रतिशत  या  अधिक  अथवा  संपत्ति  के  मुल्य  में  25  प्रतिशत

 या  इससे  भ्रमित  वुद्धि  होती  यह  महसूस  किया  गया  है  कि  वस्तु ग्र ों  की  माँग  alt  उपलब्धता

 के  सन्दर्भ  में  जहाँ  क्षमता  पहले  ही  स्वीकृत  की  जा  चुकी  हो  वहाँ  श्रमिक  शाक्ति  का  att  अधिक

 संचयन  नहीं  यदि  स्वीकृत  सीमा  तक  क्षमता  बढ़ाई  जाती  है  ।  बाद  एकाधिकार  तथा

 प्रबोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अघिनियम  के  घिन  अनुमोदन  न  दिया  जाए  ।

 जैसा  कि  मैंने  पहले  इस  संशोधनकारी  विधेयक  को  पेश  करते  समय  भी  बताया  कि  हमने

 वर्तमान  कानून  में  कुछ  कमियों  को  दूर  किया  है  ।  यह  विचार  किया  गया  कि  अघिनियम  की

 घारा  21  (4)  के  ग्रंतगंत  दी  गई  छूट  समाप्त  कर  दी  जो  इस  समय  किसी  उपक्रम

 प्रमुख
 नहीं  को  किस  हृद  तक  समान  अथवा  एक  ही  प्रकार  की  वस्तुयें  के  चाहे  वह

 238



 29  1904  एकाधिकार  तथा  एवरो  घर  व्यापारिक

 व्यवहार  विधेयक

 नौ

 कम  मात्रा  में  के  विस्तार  को  किसी  सीमा  के  कारण हक  बढ़ाने  के  लिए  उपलब्ध  है  ।  इस

 सरकार  ने  बड़े  व्यापार  गृहों  को  कतिपय  क्षेत्रों  जहाँ  उन  उद्योगों  का  होना  राष्ट्रीय

 व्यवस्था  की  दृष्टि  से  उचित  नहीं  सभा  दूर  रखने  के  जो  प्रयत्न  किये  वह  भ्र सफल  रहे  ।

 चू  कि  इन  परिस्थितियों  में  वस्तु भ्र ों  के  उत्पादन  से  धन  सम्बन्धी  तथा  सामान्य  संसाधन

 झावइ्यक  रूप  से  बंध  जाएंगे  जिन्हें  ग्रथंव्यवस्था  से  अधिक  लाभ  उठाने  के  लिए  कहीं  कौर  लगाया

 जा  सकता  है  यह  आवश्यक  सभा  गया  कि  इसमें  यह  छूट  दी  जानी  तदनुसार  धारा

 21  (4)  के  झंतगंत  बेसी  ही  छूट  दी  गई  है  जैसी  श्रब  उसी  तथा  उसी  प्रकार  की  वस्तुध्नों  के

 भ्रतिरिकत  उत्पादन  के  लिए  दी  गयी  वह  छूट  तब  तक  हटा  देनी  चाहिए  जब  तक  कि  वे  उस

 मद  में  प्रमुखता  नहीं  प्राप्त  नहीं  कर  लेते  ।  मुकऋ  इरादा  सदन  में  इस  बात  का  स्वागत  किया

 जाएगा  |

 साथ  ही  सभी  उपक्रमों  को  मशीनें  बदलने  शादी  में  महत्त्वपूर्ण  छूट  देने

 का  भी  प्रस्ताव  जिसका  सच्चर  समिति  ने  जोरदार  uaa  किया  था  ।  उनके  प्रस्तावित

 घार  21  की  उपधारा  (4)  में  मशीनें  शादी  बनवाने  ,  पूरी  मशीनरी  aaa  उसके  किसी  एक  भाग

 के  झाधघुनिकीकरण  अथवा  उपक्रम  के  अन्य  उपक्रम  या  अन्य  उपकरण  के  प्रतिस्थापन  पर  भी  छूट

 देने  का  विचार  किया  गया  है  ।

 प्रस्तावित  परिवर्तन  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सरकार  को  खुले  दिल  से

 करण  को  प्रोत्साहन  प्रोद्योगिकी  को  नवीनतम  बनाने  तथा  we  safes  आधुनिक  व  उन्नत

 तरीके  अपनाने  की  नीति  के  ager  है  ।

 झधिनियम.की  धारा  22  में  निश्चित  बेईमान  इस  समय  afafaaa  की  धारा

 20  के  aaa  खाने  वाले  भ्रधिष्ठायी  उपक्रमों  पर  लागू  नहीं  होता  है  जिसके

 स्वरूप  उसी  प्रकार  की  या  उन्हीं  दस्तूरों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  जिनमें  वे  श्रघिष्ठाई  हैं  ।

 नये  श्रन्तसंबन्घित  उपक्रमों  की  स्थापना  करके  अधिष्ठायी  उपक्रमों  का  विस्तार  करना  इस

 प्रावधान  के  data  नहीं  जाता  ।  यह  बहुत  ही  TEM  कमी  है  क्योंकि  प्रतिष्ठा  उपक्रम  बिना

 सरकार  की  जाँच  के  श्रमिक  श्रमिक  शक्तियाँ  प्रिया  सकता  है  ।  इस  परिस्थिति  से  निपटने  के  लिए

 sa  यह  प्रावधान  किया  गया  है  कि  नये  उपक्रमों  की  CQTTaT  करने  से  सम्बन्धित  घारा  22  (1)

 अधिनियम  की  धारा  20  तथा  घारा  20  के  अवगत  खाने  वाले  दोनों  प्रकार  के  उपक्रमों

 पर  लागू  होगी  ।

 इस  विधेयक  के  भ्न्तगंत  ऐसी  शक्तियों  का  प्रावधान  करने  का  भी  प्रस्ताव  किया  गया  है

 जिनके  द्वारा  सरकार  द्वारा  अधिसूचित  किए  गए  उद्योगों  को  एम०  कार  टी०  पी०  अधिनियम

 के  भ्रन्तगंत  पर्याप्त  विस्तार  धारा  20  या  नये  उपक्रमों  की  स्थापना  27)  के  लिए

 अनुमोदन  प्राप्त  करने  से  विनिर्दिष्ट  aaa  तथा  विनिर्दिष्ट  शर्तों  के  श्रध्ययाधीन  छूट  दी  जा  सके  ।

 ag  महसूस  किया  गया  है  कि  ऐसे  उद्योगों  को  जो  उच्च  राष्ट्रीय  प्राथमिकता  के  हैं  कौर  100%

 निर्यात  के  लिए  उत्पादन  करते  हैं  सम्बन्धित  seat  के  उत्पादन  को  तेज  करने  के  लिए  श्रघिसूचित
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 सोमनाथ

 किया  जाना  चाहिए  जिससे  सामान्य  जनता  तथा  देश  की  श्रावश्यकताश्रों  की  पूरी  में

 मिलेगी  ।  अर्थव्यवस्था  की  तेजी  से  बदलती  हुई  श्रावश्यकताश्रों  को  पूरा  करने  we  श्रावइ्यकता  पड़ने

 पर  तुरन्त  कार्यवाही  करने  की  भ्रत्याघिक  झावइयकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ऐसे  उद्योगों  तथा

 सेवाशर्तों  को  प्र चि सूचित  करने  की  शक्ति  केन्द्र  सरकार  में  निहित  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 साथ  ही  साथ  संसद  को  भी  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  लिए  गए  नीतियों  पर  विचार  तथा

 चर्चा  करने  के  पर्याप्त  भ्र वसर  प्राप्त  होंगे  क्यों कि  प्रस्तावित  विधेयक  में  यह  प्रावधान  किया  गया  है

 कि  जैसे  ही  ये  श्रघिसूचनाएं  जारी  होंगी  इनको  सभा पटल  पर  रखा  जाएगा  |

 ga  मैं  प्रस्ताव  करता  ह  कि  सभा  विधेयक  पर  विचार  करे  ।

 मैं  प्रस्ताव  करता हूँ  :

 एकाधिकार  तथा  धभ्रवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  का  भर

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।'

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  का  कौर

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।''

 श्री  चित्त  कया  श्राप  अपना  संशोधन  पेश  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  चित्त  बसु  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 विधेयक  पर  30  1982  तक  राय  जानने  हेत  उसे  परिचालित  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मूल  प्रस्ताव  तथा  संशोधन  चर्चा  के  लिए  सभा  सामने  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ।  आपकी  पार्टी  को  14  मिनट  का  समय  दिया

 गया  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  इन्हें  हर  वस्तु  पर  एकाधिकार  करने  की  अनुमति  न  दें

 ge  खेद  है  कि  मंत्री  महोदय  का  प्रारम्भिक  भाषण  एक  लम्बा  भाषण  था  ale  विधेयक

 कौ  तरह  यह  वर्तमान  सरकार  की  प्रौद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  राजनीतिक  दृष्टिकोण  से  मेल  खाता

 है  alt  यह  सरकार  की  कथनी  शरीर  करनी  के  अन्तर  को  भी  दर्शित  करता  है  ।  मैं
 जानता हूँ  कि

 इन्होंने  लम्बा  भाषण  इसलिए  दिया  कि  वे  इस  विधेयक  जिसे  वे  पास  करवाना  चाहते  के  बारे

 में प्रप्रपनत  agua  करते  मैं  aqua  करता  हु  कि  वह  qa  हैं  कि
 यह  frags  इस

 सरकार  के  TIeAaTATT  का  सबसे  बड़ा  उदाहरण  जो  बड़े  व्यापारियों  के  हित  में  धौर  स्व

 साधारण  के  सहित  में  काम  कर  रही  है  ।  इसने  उद्योग  के  भ्रमित  संरक्षकों  के  सामने  भ्रात्मसमपंण

 कर  दिया  है  भौर  श्री  तो  प्रन्तर्राष्ट्रीय  संरक्षण  कौर  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  का  भी
 हस्तक्षेप  है  ।

 इस  बात  का  पता  एक  के  बाद  एक  दी  जा  रही  सुविधाघरों  से  लगता  नये  करार  के  बाद
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 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  जिसके  ध्रन्तगंत  ऋण  लिया  एक  ad  बड़े  व्यापारियों  ,

 शिकार  व्यापार  गृहों  तथा  बहुराष्ट्रिकों  को  afan  से  श्रमिक  रियायतें  देने  की  रही  है  ।  यह  बात

 बिल्कुल  स्पष्ट  है  ।  अरब  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  इन  पर  ऐसा  कानून  लाने  के  लिए  जोर  डाल  रहा

 है  ।  यह  उसका  एक  उदाहरण  है  ।

 यदि  हम  1970  में  लागू  होने  से  लेकर  ore  तक  एकाधिकार  तथा  व्यापारिक

 ब्यवहार  कानूनों  को  लागू  करने  के  इतिहास  को  देखें  तो  हमें  पता  चलेगा  कि  इसे  हर  अवसर  पर

 धषिकाधिक  बड़  व्यापारियों  तथा  श्रमिक  शक्ति  सम्पन्न  लोगों  के  पक्ष  में  इसमें  ढील  दी  जाती

 रही  है  ।  जब  एम०  कार  टी ०  पी०  के  मे नो पोली  रिवाजों  एण्ड  टू  ड  प्रोटेक्शन  afafaaa  को  संजा

 दी  जा  सकती  है  ।  इसमें  अरब  कोई  भी  श्री  रोधक  प्रावधान  नहीं  है  ।  एक  विनियमित  तथा  अवरोधक

 कानून  के  बजाय  श्र  यह  धीरे-धीरे  सरकारी  संरक्षण  द्वारा  आधिक  शक्ति  केन्द्रित  करने  का  कानून

 नन  गया है

 1969  में  औद्योगिक  लाइसेंस  देने  के  प्रदान  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  समिति  का

 गठन  किया  गया  था  ।  इसने  अपनी  रिपोर्ट  दी  थी  ।  श्राप  जानते  ही  हैं  कि  उन  दिनों  हमारी  प्रधान

 मन्त्री  ने  देश  की  औद्योगिक  नीतियों  के  बारे  में  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण  कदम  उठाये  थे  |  उन्हें

 इस  रवैये  के  1969  के  कांग्रस  विघटन  के  ded  में  भी  अपनाना  पड़ा  था  ।  उन्होंने  काबकों  का

 राष्ट्रीयकरण  शादी  थ ेमियाँ  समाप्त  गरीबी  के  विरुद्ध  युद्ध  छेड़ा  ।  गरीबी  geal  का

 नारा  लगाया  गरीबी  हटाया  कार्यक्रम  नहीं  चलाया  गया  vic  कई  मंचों  पर  वे

 एका धि कारियों  तथा  बहुराट्रिकों  के  विरुद्ध  शेरनी  की  तरह  गरजी  थी  ।  यह  कहा  गया  मेंने

 एम०  कार  ato  पी०  एक्ट  लागू  कर  दिया  देखिये  बड़े  व्यापारियों  तथा  एकाधिकारियों  का

 में  कितना  विरोध  करती  हूँ  अरब  दौरान  की  बहू  गर्जना  दाँत  पीसती  एक  बिल्ली  की  म्याऊं  बन

 गयी है

 समिति  ने  1969  में  अपना  प्रतिवेदन  दिया  ।  आपकी  भ्र नुम ति  से  में  कूछ  महत्त्वपूर्ण  वंश

 पढ़ना  चाहता  ।  पृष्ठ  384  पर  इसमें  कटहा  गया  है  :

 का  इस  बात  पर  श्राइचयं  al  होना  चाहिये  कि  हमारी  जाँच  की  एक  लम्बी  aaa  के

 दौराना  लाइसेंस  का  उपयोग  बड़े  औद्योगिक  गृहों  में  बुद्धि  को  रोकने  की  दिशा  में  किए

 जाने  की  बजाय  सारी  प्रक्रिया  ने  ही  उनके  पक्ष  में  कम  किया  गी

 1969  तक  सरकार  कों  यह  औद्योगिक  नीति  थी  ।

 इसमें  कहा  गया  है

 प्रणाली  कम  श्रनिवाये  उद्योगों  की  क्षमता  में  वृद्धि  को  रोकने  में  wane

 कौर  इससे  सीधे  प्रतीक  आवश्यक  उद्योगों  की
 क्ष  मता  बनाने  को  सुनिश्चित  करने  की  ara

 नहीं  की  जा  सकती  थी  ी

 इसमें  at  ag  भी  कट्टा  गया  है

 हमारे  अध्ययन  से  पता  चलता  है  कि  जब  सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  क्षेत्रों  के
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 [at  सोमनाथ

 बीच  तरजीह  देने  की  बात  mat  थी  तो  लाइसेंस  जारी  करने  वाले  afegarey  गैर

 सरकारी  क्षेत्र  के  पक्ष  में  निर्णय  लेते  थे  ।

 पन्त  में  लाइसेंसिंग  प्रणाली  के  बारे  में  जो  कुछ  भी  कहा  जा  सकता  है  ag  यही

 है  कि  प्रणाली  की  सामानों  के  भीतर  की  विशिष्ट  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  सुनिश्चित  करने  के  प्रयत्न

 अच्छे मन  से  किये  गये  |

 गैर  प्रा वद यक  उद्योगों  को  भी  क्षमता  लक्ष्य  से  प्रतीक  के  लाइसेंस  जारी  किये  गये  ॥

 प्रभावशाली  पाटियों  तथा  बड़े  गृहों  को  प्रत्य  पार्टियाँ  के  मुकाबले  अधिक  क्षमता  बढ़ाने  की  प्रयुक्ति

 दी  गयी ।

 इसमें  फिर  कहा  गया  है  :--

 पहले  अध्यायों  के  सामान्य  निष्कर्षों  का  सारांश  यह  है  लाइसेंस  प्रणाली  ने  इस

 ढंग  से  काम  किया  जिस  बड़े  औद्योगिक  क्षेत्रों  के  कुछ  प्रतिष्ठानों  को  एक  प्रनुपातहीन

 नई  लाइसेंस  क्षमता  प्रदान  की  गयी  ।  इसका  अधिकतम  लाभ  कुछ  ही  बड़े  Tal  को  मिला  ी

 शर्त  में  में  पृष्ठ  39  से  उद्घृत  करता  हु  :--

 ata  करते  हैं  कि  इस  प्रस्तावित  कानून  के  फलस्वरूप  पर्याप्त  शक्ति  सम्पन्न  तथा

 संगठन  सहित  एक  एकाधिकार  mata  गठित  किया  जायेगा  जो  श्रमिक  शक्ति  के

 करण  सम्बन्धी  सदस्यों  तथा  उत्पाद  एकाधिकार  का  समाघान  करने  का  काम  करेगा  बी

 ऐसी  भ्राता  प्रकट  की  गयी  थी  श्र  एकाधिकार  आयोग  तथा  एम ०
 कार  ०  टी  ०  पी०

 एक  का  अ्राधार  था  ॥

 मंत्री  महोदय  ने  सच्चर  समिति  प्रतिवेदन  का  जिक्र  भी  किया  था  ।  at  हाल  में  उच्च

 शक्ति  प्राप्त  सच्चर  समिति  ने  इस  मामले  पर  विचार  किया  ।  आपकी  अनुमति  से  में  कुछ  at

 पैरें  पशु  गा  ।  रिपोर्टे  के  पृष्ठ  248  में  कहा  गया  है

 शाक्ति  के  केन्द्रीकरण  जो  सबे  साधारण  के  हित  के  विरुद्ध  को  रोकने  की

 प्रावव्यकता  अघिनियम  से  ग्राहक  उत्पन्न  नहीं  हुई  है  गी

 इसके  बाद  इसमें  अन्य  समितियों  की  रिपोर्टो  का  जिक्र  भी  किया  गया  है  ।  इसमें  ary

 कहा  गया  हैं
 :

 जांच  प्रयोग  को  यह  भी  मालूम  gar  है  कि  शीर्षस्थ  75  व्यापार  गेंदों

 1536  कम्पनियाँ  की  कुल  परिसम्पत्तियों  2,605.9  करोड़  रुपये  हैं  जो  सभी

 गेर  सरकारी  कम्पनियों  की  कुल  परिसम्पत्तियों  5,522.14  करोड़  रुपये  का

 46'9  प्रतिश्त  इसने  यह  भी  देखा  है  कि
 उन  गृहों  की  कुल  चुकता  पूजी  646,32

 करोड़  रुपये  की  है  जो  गर  सरकारी  क्षत्र  की  1,465.46  करोड़  रुपये  की  कुल  प्रदत्त

 पूजी  का  44.10  प्रतिदिन  है  पी

 242



 29  1904  एकाधिकार  तथा  श्रवर।धक  व्यापारिक

 व्यवहार  विधेयक

 चिन्तामणि  पाणिग्रहण  पीठासीन

 जब  आयोग  के  क्रियाकलापों  का  प्रइन  सामने  पाया  तो  रुचि

 समिति  ने  यह  कहा

 कि  श्राप  जानते  हैं  कि  किसी  मामले  को  आयोग  को  सौंपना  या  न  सौंपना  केन्द्र

 सरकार  पर  नीमच  है  ।  दुरू  में  मामला  केन्द्रीय  सरकार  को  जाता  केन्द्रीय  सरकार  के

 भ्राकड़ों  से  ही  भ्रायोग  को  विचार  करने  यथा  न  करने  का  अधिकार  मिलता  है  ्

 स्थिति  क्या  इस  बारे  में  यह  कहा  गया  है

 समय  से  सरकार  जनहित  में  नियमों  के  झ्रनुसार  किन्हीं  प्रकार  के  मामलों  at  प्रक्रिया

 में  ढील  देने  का  अधिकार  देती  ar  रही  1  जून  1970  से  31  दिसम्बर  1977  तक

 केन्द्र  सरकार  को  प्राप्त  कूल  618  आवेदन  पत्रों  में  से  कुछ  घरानों  के  अधीन  सरकार  ने

 केवल  59  मामले  आयोग  को  भेजे  यह  जो  प्रकट  की  गयी  कि  प्रयोग  इन

 मामलों  पर  विचार  करेगा  ake  कुछ  लोगों  के  पास  श्राथिक  शक्ति  के  केन्द्रित  हो  जाने

 भ्रमणा  उन्हें  श्रमिक  प्रभावशाली  होते  से  रोकने  सम्बन्धी  कुछ  बुनियादी  श्रमिक  तथा

 औद्योगिक  नीतियों  के  ध्यान  में  रखते  हुए  waar  निर्णय  लेगा  ।  यह  mat  धूल  में  मिल

 गयी  क्योंकि  618  आवेदन  पत्रों  में  से  केवल  59  ही  ध्रावेदन  पत्र  सरकार  को  भेजे  गये  1.0

 इसके  बाद  पैरा  20.16  में  यह  wer  गया  हैं

 सरकार  द्वारा  आयोग  को  लिखे  बिना  स्वयं  बहुत  श्रमिक  मामले  निपटाने  के  पीछे

 चाहे  कोई  भी  कारण  रहे  यह  कल्पना  नहीं  की  जा  सकती  कि  जब  ग्रधिनियमप  में  मामले

 को  घ्रायोग  को  भेजने  या  न  भेजने  सम्बन्धी  केन्द्र  सरकार  की  स्वेच्छा  का  प्रावधान  तो

 इससे  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  जायेगी  जिसमें  आयोग  का  काम  पुरी  तरह  से  समाप्त  हो

 जायेगा  ।  यह  आलोचना  उचित  नहीं  है  कि  आयोग  ने  धारा  21,  22  तथा  23  के

 agar  alas  शक्ति  के  केंद्रीकरण  सम्बन्धी  मामलों  पर  विचार  करने  के  लिये  ava

 सक्रिय  योगदान  नहीं  दिया  ।  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  दूसरी  प्रो  कभी  कभी  यह

 कहना  कि  सरकार  किसी  उपक्रम  के  विस्तार  waar  स्थापना  के  विरुद्ध  है
 1.0

 मेरा  पक्का  विश्वास  है  बड़े  व्यापार  गृहों  की  परिसम्पत्तियों  में  इस  safer  में  निरन्तर

 काफी  वृद्धि  होती  रही  ।  एकाधिकार  जाँच  ग्रा योग  का  अनुमान  था  कि  1963-64  में
 गें

 र-सरकारी

 तथा  गैर  बेकिंग  कम्पनियों  की  परिसम्पत्तियाँ  लगभग  5,552  करोड़  रुपये  रही  होगी  ।  एम०

 करार  टी०  पी०  एक्ट  के  अधीन  पंजीकृत  शीष  20  व्यापार  गृहों  सम्बन्धी  नवीनतम  आंकड़ों  से

 पता  चलता  है  कि  1969  में  जो  2,430  करोड़  रुपये  की  परिसम्पत्तियों  थी  वे  1975  में  बढ़कर

 4,465  करोड़  रुपये  हो  गई  ।  1970  से  1975  के  बीच  जब  गरीबी  हटाने  का  नारा  वृद्धि

 का  प्रतिशत  68.6  प्रतिशत  रहा  ।  यह  दिलचस्प  बात  है  कि  1975  में  20  बड़े  शभ्रौद्यौगिक  गृहों

 के  इस  ग्रूप  में  से  पहले  दो  गृहों  की  परिसम्पत्तियों  1760  करोड़  रुपये  की  जो  20  बड़े  औद्योगिक

 गृहों  की  कुल  परिसम्पत्तियों  का  40  प्रतिशत  goat  है  ।
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 पा
 pr

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी

 शीष  के  20  बड़े  प्रौद्योगिक  घरानों  की  परिसम्पत्तियों  के  मूल्य  में  हुई  वृद्धि  से  पता

 चलता है  कि  वर्ष  1969  से  1975  के  दौरान  उनमें  29.9  प्रतिश्त  से  लेकर  83.7  प्रतिद्यात के
 बीच  वृद्धि  हुई  ।

 तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अघिनियम  के  कार्यकरण  का  यह  परिणाम

 रहा  इन  भ्रावेदन  पत्रों  को  निपटाने  सम्बन्धी  केन्द्रीय  सरकार  के  दृष्टिकोण  ag

 परिणाम  रहा  परिणाम  इस  अधिनियम  की  प्रस्तावना  के  aged  होना  चाहिए  था

 विनियम  का  see  यह  उपबन्ध  करना  है  कि  प्राथमिक  प्रणाली  के  संचालन

 से  श्रमिक  afer  का  ऐसा  संकेन्द्रण  न  हो  जिसके  परिणामस्वरूप  श्राम  लोगां  का  प्रहित  हो

 धौर  एकाधिकार ों  का  नियंत्रण  न  होने

 में  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  के  प्रतिवेदन  में  से  पढ़  रहा  हूं  ।  स्वयं  मंत्री-महोदय  भी  इस

 पर  frat  रहे  स्थिति  यह  है  :

 एक  सुप्रसिद्ध  लेखक  Mo  गोयल  ने  अपनी  पुस्तक  में  कहा

 निजी  क्षेत्र  में  व्यापार  संकेन्द्रण  के  तेजी  से  बढ़ने  के  कारण
 थ  #  कै  के  के  तथा  शीष

 व्यापारिक  घरानों  का  श्राइचयं  जनक  विस्तार  मूल  रूप  से  सरकार  की  नीतियों  ate

 प्रगतिशील  उद्घोषणा प्र ों  के  परिणामस्वरूप  हो  नहीं  भ्रपितु  उच्च  स्तरीय  निर्णयों  के

 परिणामस्वरूप  संभव  जिनमें  1948  के  प्राथमिक  कार्यक्रम  समति  के  प्रतिवेदन

 तथा  1948  wiz  1956  के  प्रौद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  संकल्पों  के  बाहर  कार्यवाही

 करने  का  भ्रधिक्ार  दिया  गया  ी

 यह  रहा है  सरकार  का  योगदान  |  श्रमिक  संकेन्द्रण  रोकने  की  बजाय  उनकी  नीति  के

 प्रत्यक्ष  परिणामस्वरूप  कछ  ही  लोगों  के  हाथों  में  अधिकाधिक  श्रमिक  संकेन्द्रण  हो  रहा

 यह  एक  बहुत  ही  प्रामाणिक  पुस्तक  है  ।  यदि  श्राप  इस  पुस्तक  के  पृष्ठ  112  को  तो

 ध्रापको  मालूम  होगा  हमारे  राष्ट्रीयकृत  बेक  किस  प्रकार  काम  कर  रहे  पृष्ठ  112

 में  बताया  गया

 क्षेत्र  की  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  उनके  प्रारम्भ  से  1977  के  पन्त  तक

 गर-सरकारी  क्षेत्र  को  कूल  5,182.3  करोड़  रु०  से  अधिक  की  वित्तीय  सहायता  मंजूर

 की  गई  शरीर  3,649.7  करोड़  रु०  की  घन  राशि  वितरित  की  गई  प

 श्राप  यह  देख  सकते  हैं  कि  हमारे  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  संसाधन  किसके  लाभ  के  लिए

 उपयोग  में  लाए  जा  रहे  एक  कृषक  को  धन  aa  एक  छोटे  व्यापारी  को  धन  नहीं

 उनको  इसके  लिए  जमानती  लाना  होगा  ।  यह  स्थिति  है  |

 में  इसके  aea  परिणामों  के  बारे  में  भी  बताऊँगा  ।  मेरे  पास  जो  झ्रांकड़े  मौजूद  हैं  वे  इस

 में  10  ८  x
 प्रकार  टाटा  की  परिसम्पत्तियों  जो  ag  1937  |  है  ल  n  रोड़  रुपये  थी  वह  ag
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 व्यवहार  विधेयक

 न्यय

 1976  में  बढ़कर  980.77  करोड़  रुपये  हो  गई  ।  बिरला  की  परिसम्पत्तियों  जो  ag  1937  में

 1.79  करोड़  रुपये  थी  वह  वर्ष  1976  में  बढ़कर  974.63  करोड़  रुपये  हो  गई  |  wa  उन्होंने

 चार  अंकों  में  परिसम्पत्तियों  प्राप्त  कर  ली  1,000  करोड़  रु०  से  भी  अधिक  |

 मत  माह  श्राद्ध  करता  हूं  कि  इस  संशोधन  का  उद्देश्य  जो  मंत्री  महोदय  ने  बताया

 वह  नहीं  है  ।  प्रा पका  इन  बड़े  घरानों  को  पूरी  तरह  से  समर्पित  होने  तथा  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा

 कोष  की  इच्छा प्र ों  को  पूरा  करने  के  दायित्व  के  भ्र ति रिक्त  यह  कुछ  भीं  नहीं  है  ।

 यद्यपि  ag  विधेयक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  लेकिन  मझ  जो  समय  दिया  गया  वह  बहुत

 ही  कम  हमें  विधेयक  के  कई  canal  पर  विचार  करना  है  ।  रुपया  उद्देश्यों  द्ग रणों  के

 कथन  को  देखिए  |  मन्त्री-महोदय  ने  aaa  प्रारम्भिक  भाषण  में  कहा  है  कि  कोई  व्यापक  विधेयक

 लाया  जायेगा  |  फिर  aif  रूप  से  इस  विधान  को  कयों  लाया  गया  यह  जिसके  लाभ  के

 लिए  है
 ?  में  यहाँ  यह  सिद्ध  कर  सकता  हूं  कि  इसका  सारा  उद  दय  शक्तियों  को  सरकार  द्वारा

 झपने  हाथ  में  लेना  हैं  जिससे  कि  कतिपय  सुस्पष्ट  बातों  के  बदले  छूट  दी  जा  सके  तथा  राजनीतिक

 संरक्षण  प्रदान  किया  जा  सके  ।  इससे  देश  में  राजनीतिक  भ्रष्टाचार  के  व्यापक  रूप  से  बढ़ने  के

 अलावा  कठ  भी  नहीं  होगा  जो  इस  देश  के  राजनीतिक  जीवन  को  खोखला  किये  जा  रही

 यदि  कोई  व्यापक  विधान  लाने  की  and  की  जा  रही  है  तब  आंशिक  रूप  से  इस  विधान  को

 लाने  की  क्या  श्रावद्यक्ती  थी  ?

 इस  विधेयक  में  एक  अथवा  दो  प्रस्ताव  स्वागत  योग्य है  ।  समानपातिक  रूप  से

 तिहाई  सेਂ  एक-चौथाई  तक  की  कटोती  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  हम  उसका  स्वागत  करते  हैं  ।  लेकिन

 हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  परिभाषा  में  उपक्रमਂ  का  परिवर्तन  कर  देने  से  मन्त्री

 महोदय  को  कितने  उपक्रमों  को  इस  विधान  के  grata  लाने  की  उम्मीद  जो  कि  इस  समय

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  के  क्षेत्राधिकार  में  नहीं  mg  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  किया  समाप्त  करने  की  को  दिशा  कीजिये  |

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी
 :

 मु  बहुत  खेद  है  कि  मन  शीघ्रता  से  agar  भाषण  समाप्त  करना

 होगा  ।  समय  बहुत  कम  है  ।  कपारो  विधेयक  की  धारा  3  को  देखिए  जिसे  खण्ड  21  के  उप-खण्ड

 (4)  में  संशोधन  करने  के  लिए  लाया  गया  है  ।  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  ।  मन्त्री  महोदय  ने  यह  कहा

 हैं  कि  पहल  ag  कानून  था  कि  यदि  उसी  अथवा  उसी  प्रकार  की  वस्तु ग्न ों  के  उत्पादन  से  सम्बन्धित

 विस्तार  किया  जाता  तो  अघिनियम  के  लागू  न  होने  का  wet  एक  ग्रवरो अक  कारक  था  ।

 अब  वे  यह  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  कि  ऐसे  उपक्रमों  के  सम्बन्ध  में  जिनमें  कि  मशीनरी  को  पूरी  तरह

 सेरवा  उसके  किसी  भाग  को  नवीकरण  श्रथवा  आधुनिकीकरण  किया  जाता है
 agar  किसी  wea  उपकरण  अथवा  संतुलन  उपकरण  को  स्थापित  किया  जाता  है  तो  इस

 खण्ड
 का

 कोई  भी  भाग  उस  पर  लागू  नहीं  होगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  हमारा  agua  ak  नौ

 प्रतीक  दुर्भाग्यपूर्ण  रहा  है  ।  कोई  भी  व्यतीत  यह  नहीं  जानता  fe  श्रधनिकीकरण  के  नाम  पर

 किस  प्रकार  की  मशीन  लगाई  जायेगी  ate  आधुनिकीकरण  का  क्या  परिणाम  होगा  तथा  महीनों
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 व्यवहार  विधेयक

 सोमनाथ

 rod की  बढ़ी  हुई  क्षमता  तथा  उत्पादन  होगा  ?  as  mala aya ey  किया  जाता है  तो  ag

 Yu
 ee भ्र घि नियम  का  उल्लंघन  करेगा  तथा  श्राधुनिकी करण  का  of

 सभापति  महोदय :
 माननीय  सदस्य  को  श्रांवटित  समय  पूरा  हो  गया  उन्होंने

 18  मिनट  का  समय  ले  लिया  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चार्जों  :  स्थिति  यही  है  ।  हम  यह  जानते  हैं  कि  श्राघूनिकीकरण  के  नाम  पर

 बया  होता  है  ।  यदि  में  केवल  एक  ही  उद्घरण  पढ़ महोदय  कया  इस  महत्वपूर्ण  विषय  पर  qa

 भाषण  शीघ्र  समाप्त  करना  होगा  श्राप  इस  का  गहरा  प्रयत्न  करते  रहे  हैं  कौर  प्राय  जानते  हैं

 कि  कितना  महत्वपूर्ण  है  ।

 स्थिति  इस  प्रकार  है  ।  हाल  ही  में  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  पत्रिका  में  एक  लेख  प्रकाशित  gat

 है  भ्र ौर  मरे  उम्मीद  है  कि  मंत्री  महोदय  इसको  पढ़ने  के  लिए  कुछ  समय  निकालेंगे  ।  निःसंदेह

 रूप से  वे  दमे  पढ़ेंगे  झ्नयवा  नहीं में  नहीं  जानता  ।  5  जून  के  इकॉनोमिक  एण्ड

 पालिटिकल  में  एक  बहुत ही  शिक्षात्मक  लेख  प्रकाशित  gates  में  मंत्री  महोदय

 से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इसका  श्रव्ययन  करें  ।  उसमें  ag  बताया  गया  है  कि

 प्राघुनिकीकरण  के  नाम  पर  उपकरणों  को  संतुलित  करने  के  नाम  पर  उत्पादन

 में  चौमुखी  वृद्धि  की  जाती  है  कौर  भ्राधुनिकीकरण  के  द्वारा  तिगुनी  वृद्धि  की  जाती  है  जो  azar

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  के  श्रन्त गेंत  जाता  ब  घारा  21  में  यह

 गया  है  कि  यदि  म्राधुनिकीकरण  किया  जाता  हैं  तो  उस  पर  कुछ  भी  लागू  नहीं  होगा  ।

 प्रत्य था  यह  विनियम  के  श्रन्तगंत  जाना  चाहिए  ।  इसी  कारण  से  वे  इस  अधिनियम  कें  भ्रन्तगंत

 नहीं  भ्रायेगे  ।  कोई  भी  माःगंदर्गी  सिद्धान्त  नहीं  है  ।  कोई  भी  मागंदर्शी  सिद्धान्त  नहीं  दिया  गया

 सन्तुलन  सम्बन्धी  उपकरण  क्या  है--स्पष्टीकरण  में  इसका  at  बताने  की  चेष्टा  की  गई  हैं  ।

 इस  आधुनिकीकरण  तथा  विस्तार  श्राघुनिकीक रण  प्रतिस्थापना  नवीकरण  का  तात्पयं  किसी  नई

 मशीन  से  हो  सकता  है  जिसका  मृत्य  सीमित  हो  ।  कोई  भी  नहीं  जानता ।  इससे  अतिरिक्त

 उत्पादन  के  faq  अत्यघिक  प्रोत्साहन  मिलता  चुकी  ग्रुप  इस  प्रणाली  के  ग्रन्तगंत  कायें

 कर  रहे  इसलिए  श्राप  मुझे  अधिक  समय  नहीं  देना  चाहते  हैं  ।

 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पूर्वे  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  श्रनघिकतर  रूप  से  स्वयं

 केन्द्रीय
 सरकार  नौ  दी  शक्ति  प्रदान  करने  पर  जोरदार  विरोध  तथा  आपत्ति  प्रकट  करना  चाहता

 मेरा  तात्या  खण्ड  से  है  ।  खण्ड  22H  wa  राष्ट्रीय  दिखाती  तथा  एक

 स्वतन्त्र  व्यापार  क्षेत्र  स्थापित  करने  के  श्राधघार  पर  कई  उद्योगों  को  छूट  देने  की  शक्तियाँ

 प्रदान  करता  है  ।  हम  निर्यात  को  ही  लेते  हैं  ।  श्राप  यह  कसे  सुनिश्चित  करेंगे  कि  सारी  मात्रा

 निर्यात  की  जायेगी  ?  देश  की  प्रौद्योगिकी  नीति  में  यह  व्यवस्था  करके  कि  60  प्रतिशत  का  निर्यात

 किये  जाने  पर  ही  क्षमता  का  विकास  तथा  उत्पादन  बढ़ाने  की  अनुमति  दी  जायेगी  इस  नीति  के

 महत्व  को  पहले  ही  कम  कर  दिया  गया  है  ।  उत्पादन  का  40  प्रतिशत  देश  के  बाजारों  में  जाता
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 नालं

 है  ।  वास्तविक  रूप  में  सारी  मात्रा  को  निर्यात  करने  के  सम्बन्ध  में  न  तो  कोई  नियंत्रण  किया

 जाता  है  न  ही  कोई  ध्राइवासन  दिया  जाता  है  ale  इस  कौर  ध्यान  भी  ae  feat  जाता  है  ।  वे

 लोग  इससे  बचने  का  उपाय  जानते  हैं  ।

 जहां  तक  मुक्त  व्यापर  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है--हम  इसे  कभी  विकसित  करना  है  ।  अनेकों

 सुविधा  प्रदान  की  जायेंगी  ।  में  यह  नहीं  जानता  कि  इन  लाभों  का  किस  रूप  में  उपयोग  किया

 जायेगा  ।

 इसके  ead  राष्ट्रीय  प्राथमिकता  के  प्रेत  को  लेते  हैं  ।  अघिनियम  की  धारा  28  हैं  ।

 स्वयं  मंत्री  महोदय  ने  धारा  28  का  उल्लेख  किया  है  ।  यह  निश्चित  करने  के  लिये  इसमें

 मुर्गे-दर्शी  सिद्धान्तों  को  दिया  गया  है  कि  किन  मामलों  में  सरकार  मापदण्ड  को  लाग  करेगी  प्रिया

 नहीं  करेगी  ।  इसके  अतिरिक्त  खण्ड  के  ध्रन्तर्गत  किसी  भी  व्यापारिक  घराने  को  छुट  देने  के

 लिये  श्राम  शक्तियाँ  प्राप्त  करना  चाहते  किसी  भी  बड़े  व्यापारिक  घराने  अथवा  बहुराष्ट्रीय

 कम्पनी  का  श्राप  उच्च  राष्ट्रीय  प्राथमिकता  के  mare  पर  पक्ष ले  सकते  हैं  ।  किसी  भी

 का  श्रेयस्कर  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  निर्धारित  नहीं  किया  जार  रहा  है  ।  घारा  2  के  भ्रन्तगंत

 श्राप  इस  शक्ति  को  ग्रहण  कर  रहे  हम  यहं  कहते  हैं  भ्रौर  यह  भ्रारोप  लगाते  हैं  कि  इसको

 बहुत  जल्दी  में  लाया  गया  है  जबकि  भ्र धि नियम  की  कार्य  प्रणाली  की  व्यापक  रूप  से  छानबीन  की

 1  रही  है श्रीर  इस  प्रो  भी  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  कि  afafraa  के  उपबन्धों  में  क्या-क्या

 परिवर्तन  किये  जा  सकते  हैं  |

 सच्चर  समिति  द्वारा  एक  विस्तृत  प्रतिवेदन  दिया  गया है  ।  ara  उस  बात  को  लिया

 जिसकी  किसी  ने  सिफारि दा  नहीं  की  है  क्योंकि  चुनाव  से  परवे  यह  भ्रष्टाचार  के  दरवाजें  खोल

 देगा  ।  इसका  पुन  इस  देना  में  राजनीतिक  राजनीतिक  भ्रष्टाचार  तथा  afar

 अत्याचार  के  लिए  उपयोग  किया  जायेगा  ।  इस  प्रकार  वे  एक  पंथ  दो  काज  करना  चाहते  हैं  अर्थात्

 शनाप  अन्तराष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  अ्रौर  बड़े  व्यापारिक  घरानों  दोनों  को  खुश  रखना  चाहते  प्राय

 उनसे  घन  लेना  चाहते  हैं  इसी  कारण  से  प्राप  यह  शक्ति  ग्रहण  करना  चाहते  हैं  |

 जैसा  कि  पहले  बताया  जा  चुका  है  कि  600  से  पहले  afer ca) —  श्रीचंदन-पत्रों  में  से  केवल

 59  को  ही  आयोग  के  पास  भेजा  गया  आयोग  लगभग  पूरी  तरह  से  निष्प्रभावी  बनकर  रह  गया

 है  ।  केन्द्रीय  सरकार  इस  शक्ति  को  अपने  हाथ  में  लेना  चाहती  है  ।  ताकि  श्रमिक  दोषियों  के

 संकेन्द्रण  को  नियन्त्रित  करने  के  नाम  पर  वह  अपने  निजी  राजनैतिक  उद्देश्यों  के  लिए  इसका

 उपयोग  कर  सके  ।  इस  विधेयक  का  वास्तविक  sear  यही  है  ।  हम  इस  विधेयक  का  विशेष  रूप  से

 खण्ड  5  का  जोरदार  विरोध  करते  हैं  |

 सभापति  महोदय  :  श्री  भीकराम  जेन  ।

 श्री  भी क्राम  जेन  सभापति  मैं  एका
 न  कार  तथा  भ्रवरोधक

 व्यापारिक

 par

 ग्र धि नियम  के  रतिबन्ध  में  मन्दी  महोदया  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन  का  स्वागत

 करने  के  लि  ए  खड़ा  हुआ  हु  |  लेकिन  मेरे  मित्र  इस  पर  हंसते  हैं  ।
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 भोलू  राम

 सोमनाथ  चटर्जी  पीठासीन

 भ्रापने  जो  कुछ  कहा  TH  उसके  बारे  में  कुछ  कहने  का  afantx  हैं  ।  मैं  तराशा  करता  हूँ
 कि  श्राप  मुझको  गलत  नहीं  समझेंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  भ्रत्यघिक  स्वागत  है  ।  जब  तक  श्राप  कुर्सी  पर  नहीं  भराते  तब  सकें

 ऐसा  करने  के  लिए  आपका  स्वागत है  ।

 श्री  भो क्राम  जेन  :  मैं  केवल  यह  कहना  चाहता  ह  कि  शाप  इस  संशोधन  के  बारे  में  जो

 कुछ  कह  रहे  थे  वह  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  प्रीमियम  1969  के  ded

 में  था  ।  जब  ay  1970  में  प्रीमियम  लागू  किया  गया  तब  उसमें  यह  दाब्दावली  उपयोग  में  लाई

 गई  थी  कि  इस  अधिनियम  के  द्वारा  यह  व्यवस्था  की  जाएगी  कि  कायिक  व्यवस्था  के  संचालन  से

 ध्वानिक  afer  के  amex  का  परिणाम  सामान्य  व्यवितिं  का  अहत  न  हो  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  यह  संविधान  का  एक  निर्देशात्मक  सिद्धान्त  है  ।

 श्री  भी क्राम  जेन  :  वह  भीं  संविधान  में  है  ।  लेकिन  दुर्भाग्यवश  ag  केवल  व्यापार

 तथा  एकाधिकार  घरानों  कौर  टाटा  तथा  बिरला  तथा  wea  बड़  घरानों  के  बारे  में  ही  बोल  रहे  थे ं।

 लेकिन  उन्होंने  यह  नहीं  बताया  है  कि  साधारण  व्यक्ति  के  afer  में  यह  किस  प्रकार  रहा  है  |

 स्वाधीनता  से  पहले  बहुत  ही  साधारण  वस्तुश्नों  का  भी  आयात  करता  था  ।  हम

 मात्र  श्रायातकर्ता  देश  थे  शरीर  सारे  व्यापारी  कौर  सौदागर  चाहे  वे  कलकत्ता  या  दिल्‍ली  के

 अपने  नाम पटल  पर  श्रायातकर्ता  शरीर  थोक  विक्रेता  लिखा  करते  थे  ।  परन्तु  आजादी  के  बाद

 पिछले  35  वर्षो ंमें  सरकार  द्वार  भ्रपनाई  गई  नीतियों  के  फलस्वरूप  aa  यह  देश  विषव के

 प्रौद्योगिकी  देशों  में  गिना  जाता  है  ।  wat  ठीक  से  याद  है  तो  विषव  के  औद्योगिक  देशों  में

 सातवाँ  स्थान  है  कौर  मेरा  विश्वास  है  कि  सरकार  की  इन  नीतियों  द्वारा  ही  हम  इस  स्थान

 तक  पहुँच  सके  हैं  ।  भारत  एक  विशाल  राष्ट्र  है  प्रौढ़  यह  खपत  वाला  देश  है  ।  कर्ब  भारते

 एक  निर्यातक  देवा  है  ।  जब  तक  हम  पैदा  नहीं  करेंगे  ।  हम  कभी  भी  अपनी  घरेलू  जरुरतों  को  पुरी

 नहीं  कर  पायेंगे  ae  न  ही  हम  शीरानी  निर्यात  की  समस्या ग्र ों  को  सुलभता  सकेंगे  ।  इसलिए  मैं  कहना

 चाहूंगा  कि  हमें  दो  बातों  का  ध्यान  रखना  चाहिए  ।  कया  हमने  अपनी  श्राव्यकताग्रों  के  अनुसार

 दन  किया  है  या  हम  लगातार  आयात  पर  ही  निमार  रहे  हैं  ?  हमारा  प्रख्यात  बिल

 पहले  जैसा  ही  है  ?  सभापति  मेरा  यह  मत  है  कि  विदेशों  से  सहयोग  प्राप्त  करने  की

 हमारी  होती  काफी  राष्ट्रीय  है  श्रौीर  हम  सबके  दत  में  है  ।  at  कह  सकते  हैं  कि  यह  टाटा  की

 कम्पनी  है  या  बिरला  की  कम्पनी  लेकिन  में  कहना  चाहता  g  कि  ये  कम्पनियां  ea

 व्यक्तियों  की  हैं  जो  इनके  श्रंदधारी  हैं  ।  यदि  हमने  इन  कम्पनियों  को  विस्तार  शरीर

 करण  के  लिए  प्रोत्साहन  न  दिया  तो  हम  एक  भ्र ग्र णी  औद्योगिक  राष्ट्र  के  रूप  में  अपना  स्थान  नहीं

 बना  सकेंगे  ।  हम  पहले  ही  काफी  पिछड़े  हुए  हैं  ।  हमने  जिन  विदेशी  राष्ट्रों  से  सहयोग

 उन्होंने  हमें  प्रयोग  की  हुई  मशीनें  बेची  क्योंकि  हमें  इस  बारे  में
 कुछ

 भी  जानकारी
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 नवदीं  at,  हमें  उन्हें  खरीदना  हमें  दबाकर  में  प्रकार  उनके  सहयोग-प्रतिबन्ध  को  मान८ा  पड़ता

 था  क्योंकि  हममें  से  किसी  को  भी  उत्पादन  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  थी  ।

 कर्ब  हम  यह  समझते  हैं  कि  उत्पादन  क्या  श्राघुनिकीकरण  क्या  अब  मगर  हम  ध्यान

 कारखानों  का  प्राघुनिकीकरण  करना  चाहते हैं  तो  क्या  इसे  राष्ट्र-हितों  के  विरुद्ध  माना  जाएगा  या

 बया  ये  हमारे  संविधान  या  अधिनियम  में  बताए  गए  सिद्धान्तों  के  विरुद्ध  होगा  ?

 सभापति  मै  चाहता  ह  कि  एक  मिनट  के  लिए  हम  भूल  जायें  कि  देश  में  63  या

 64  बड़े  एकाधिकार  घराने  हैं  att  यह  सोचें  कि  देश  में  करोड़ों  लोगों  की  जरूरत  की  चीजों  की

 कमी  को  कंसे  पूरा  किया  जा  सकता  है  ?  हम  इस  बात  की  शिकायत  करते  हैं  कि  देश  में  द्रमुक

 बस्तुएं  उपलब्ध  महीं  हैं  ।  इसलिए  इनकी  कालाबाजारी  हैट्रिक  जब  तक  हम  इन  समस्या प्र ों  का

 उत्पादन  बढ़ाकर  समाघान  नद्दी  करेंगे  तब  तक  हम  इसी  प्रकार  दुविधा  में  रहेंगे  ।

 श्री मन  मैं  नहीं  जानता  कि  लाइसेंसिंग  नीति  की  कितनी  प्रशंसा  करू  इसकी  खुद

 ही  आलोचना  करते  रहे  हैं--लेकिन  बिना  इसके  हम  35  वर्षों  में  इतनी  प्रगति  न  कर  पाते  ।  इसके

 साथ  मैं  यह  भी  कहना  arg गा
 कि  बिड़ला  ate  टाटा  ait  प्रत्य  बढ़े  घरानों  के  साथ-साथ  लघु

 उद्योगों  ने  भी  काफी  तरक्की  की  है  ।  देश  में  हजारों  लघु  क्षेत्र  के  निर्माता  हैं  ।  ये  लोग  बड़े

 लाखों  को  सहायक  सामान  उपलब्ध  कराते  ताकि  वे  उपभोक्ता  को  तैयार  सामान  उपलब्ध  करवा

 am  ।  हमें  गव  हैं  कि  पहले  जो  सामान  हम  बाहर  से  मंगवाते  थे  ।  उसका  aa  हम  निर्यात

 कर  रहे  रोक  विदेशों  में  हमारे  सामान  की  काफी  माँग  है  ।  ऐसी  कौन-सी  चीज  है  जिसकी  मांग

 नहीं  है  ?  लेकिन  हम  मांग  के  अनुरूप  उत्पाद  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।  अगर  हम  देश  की  ate  विदेशों

 की  मांग  के  भ्रनुरूप  उत्पादन  नद्दी  कर  में  कहना  चाहूँगा  कि  जो  जोश  देना  में  पैदा  gar

 वह  सब  व्यय  हो  जाएगा  ate  हम  फिर  पिछड़  जायेंगे  |

 देश  में  काफी  संख्या  में  em  मिलें  इन  रुग्ण  मिलों  का  कारण  पैसे  की  कमी

 कौर  इनका  घाटे  में  चलना  है  ।  क्योंकि  एक  सीमा  है  wale  उससे  ग्रीक  यह  उत्पादन  नहीं  कर

 सकती  हैं  ।  मैं  समझता  हु  कि  केवल  हमारा  ही  देश  ऐसा  है  जहां  उत्पादन  पर  प्रतिबन्ध  लगा  gar

 है  ।  हरेक  प्रत्य  देश  चाहता  है  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  उत्पादन  हो  लेकिन  इस  देश  में  उत्पादन

 पर  प्रतिबन्ध  लगा  gat  ौर  ag  भी  ala  वस्तुभ्नों  के  नाम  पर  |

 प्राय  सत्ताधारी  दल  की  बात  कर  रहे  थे  कौर  यह  कह  रहे  थे  कि  मन्त्री  महोदय  यह

 विधेयक  कुछ  स्पष्ट  कारणों  धात  चुनाव  ग्रोवर  राजनैतिक  बातों  arf  के  कारण  लाए  हैं  ।

 मेंने  इस  प्रधिनियम  के  इरादे  के  बारे  में  कुछ  नहीं  जो  कि  mas  मत  के  अनुसार  प्रभी

 तक  पूरा  नहीं
 किया  गया  है  ate  जिससे  ara  लोगों  का  aft  होता है

 ।  इसे  कसे  पूरा  किया

 जाएगा  ?  ऐसा  कौन  सा  प्रस्ताव  है  जिससे  ग्राम  लोगों  का  सहित  होगा  कौर  इसे  इस  प्रकार  करना

 चाहिए  कि  उत्पादन  पर  बुरा  बरसर  न  पड़े  और  इससे  श्राम  लोगों  का  प्रहित  न  हो  ।

 मैं  दि ली  का  प्रतिनिधित्व  करता हूं  कौर  दिल्‍ली  में  हमारी  एक  समस्या है  ।

 पुरानी  दिल्‍ली  गे  CHTAST  क्षेत्र  में  75,000  लघु  ate  घरेलू  उद्योगों  की  इकाइयाँ  हैं  ।  वे
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 एकाधिकार  तथा  aq  रोधक  व्यापारिक  20  1982

 व्यवहार  विधेयक

 भीकम  राम

 पिछले  25  वर्षों  में  ही  पनपी  हैं  ake  वे  इस  कदर  seqigd  कर  रही  हैं  कि  वे  काफी  हद  तक  जनता

 की  जरूरतों  को  पूरा  करती  इसलिए  में  कहना  चाहता  कि

 एक  माननीय  सदस्य :  इस  विधेयक  का  इससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  भी क्राम  जेन  :  इस  विधेयक  का  बड़े  उद्योगों  sala  करीब  65  बड़े  उद्योग  घरानों

 जिन्हें  एकाधिकार  घराने  कहा  जाता  से  ही  सम्बन्ध  है  लेकिन  फिर  यह  उत्पादकता  का  विषय  है

 wit  इसलिए  हमें  इसे  इसी  नजरिए  से  देखना  चाहिए  ।  मेरे  पाल  से  THo  कार  टी०  पी०

 प्रीमियम  के  लाग  होने  के  पिछले  12  वर्षों  में  उद्योग  की  उन्नति  को  धक्का  लगा  है  ।  यह  बरच्छा

 होता  नगर  प्रतिबन्ध  न  लगाये  जाते  ।  मैं  इस  संशोधनकारी  विधेयक  में  किये  गये  उपायों  की

 सराहना  करता  हू  ।  इस  संशोधनकारी  विधेयक  से  उत्पादनकर्तता  अपनी  वर्तमान  क्षमता  से  25%,

 gfar  उत्पादन  कर  सकते  हें  ध्रौर  नगर  वे  ग्रसना  सारा  माल  निर्यात  करते  हैं  तो  वे  किसी  भी

 सीमा  तक  alan  उत्पादन  कर  सकते  हैं  ।  हर  कोई  इस  विधान  का  स्वागत  करेगा  |

 श्रीमान  इसलिए  मेरा  सुभाव  यह है
 कि  हमें  इस  समस्या  को  राजनी  तिक  दृष्टिकोण  से  देखने

 की  बजाय  रोजगर
 ae  वित्तीय  दृष्टि  से  देखना  चाहिये  |  ah  डर  है  कि  झगर  हम

 इसे  इस  दृष्टि  से  नहीं  देखेंगे  ती  बात  कुछ  ale  ही  होगी  ध्रौर  इससे  विस्तार  पर  बरसर  पड़गा  ।

 भारत  एक  विश्वास  राष्ट्र  है  att  कामगारों  के  बल  पर  औद्योगिक  देशों  के  शिखर  पर  पहुँच

 जाएगा  ।  लेकिन  मगर  उन्हें  सही  अवसर  श्योर  प्रोत्साहन  नहीं  प्रदान  करेगी  तो  मुझे  हर  है  कि

 genet  पदा  होंगी  ।  सभी  प्रकार  की  वस्तुयें  के  नियन्त्रण  के  लिए  एक  भारतीय  कम्पनी

 नियम  कौर  उद्योग  ait  श्धितियम  है  ale  इस  एकाधिकार  तथा

 रोधक  व्यापारिक  व्यवहार  विधायक  के  जरिए  उद्योगों  पर  ate  अधिक  नियन्त्रण  लगाया

 जा  रहा  है  ।  इसलिए  में  कहना  चाहता  हूं  कि  ant  हम  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उनको  कौर

 प्रोत्साहन  दे  सकें  तो  यह  ग्राम  जनता  के  हित  में  होगा  ।  हमें  यह  देखता  होगा  कि  कुछ  श्राम  जरूरत

 की  वस्तु  उन्हें  उपलब्ध  हों  ।  ज्यादा  उत्पादन  से  मूल्य  में  काफी  कमी  होगी  |  इससे  उनको

 mee  कौर  भारतीय  वस्तु  उपलब्ध  होंगी  ।

 पे  कुछ  बातें  में  कहना  चाहता हूँ
 ।  में  कहना  चाहूंगा  कि  माननीय  मन्त्री  द्वारा  wa

 बित  संशोधन  को  सदन  द्वारा  स्वीकार  किया  जाए  ।  धन्यवाद  |

 प्रो०  asta  कुमार  मेहता
 सभापति  एक्ट

 झा थिक  सत्ता  के  विकेन्द्रीकरण  का  एक  बहुत  बड़ा  औजार  हो  सकता  था  ।  टी  एक्ट

 के  तहत  बने  हुए  कमीशन  ने  अपने  प्रशासनिक  प्रतिवेदन  में  जो  कुछ  कहा  में  उसको  उद्धत

 करता  इससे  पता  चलेगा  कि  वह  कमीशन  कितना  प्रभावशाली  है  ale  इस  एक्ट  की  कितनी

 उपादेयता है  ।  श्रमिक  शक्ति  के  एकीकरण  के  मामलों  की  जांच  के  मामले  male  को  बहुत

 ही  कम  भूमिका  सदा  करनी  होती  क्योंकि  यह  केवल  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रेषित  मामलों  की

 ही  जांच  कर  सकता  है  ।
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 व्यवहार  विधेयक

 सरकार  द्वारा  बताई  गई  स्थिति  भविष्य  में  ऐसे  मामलों  की  संख्या  ait  भी  बहुत  कम

 ही  जायेगी  ।

 मुझ  प्रसन्नता  है  कि  मंत्री  महोदय  या  सरकार  ने  यह  समय  लिया
 है

 कि  एक्ट  में
 त्रुटियाँ

 इसी  कारण  इसके  संशोधन  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  किन्तु  यह  व्यवस्था  खंडों  में  क्यों  की  जा

 रही  जब  सरकार  समिति  है  कि  इस  बारे  में  एक  क।म्प्रहिंसिव  बिल  लाने  की  श्रावद्यकता

 तो  फिर  यह  संशोधन  छोटे-छोटे  संजो  खण्डों  में  क्यों  किया  जा  रहा

 श्रीमती  कृष्णा  साही  माननीय  सदस्य  की  आवाज  सुनाई  नहीं  दे  रही  है  ।  ag

 माइक  पर  बोलें  |

 श्री  जय पाल सिह  कश्यप  इनको  देश  कौर  पब्लिक  की  आवाज  सुनाई  नहीं

 देती  ।  यहाँ  पर  एम०  पी०  की  अ्रावाज  सुनाई  नहीं  देती

 प्रो ०  gata  कुमार  मेहता  :  प्रंडरटेकिंगਂ  की  जो  परिभाषा  की  गई  उसको

 घोर  सुदृढ़  करने  की  प्रावइयकता  है  ।  नई  परिभाषा  उत्पादन  को  आधार  माना  गया  है  |  इसमें

 क  गया  है  कि  यदि  लाइसंस्ड  कैपेसिटी  का  एक-चौथाई  उत्पादन  तो  ag  इस  एक्ट  के  aga

 कराएगा  ।  वह  काफी  नहीं  क्योंकि  सरकार  अपनी  औद्योगिक  नीति  के  जिन  कम्पनियां

 कौर  कार्पोरेदान्ज  ने  शअ्रसंवैधानिक  तरीके  से  पति  लाइसेंस  कैपेसिटी  से  ध्रधघिक  का  इनस्टालेशन

 कर  लिया  उसको  रेगुलराइज  करने  जा  रही  है  ।  तो  जो  लाइसेस्ड  कैपेसिटी  का  एक-चौथाई

 हिस्सा  उत्पादन  उसके  भ्रनुसार  परिभाषा  करना  किसी  प्रकार  उचित  नहीं  है  ।

 अगर  केन्द्रीय  सरकार  की  इच्छा  हुई  तो  किसी  उपक्रम  के  विस्तार  agar  बड़े  घराने  के

 द्वारा  किसी  नये  उपक्रम  को  स्थापित  करने  के  waar  को  कमीशन  के  पास  रेफरेंस  के  लिए  भेजने

 का  प्रावधान है  ।  इस  प्रावधान  के  कारण  ही  इस  एक्ट  की  सारी  उपादेयता  समाप्त  हो  जाती है

 कौर  भ्रायोग  केवल  सिफारिशी  आयोग  में  परिवर्तित  हो  जाता  है  ।  मत  सुभाव  है  कि  इस  प्रकार

 के  सभी  प्रतिवेदनों  को  श्रनिवायं  रूप  से  आयोग  के  पास  भेजने  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।

 यदि  ऐसा  संशोधन  आपका  होता  तो  व्यापक  रूप  से  उसका  स्वागत  किया  जा  सकता  था  |

 आयोग  पर  श्रमिक  सत्ता  केन्द्रीयकरण  रोकने  में  cage  होने  तथा  इण्डस्ट्रियल  ग्रोथ  को

 रोकने  का भ्रारोप  लगाया  गया  है  ।  इसको  दूर  करने  के  लिए  कुछ  एसे  प्रावधान  करने  चाहिए  थे  wie

 जो  एन्टरप्रिन्योर  हैं  उन्हें  afaarz  दिया  जाना  चाहिए  था  कि  वे  नगर  ag  पावें  कि

 बेटे  इन् ट्रस्ट  यानी  बड़े  घराने  या  एकाधिकार  वाली  जो  कम्पनियाँ  ag  नौकरशाही  को

 मेनिपुलेट  करके  उनके  रास्ते  में  रोड़ा  झटका  कर  उन्हें  निरुत्साहित  कर  रही  है  तो  सीधे  grata  के

 पास  अपना  निवेदन  कर  दें  प्रौढ़  ग्रा योग  निष्पक्ष  रूप  से  जांच-पड़ताल  करके  श्रवन  सिफारिश  दे  ।

 wal  जो  प्रावधान  है  उसमें  आयोग  को  केवल  एक  सिफारिशी  संस्था  के  रूप  में  परिणत  कर  दिया

 गया  है  ।  यदि  प्राप  पिछले  रिका  को  देखें  तो  पता  चन  जयेगा  कि  प्रयोग  के  पास  बहुत  कम

 कम्पनियों  को  रेफर  किया  गया  है  ale  इसमें  बहुत  कम  काम  छुपा  है  जबकि  वहाँ  पर  कम  से  कम

 समय  में  भ्रमित  से  अधिक  केसेज  निपटारा  होना  चाहिए  था  ।
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 29  1904  एकाधिकार  तथा  श्रवरोघक  व्यापारिक

 व्यवहार

 विधेयक

 श्री  जीत  कुमार

 इसके  प्रति  रिक्त  में  प्रावधान  किया  गया  है  :

 (1)  केन्द्रीय  राजपत्र  में  श्रघिसूचना  यह  निदेश  दे  सकेगी  कि  ण

 शिवं धन ों  आर  शर्तों  के  ग्रीन  रहते  हुए  जो  अधिसूचना  में  कीर्ति  दिष्ट  की  धारा  21  या  22

 के  सभी  या  कोई  उपबंध  किसी  ऐसी  प्रस्थापना  को  लागू  नहीं  होंगे  परन्तु  किसी  उद्योग  बा

 सेवा  को  इस  प्रकार  तबर  तक  विनिर्दिष्ट  नहीं  किया  जब  तक  केन्द्रीय  सरकार  का  सभी

 सुसंगत  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  समाघान  नहीं  हो  जाता  है  कि  ag  उच्च  राष्ट्रीय

 मिलता  की  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  ने  जो  सारे  अघिकार  स्वयं  ही  श्रघिगुहीत  कर  लिए  हैं  उसके

 उपरान्त  इस  AAT  की  आवश्यकता  ही  क्या  रह  जाती  केवल  जाँच  करने  ग्रोवर  जाँच  करके

 ग्लानि  सीमा  रिंद  देने  के  लिए  ?  इस  grace  पर  में  खास  तौर  से  इस  प्रवधान  का  विरोध  करता

 हूँ  बैसे  तो  पूरा  संशोधन  विधेयक  ही  स्वागत-योग्य  नहीं  है  ।  जब  श्राप  कां्रिहेंसिव  बिल  लाने  की

 बात  करते  हैं  तब  आपको  कांप्रिहंसिव  बिल  यहाँ  पर  लाना  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  ही  में  ग्रसना  वक्तव्य  समाप्त  करता  हूं  |  घन्यवाद  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणिप्रही  :  सभापति  जहाँ  तक  सदन  के  इस  पक्ष

 का  सम्बन्ध  हम  हमेशा  अपनी  प्रथंव्यपस्था  की  वास्तविक  feafa  शौर  उज्जवल  पक्ष  को

 देखते  हैं  न  कि  श्रन्घकार  पूर्ण  पक्ष  को  ।

 यह  बहुत  ख़शी  की  बात  है  कि  मंत्रि  महोदय  ने  सभा  में  इस  संशोधनकारी

 विधेयक  को  पेश  करते  समय  उन्होंने  जोरदार  शब्दों  में  हमारे  दल  कौर  हमारी  सरकार  के  इस

 बचन  को  दोहराया  है  कि  देश  की  श्रमिक  शक्ति  कुछेक  हाथों  एकाधिकार  घरानों  के  हाथों  में

 नहीं  रखनी  चाहिए  ।

 इस  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  अधिनियम  की  एक  काफी  लम्बी

 पृष्ठभूमि  i  कॉग्रेस  दल  ने  1965  से  1975  के  बीच  एक  साहसी  लड़ाई  लड़ी  जिसे  सारा

 राष्ट्र  जानता  है  ।  कांग्रेस  जनों  को  1971  के  उन  दिनों  से  प्रेरणा  लेनी  चाहिए  जब  सदन  में  यह

 एकाधिकार
 तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  विधेयक  पेश  किया  गया  था  ।

 हम  इस  दयालदास  भूत  को  नहीं  मुला  सकते  |

 इतिहास  ate  प्रक्षेपास्त्र  के  छात्र  की  हैसियत  मैं  कई  बार  यह  नहीं  समक्ष  सकता  कि

 हमारे  प्रगतिवादी-दिमाग  वाले  लोग  कौर  हमारे  देश  के  वाम  पंथी  जो  हमेशा  ही  यह  सोचते  कि

 बे  देश  की  प्रगति  की  बात  सोचते  यह  हमेशा  क्यों  सोचते  रहते  हैं  कि  हम  हर  बात  म्रत्तर्राष्ट्रीय

 मुद्रा  कोष  के  निदेशों  पर  ही  करते  हमारा  एक  स्वतन्त्र  देश  है  शौर  एक  प्रमुत्व-सम्पन्न

 राष्ट्र  है  यह  सदन  हमारे  देश  की  एक  प्रभुत्व  सम्पन्न  संस्था  नगर  हम  यह
 नी

 we  कि  कोप  के  निदेशों  के  कारण  ही  सुबह  11  बजे  स  सायं 6  बजे  तक  सब  कुछ  करते

 हैं  तो  यह  एक  पम्प  राष्ट्र  प्र  प्रमुख-सम्पत्ति  देश के
 नागरिकों  के  लिए  ठोक
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 व्यवहार  विधेयक

 वादन

 न  होगा  ।  हम  यह  रच्छ  तरह  जीतत ेहैं  कि  चीन  जेसे  देश  daw  राष्ट्र  के  निर्माण के

 लिए  कोष  से  सहायता  प्राप्त  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  चीन  कोई  दक्षिण  पंथी  राष्ट्र  नहीं

 यह  वामपंथी  है  ।  हमें  हमेशा  इसके  बारे  में  चिंतित  नहीं  रहना  चाहिए  ।

 इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  हमें  अपने  देश  में  इस  समय  आधुनिकीकरण  की  श्रविलम्बं

 ध्रावस्यकता  है  ale  जिस  प्रकार  हमारा  व्यापार  घाटा  बढ़ता  जा  रहा  है  उसको  देखते  हुए  हमें

 अपने  निर्यात  ate  उत्पादकता  को  बढ़ाने  के  तत्काल  कदम  उठाने  क्योंकि  इस  समय  हमारा

 व्यापार  घाटा  5,000  करोड़  रुपये  से  भी  ग्रसित  का  है  ।  हम  इसकी  पूर्ति  करना  चाहतें  हमें

 झपनी  राष्ट्रीय  प्राथमिकताओं  को  भी  तय  करना  होगा  ate  इस  पृष्ठभूमि  में  यह  छोटा  सा

 संशोधनकारी  विधेयक  उपयुक्त  समय  पर  लाया  गया  है  जी  कि  ug  fear  में  उड़ाया  गया

 कदम है  ।

 मगर  में  माननीय  से  एक  बात  का  शरीर  निवेदन  करना  चाहूंगा  |  एकाधिकार  तथा

 sates  व्यापारिक  व्यवहार  भ्र घि नियम  से  संशोधन  करने  के  लिए  एक  व्यापक  विधेयक  लाने

 का  प्रस्ताव  शायद  लगभग  600  संशोधन  प्रस्तुत  किये  गये  थे  ।  am  नहीं  पता  कि  केवल  तीन

 चार  संशोधनों  वाला  ही  यह  विधेयक  क्यों  लाया  गया  है  ।  परन्तु  में  ota  करता  हु  कि  आगामी

 कुछ  ही  महीनों  में  एक  व्यापक  विधेयक  लाया  जायेगा  सनौर  जो  उद्दीन  हम  प्राप्त  करना  चाहते  हैं

 वे  सभी  प्राप्त  कर  लिये  जायेंगे  ।

 इस  विधेयक  की  दूसरी  अच्छी  विशेषता  प्रदान  उपक्रमों  की  परिभाषा  का  संशोधन  है

 इससे  प्रधान  कम्पनियों  की  सूची  में  कुछ  ate  कम्पनियाँ  श्र  जायेंगी  ।  फिलहाल  ऐसे  उपक्रमों

 की  संख्या  90  है  क्योंकि  प्रधानता  की  परिभाषा  के  एक-तिहाई  से  एक-चौथाई  के  प्रस्तावित

 aaa के  कारण  तीस से  चालीस  तक  ate  कम्पनियाँ  प्रधान  कम्पनियों  के  श्रन्तगंत  at

 जायेंगी  ।

 फिलहाल  एकाधिकार  तथा  प्रतिरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  प्रीमियम  की  22  के

 प्रावधानों  के  ग्रन्तगंत  प्रधान  कम्पनियों  को  केन्द्र  के  पूर्वानुमोदन  के  बिना  नये  उत्पादनों  के  लिए

 नये  उपक्रमों  की  स्थापना  की  अनुमति  है  ।  मगर  धारा  22  के  प्रस्तावित  संशोधन  से  अधिष्ठायी

 कम्पनियों  को  भी  केन्द्र  की  स्वीकृति  लेनी  पड़ेगी  |  ऐसी  स्थिति  में  हम  यह  सोच  सकते  हैं  कि  उनको

 अनुमति  दी  जाये  या  नहीं  ate  किस  क्षेत्र  में  हम  विस्तार  कर  सकते  फिर  किस  में  नहीं  ।  इससे

 हमें  काफी  सहायता  मिलेगी  ।

 जहाँ  तक  निर्यातोन्मुख  उद्योगों  का  सम्बन्ध  am  नहीं  मालूम  कि  माननीय  मंत्री  ने

 कहाँ  तक  सूचना  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  किया  परन्तु  मेरे  पाप  इनके  बारे  में  अपनी  सूचना

 wa  प्रतिशत  निर्यातोन्मुख  उद्योग  स्थापित  करने  की  योजना  1980  में  शुरू  की  गयी  थी  शौर

 110  इकाई  स्थापित  की  जाती  थीं  परन्तु  इन  दो  वर्षों  में  aa  तक  केवल  दो  इकाइयाँ  ही  स्थापित

 की  गयी  हैं  ot  हानि  की  प्रतिपूर्ति  के  लिए  हम  जो  नकद-प्रतिपूर्ति  भत्ता  दे  रहे  उससे  भोरी

 व्यापार  घाटा  होता  रहा  अरब  राष्ट्रीय  प्राथमिकता  वाले  तथा  शत  प्रतिशत  निर्यातोन्मुख

 उद्योगों  को  अपना  उत्पादन  बढ़ाने  की
 छूट

 मिलेगी  |  ये  संशोधन  स्वागत  योग्य  हैं  ।
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 व्यवहार  विधेयक

 श्री  चिन्तामणी  पाणि प्रा ही ]

 जैसा  कि  मेंने  आरम्भ  में  कहा  हमारी  पार्टी  कुछ  प्रगतिवादी  विचारों  के  प्रति  वचनबद्ध

 है  शरीर  हम  हमेशा  हर  बात  को  उसी  दृष्टि  से  देखते  सभापति  महोदय  में  खुश  हूं  कि  आपने

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  श्रापों  की  रिपोर्ट  से  पढ़ा  कि  orale  को  कुछ

 maa  कंपे  मिले  ।  इन  सब  बातों  की  पुनरीक्षा  की  जा  रही  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  कौर

 जाँच  की  जा  रही  है  ।  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  39  में  निहित  राज्य  के  नीति  निर्देशक  सिद्धांतों

 द्वारा  राज्यों  को  यह  सुनिचित  करने  का  रादेश  दिया  गगरा  है  कि  समुदाय  के  भौतिक  संसाधनों

 के  स्वामित्व  ute  नियन्त्रण  का  वितरण  इस  प्रकार  किया  जाये  जिससे  सर्वोत्तम  ढंग  से  सब

 लोगों  का  भला  हो  ।  इससे  art  निर्देश  दिया  गया  है  कि  gifaw  व्यवस्था  इत  प्रकार  चलाई  जाये

 कि  जिससे  कि  धन  ate  उत्पादन  के  साधनों  का  कछ  लोगों  के  हाथों  में  केन्द्रीयकरण  न  हो  जाये

 जिससे  सर्वसाधारण  का  सहित  हो  ।

 भी  मूल  चन्द  डागा  :  इससे  क्या  उपलब्धि  हुई

 श्री  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो  :  उनके  कहने  ae  हमारे  कहने  में  बड़ा  rat

 है  ।  में  निष्पक्ष  भाव  से  बोल  रहा  हूँ  धौर  श्राप  व्यव्तिपरकता के
 भाव  से  बोल  रहे  इसलिए

 माननीय
 मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  कि  इन  बातों  पर  पूर्ण  रूप  से  ध्यान  दिया  जाये  ।

 में  अ्रयनी  बात  को  स्पष्ट  करने  के  लिए  1972  तथा  1980  के  दौरान  ऐसे  औद्योगिक

 गृहों  की  परिसम्पत्तियों  का  विवरण  नीचे  दे  रहा  हु

 नाम  1979  में  पेरिस  सम्पत्तियाँ  1980  में  परिसम्पत्तियों

 टाटा  1309  करोड़  ह  538  करोड़
 1A  ४ क  eRTTz GOL  फारसी बिरला  1309  करोड़

 मफतलाल  371  करोड़  427  करोड़

 जे०  के०  सि हाँ निया  352.53  करोड़  412  करोड़

 348.06  करोड़ थापड़  291.01  करोड़

 TIF 0  सी ०  भाई  235.55  करोड़  343.01  करोड़
 #  हे  हा  mo. 4

 सारा  भाई  249,52  करोड़  ne  oF  2  करोड़

 274.51  करोड़ सी०  सी ०
 211.96  करोड़

 244,20  करोड़  264.33  करोड़
 बंदर

 श्री  राम  208.65  करोड़  24  1.00  करोड़

 1969  में  20  बड़े  प्रौद्योगिक  गृहों  की  परिसम्पत्तियों  2,430.61  करोड़  रु०  की  थी  ।

 1975  में  यह  बढ़कर  4465.17  करोड़  रु०  की  हो  गयीं  प्रौढ़  1980  में  10  बड़े  प्रौद्योगिक

 gN है  े
 हों  की  परिसम्पत्तियाँ  5596.85  क  Ye  रु०  हो  गयीं  ।

 दूसरे
 10

 गृहों  को  इसमें  सम्मिलित  नहीं

 किया  गया  ।
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 व्यवहार  विधेयक

 विभिनन  प्रौद्योगिक  गृहों  के  उपक्रमों  की  कुल  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :

 दादा  का  40  उपक्रम

 बिरला  62

 मत  लाल  24

 जे०  के ०  सिहाँनियाँ  32

 थापर  31

 सारा  भाई  13

 बंदर  45

 ए०  सी०  ato  5

 7 कराई  सी०  अरई ०

 श्री  राम  13

 इसकी  कोई  सीमा  नहीं  एक  बार  काम  YS  करने  पर  वे  बढ़ते  जाते  हैं  ।  इसकी  कोई

 सीमा  नही ं।

 हमने  ay  चुनाव  धोषणा-पत्र  में  एक  वचन  दिया हैं
 कि  हमने  एकाधिकार  गृहों  की

 शक्ति  को  कम  करते  का  निद्य  कर  लिया  है  ate  मन  पुरा  निश्चय  है  कि  हमारी  सरकार  ऐसा

 करने  के  निए  पूरी  तरह  से  कटिबद्ध  है  प्रौढ़  हमारी  पार्टी  उन  areal  को  पूरा  करती  है  जिनका  हमें

 पालन  करना  है  ।

 इसलिए  इस  निष्पक्ष  शर्तों  तथा  लोगों  को  दिए  गए  वचनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  में  इस

 संशोधनकारी  विधेयक  का  स्वागत  करता  F  कौर  साथ  ही  साथ  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करता

 हु  कि  ag  प्रपने  वायदे  के  ग्रुप  एक  व्यापक  fata  लायें  ताकि  कुछ  बड़े  प्रौद्योगिक  गृहों

 के  हाथों  में  वित्तीय  शक्ति  के  केन्द्रीयकरण  को  रोकने  के  हमारे  मुख्य  उद्देश्य  को  प्राप्त  किया

 सके  शोर  प्रतीक  से  प्रिक  घन  सामान्य  लोगों  के  हाथों  में  जा  सके  |

 महोदय  प्राकार  मालूम  है  कि  हमारा  पूरा  कार्यक्रम  लोगों  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर

 उठाना  है  ध्रौर  हमने  लाखों  लोगों  की  प्राथमिक  रूप  से  सहायता  की  है  |

 हमने  dat  का  राष्ट्रीयकरण  क्यों  किया  है  ?  ag  इसलिए  क्योंकि  हम  चाहते  थे  कि  घन

 गाँवों  में  गरीब  लोगों  के  पास  जाना  चाहिए  ।  यहीं  हमारा  वचन  तथा  उपाय  है  ।

 इसलिए  माननीय  मन्त्री  द्वारा  प्रस्तुत  शए  गए  विधेयक  को  पूर्ण  रूप  से  समथन  करने  के

 साथ-साथ  में  मननीय  मन्त्री  से  निवेदन  करूगा  कि  वे  उन  विषधनिष्ठ  aal  पर  ध्यान  दें  ताकि  हम

 झपने  उन  ग्रा दर्श ों  के  प्रति  जिनका  हमने  1971  से  लेकर  पालन  किया  सच्चे  रह  सकें  और

 हम  उस  भावना  को  जारी  रख  सकें  जो  वास्तव  में  देत  की  सभी  उचित  तथा  प्रगतिवादी  झाड़ियों
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 व्यवहार  विधेयक

 चिन्तामणि

 को  एक  जगह  जोड़  ताकि  हम  प्रतिक्रियावाद  शक्तियों  का  मुकाबला  कर  सकें  प्रो  उनसे  लड़

 सकें  at  जो  भी  लड़ाई  वे  हमारे  विरुद्ध  लड़ें  उनमें  उन  सबको  पराजित  कर  सकें  ।

 श्रीमती  गोता  मुखर्जी  :  विधेयक  पर  चर्चा  करने  से  पहले  में  अपने  आपको  तथा

 सभा  के  माननीय  सदस्यों  को  ए०  भाई  सी ०  alo  की  ग्रामीण  कार्यक्रम  समिति  की  रिपोर्ट  के

 बारे  में  याद  दिलाना  चाहूंगी  जो  जनवरी  1948  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।  उस  समिति  की  अध्यक्षता

 नेहरू  जी  द्वारा  की  गई  थी  ।  माननीय  रंगा जी  भी  उसमें  थे  ।  उनको  याद  होगा  कि  इसमें  सभी

 मुख्य  जिनमें  बेकिंग  तथा  बीमा  भी  सम्मिलित  के  राष्ट्रीयकरण  की  सिफारिश  की

 गयी  थी  ।  उस  समिति  ने  एकारधघिकारियों  की  परिभाषा  ऐसे  उद्योगों  के  रूप  में  की  थी  जो  एक  से

 alae  राज्यों  में  चल  रहे  हों  ।  उसने  यह  भी  सिफारिश  की  थी  कि  यह  राष्ट्रीयकरण  ana  पाँच

 वर्षों  के  ध्रस्दर-ध्रत्दर  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 मत  मझ  पूरा  निश्चय  है  कि  जो  व्यक्ति  उस  समिति  में  थे  ale  जो  कॉग्रेस  की  शपथ  लेते

 हैं  वे  सभी  इस  दुर्भाग्परिद्याली  संकल्प  के  बारे  में  पूर्ण  रूप  से  भूल  गए  हैं  ।  यदि  में  उनको  इस  बात

 को  याद  fear  गी  तो  भरमे  यह  कहा  जायेगा  कि  साम्यवादी  हर  वस्तु  के  राष्ट्रीयकरण  की  बात

 करते  कुछ  भी  हो  ata  में  उनको  उसकी  याद  दिलाना  चाहूंगी  ।

 में  इस  बात  पर  क्यों  गयी  ?  यह  इसलिए  क्योंकि  हमारे  विधान  में  बहुत  सी  बातें  लिखी

 होती  परन्तु  हलवे  का  स्वाद  तो  खाने  में  होता  है  भ्रर्धात  देखना  यह  होता  है  कि  किसी

 विधान  को  किस  प्रकार  कार्यान्वित  किया  जाता  है  ।
 ag

 सबसे  महत्त्वपूर्ण  बात है
 ।

 मेरा  ana  बहुत  ही  सीमित  है  ।  में  दोबारा  एकाधिकार  गृहों  की  सम्पत्तियों  में  हुई  भारी

 बुद्धि  को  नहीं  न  केवल  एक घि का र  गृहों  की  afes  गेर-एकाधिकार  बड़े  व्यापारिक

 गृहों  की  भी  जो  करि  तथाकथित  एम०  कार  टी
 ०

 पी०  प्र घिन नियम  के  श्रन्तगंत  नहीं  परन्तु

 सभी  व्यवहारिक  उर्दू  इयों  के  लिए  एकाधिकार  गृह  यह  सब  महोदय  आपने  तथा  चिन्तामणि

 पाणि गृही  ने  पहले  ही  कह  दिया  है  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  अपनी  जबान  से  इस  सरकार  की  नीतियों  का  anda  करते  हैं

 उनके  भाषण  का  पहला  श्रद्धा  भाग  वास्तव  में  मनोरंजन  का  ही  था  केवल  पिछले  भाग  में  ही

 उन्होंने  बातें  प्रस्तुत  की  हैं  ।  इसलिए  मक  उनको  दोहराने  की  प्रावश्यकता  नहों है
 |

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  आपको  सारा  भाषण  पढ़ना  चाहिए  इसका  एक  हिस्सा  नहीं  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  परन्तु  हमें  यह  नहीं  मिलना  चाहिए  कि  एकाधिकार  तथा  उच्च

 गृहों
 की  परिसम्पत्तियों  में  भारी  वृद्धि  हुई  है  ।

 aa  में  विशिष्ट  अधिनियम  ग्रथित  एकाधिकार  एवं  प्रतिरोधक  व्यपारिक  व्यावहार

 नियम  तथा  सम्बन्धित  afafaqa  भ्रर्थात  उद्योग  एवं  विनियमन  )  अधिनियम  पर  जाती

 हूं  ।  स्पष्ठ  शब्दों  अपन  सभी  ने  इस  विधेयक  विशेष  के  बारे  में  इस  बात  की  श्योर  ध्यान  दिलाया है
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 व्यवहार  विधेयक
 लाा

 कि  एक  व्यापक  विधेयक  से  पहले  इसको  क्यों  लाया  गया  ।  में  समिति हं  कि  एक  आकर  तो  यह

 कार्य  निष्पादन  को  गति  देने  तथा  दूसरी  घोर  जो  कुछ  वे  भविष्य  में  करेंगे  उसको  स्पष्ट  करने  तथा

 उस  पर  स्वीकृति  लेने  के  लिए  किया  है  ।  दोनों  एक  ही  में  निहित  श्री  पाणिग्रहण  सभी  चीजें

 एक  ही  में  निहित  देखी  जा  सकता  हैं  कौर  वेसे
 ही

 आपके  पाइन्ट  ।  आपका  पहले  भाग  तथा

 अन्तिम  भाग  में  बहुत  afr  प्रस्तर  है  ।

 परन्तु  इस  पर  जाने  से  पहले  में  कहना  चाहूँगी  कि  सम्पूर्ण  एकाधिकार  एवं  अवरोधक

 व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  को  सरकारी  रूप  से  समाप्त  करना  बेहतर  क्योंकि  सभी  प्रकार  से

 देखा  जाये  तो  यह  नहीं  के  बराबर  |  बल्कि  यह  कहा  जाना  चाहिए  कि  इसको  कभी  कायें रूप  ही

 नहीं  दिया  ।  श्राप  देखिए  लाइसेन्स  देने  की  नीति  को  कैसे  लागू  किया  गया  है  ।  मेर  पास

 लाइसन्स  देने  की  नीति  की  सभी  अ्रवस्थाप्रों  पर  जाने  का  समय  नकदी--इसको  fea  प्रकार  से

 निष्प्रभावी  किया  गया  ate  क्या  किया  पया |  में  श्री  तिवारी  के  ofan  अधिनियम  भ्रथधात  22

 ara  को  सभा  में  उनके  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  का  हवाला  दू  गी  ।  जैसा  कि  उद्योगपतियों  ने

 मंत्री  ने  वास्तविकता  पर  ध्यान  दिया  अर्थात  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  कहा  है  कि  व्यवहारिक

 रूप  से  सारी  भ्रमित  क्षमता  की  अनुमति  दे  दी  कौर  इसके  अलावा  ही  25%,  क्षमता

 होगी  ।  फिर  25%  अधिक  क्षमता  ate  होगी  ।  यह  sea  वस्वृश्नों  के  लिए  होगी  जैसे  उपस्कर

 शादी  |  कौर  इस  सबके  ऊपर  जो  पहले  से  उत्पन्न  की  जा  रही  है  वह  श्रीमती  भोर  33%

 ध्रधिक्षमता  az  |

 श्री  परांजपे  से  लेकर  श्री  गोयल  तक  कुछ  प्रसिद्ध  श्रथंदास्त्रियों  जिनका  उन्होंने  सदमे

 दिया  गणना  की  है  कि  इस  प्रकार  सेਂ  उनमें  से  जिसने  क्षमता  की  सितारों  का  उल्लंघन

 किया  श्री  वर्तमान  नियमों  के  ग्रन्तगंत  वैधानिक  रूप  से  अपनी  लाइसेन्स  क्षमता  से  200%

 शौर  कुछ  कहत ेहैं  कि  400%  तव  प्रतीक  उत्पादन  कर  क्या  स्थिति  है  ?  श्राप  30  जुन

 1982  के  पड  के  पृष्ठ  115  को  इसमें  क्या  लिखा

 लीवर  की  पग्रनुज्ञप्त  क्षमता  70,018  टन  साबुन  की  है  ,  परन्तु  उसने

 1,62,278  टन  का  उत्पादन  किया  है  ।  इसी  प्रकार  Fo  एल०  मोरी सन्स  की  डेडिकेटेड

 टूथपेस्ट  की  अ्रनुज्ञप्त  क्षमता  31,250  कि०  ग्रा०
 की  है  परन्तु  उत्पादन  67,196

 fo  प्रा०  झा  है  1.0

 mat  लघु  उद्योग  क्षेत्र  की  वस्तुएं  हैं--साबुन  आर  मेडिकेटेड  टूथ  पेस्ट  ।  परन्तु  क्या

 पिछले  तीस  वर्षों  में  amt  कभी  किसी  को  दण्ड  दिया  है  ?  क्षमता  से  भ्ररघिक  उत्पादन  के  लिए

 एक  मामले  में  भी  मुकदमा  नहीं  चलाया  गया  शब  उन्होंने  इसको  विनियमित  कर  दिया  ।  कैसी

 बढ़िया  बात  आपकी  सम्पूर्ण  लाइसेंसिंग  प्रणाली  का  मजाक  बन  गया  है  |

 इन  परिस्थितियों  जो  विधेयक  श्राप  पेशा  कर  रहे  उसके  बारे  में  शापने  कहा

 है
 कि  हमने  पंक्चर  समिति  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखा  है  ate  यही  कारण  है  हमने  इसे

 एक-तिहाई  की  प्रपेक्षा  एक-चौथाई  कर  दिया  है  ।  हम  कितने  प्रगतिशील  हैं  ग्राही  ।”  इस  एक-चौथाई
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 ब्यवद्दार  विधेयक
 या  ह  —ee

 गीता

 के  बारे  में  सच्चर  समिति  ने  mex  शिफा  रिणों  की  जिन  पर  तनिक  भी  विचार  नहीं  किया

 गया  ऐसा  मूल  से  नहीं  हुमा  पह  इरादतन  गया  है  ।  प्राय  देखें  कि  सच्चर  समिति ने

 पेराग्राफ  19.4  से  19.7  में  कया  सिफारिशें  की  हैं  ।  इसमें  प्रत्य  कई  कमियों  की  ae  भी  ध्यान

 दिलाया  उदाहरण  के  लिएप्राप  आंकड़े  कैसे  एकत्र  करते  हैं  ?  उत्पादन  कोन  कर  रहा  है

 किस  वस्तु  का  उत्पादन  किया  जा  रहा  है  atfa  ?  इसमें  इस  प्रकार  कहा  गया  z—

 कार्य  जो  एम०  कार  टी०  पी०  अधिनियम  लागू  करता  के

 पास  इन  कम्पनियों  द्वारा  उत्पादित  वस्तुझ्नों  से  सम्बन्धित  आंकड़े  अथवा  इन  कम्पनियों

 द्वारा  दी  जाने  वाली  सेवाशर्तों  को  एकत्र  उन्हें  ठीक  रखने  से  कौर  उसके  प्रदान

 के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  इसकी  बजाय  यह  डी०  जी०  टी ०  डो०  जैसे  अन्य  विभागों

 mit  एजेंसियों  नीमच  करता

 में  सच  कह  रहो  इनके  पास  विश्वसनीय  ates  नहीं  ara  किस  भ्राता  पर  as

 कार्य  कर  रहे  हैं  ?  क्या  आपने  इस  सम्बन्ध  में  सच्चर  समिति  द्वारा  की  गई  सभी  सिफारिशों  को

 लागू  किया  है  ?  कया  श्राप  प्रांकड़ों  में  वृद्धि  करने  कौर  उन्हें  वास्तविक  बनाने  के  लिए  किसी  क्रिया

 fafa  का  पता  लगा  रहे  हैं  ?  सच्चर  समिति  ने  एक  अन्य  सिफारि दा  ale  की  है  जिससे  ag

 कहा  गया

 शाम  की  परिभाषा  के  श्रन्तगंत  वे  पू  जीनिवेश  कम्पनियाँ  जो  स्टारों  तथा

 दायरों  सम्बन्धी  MAAN  खनन  अथवा  मछली  कौर  पशु  उत्पादों  के  परिष्करण

 सम्बन्धी  यें  में  लगी  हुई  हैं  वे  इस  परिभाषा  के  ग्रन्तगंत  नहीं  ray  ही

 सच्चर  समिति  चाहती  थी  कि  उन  विस्तारों  को  भी  परिभाषा  में  शामिल  किया  जाए

 उन्हें  इस  परिभाषा  के  श्रन्तगंत  क्यों  नहीं  रखा  गया  है  ?  यह  भी  सच्चर  समिति  की  सिफारि दा

 श्राप  उस  बारे  में  चुप  कौर  afafaaay  को

 मजाक  बना  दिया  गया  है  ।

 भ्रांति  खंड  स्वविवेक  सम्बन्धी  शक्तियों  के  बारे  में  है  |

 विधेयक  का  सारा  seer  कार्यपालिका  के  हाथों  से  स्वविवेक  की  शक्ति  को  छीनना

 उन्हें  जो  भी  रियायतें  दी  गई  उनसे  वे  सन्तुष्ट  नहीं  ate  ak  भी  ake  माँगें  कर  रहे

 घौर  भी  धिक  की  श्रावस्यकता  होगी  ताकि  किसी  ae  कानून  को  लाये  बिना  एक  maa  में

 यह  किया  जा  सके  ।  जेसा  कि  प्रा पने  स्वयं  कहा  एकाघिकारवादी  कम्पनियों  को  मापने  site

 लित  करने  का  काम  आयोग  कों  नहीं  सौंपा  गया  है  सनौर  पहली  सरकार  ने  यह  किया  है  |

 मुक्के  afar  बात  ag  कहनी  है  कि  आयोग  की  यदि  कुछ  प्रतिष्ठा  थी  तो  वहू  श्री  उसे

 खो  चुका है  ।  आयोग  की  बठक में  सारे  निर्धारित  सदस्य  कभी  भी  भाग  नहीं  कभी  दो

 सदस्य  होते  कभी  कभी  वहाँ  कुल  सदस्य  संख्या  घ्राण  से  भी  कम  सदस्य  होते हैं  ।  आयोग

 के  प्रति  यह  सब  ध्रपनाया  गया  था  ।  पहले  के  किसी  अध्यक्ष  ने  कुछ  भ्रमित  दाढ़ियाँ  चाहीं  ।  लेकिन

 सरकार  ने  जो  वर्तमान  अध्यक्ष  चुना  है  वह  पूरी  तरह  सरकार  के  कहे  अनुसार  कार्य  करने  के  लिए
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 Neen  ee SEE  ee

 तैयार  है  ।  वर्तमान  न्यायाधीश  मधुसूदन  ने  ae.  अधिनियम  के  द्वारा

 ज्यादा  शक्तियाँ  क्यों  दी  जानी  चाहिए  ?  में  किसी  को  कष्ट  पहुँचाना  नहीं  चाहता  म  श्राप  सख्ती

 किए  बिना  एकाधिकार  पर  पाबंदी  कसे  कर  सकते  हैं  ?  यह  वास्तव में  ही  एक  श्रहिसात्मक

 तरीका  जिसे  धरती  पर  कोई  भी  नहीं  निभा  कौर  यदि  ग्रुप  सोचते  हैं  कि  श्राप  इसे

 निभा  रहे  तो  ae  missy  नन मख [ह ||  है  ।  में  दूसरे  पक्ष  के  सज्जन  को  बता  देना  चाहती  हूं  में  मुख

 नहीं  हू  ।  वे  ध्रच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  वे  क्या  कर  रहे  हैं  ।  वे  राज्य  को  नीति  निर्देशक  सिद्धान्तों

 में  बताए  गए  सभी
 सिद्धान्तों  को  तोड़ना  wed  ae  इस  प्रस्ताव  के  मूल  में  यही  बात  है  ।  शर्त

 हम  इस  प्रस्ताव  का  पूर्णरूपेण  विरोध  करते  हैं  ।

 श्री  वाई ०  एस०  सहाजन  :  सभापति  एम०  ओवर  टी०  पी०  afa-

 केवल  एकाध घि कारियों  को  ही  नहीं  बल्कि  प्रधान  उद्यमियों  के  विनियमन  कौर  नियंत्रण  के

 लिए  तथा  प्रतिरोधक  व्यापार  प्रक्रि याप् नों  को  बचाने  के  लिए  हमारे  कानन  का  एक  महत्त्व  टाइम

 पूर्ण  भंग  यह  12  वर्षों  से  भी  afee  समय  से  लागू  है  ate  सच्चर  समिति  ने  इसके  कार्यकाल

 की  व्यापक  समीक्षा  की  है  ।  इस  समिति  में  अ्रपनी  विस्तृत  रिपोर्ट  में  इसे  सख्ती  से  लागू  करने

 तथा  इसके  प्रशासन  को  सरल  और  कारगर  बनाने  के  लिए  कुछ  सिफारिशें  की  हैं  ।  इन  सिफारिशों

 का  पुरा  अध्ययन  किये  बिना  सरकार  कुछ  सुझाव  लेकर  ae  विधेयक  लाई  है  ।

 इस  विधेयक  के  उद्देश्य  बहुत  सीमित  प्रतीत  होते  निर्यात  में  वृद्धि  यह  सुनिश्चित

 करना  कि  इस  उत्पादकता  वर्ष  में  उत्पादन  में  वृद्धि  कौर  यह  कि  कुछ  सामाजिक-श्रमिक

 पूरे  किये  जायें  ।  ऐसा  लगता  है  कि  विधेयक  का  संबंध  केवल  कुछ  शब्दों  ale  परिभाषा  से  ही

 पर  वास्तव  में  बात  ऐसी  नहीं  इसका  बहुत  दूरगामी  प्रभाव  ate  परिणाम  होंगे  ।  यह

 घरा वद यक  नहीं  कि  मैं  इस  fagan  के  उपबंधों  का  वस्तुत  विवेचन  करूँ  ।  वे  थोड़े  से  हैं प्र ौर

 स्पाट  हैं  ।  लेकिन  प्रधानता  निर्घारण  के  लिए  अनुज्ञप्त  क्षमता  को  मापदंड  मानते  के  बारे  में  कुछ

 गलत  फहमी  हो  गई  है  ।  इस  विचार  को  इस  प्रयोजन  के  लिए  प्रयुक्त  करने  में  कुछ  कठिनाइयाँ

 क्योंकि  भ्नुज्ञतत  क्ष  कभी-कभी  प्रत्याशित  तरीके  से  कार्यान्वित  नहीं  कौर  उसमें  कुछ

 विलम्ब  हो  सकते  जो  प्रपरह्टायें  हों  ।  इसका  परिणाम  यह  हुजरा  है  कि  रोक  उद्यमों  ने  अपनी

 क्षमता  को  वास्तविक  क्षमता  में  परिवर्तित  नहीं  किया  है  ।  यदि  बहुत  सी  कम्पनियों  की  यही

 स्थिति  है  तो  केवल  कुछ  उपक्रम  ही  उद्योग  में  प्रधान  रह  सकते  हैं  ।

 प्रधानता  का  मिर्धघारण  करने  के  लिये  अनुज्ञप्त  क्षमता  को  मानदंड  बनाने  तथा

 श्रचघिष्ठापित  क्षमता  को  आधार  बनाने  के  जो  उद्देश्य  से  जो  उपबन्ध  गया  है  वह  एकदम

 उलटा  इसमें  व्यवस्था  की  जा  रही  है  कि  एकाधिकार  के  उद्भव  को  रोका  जाये  sata

 उत्पादन  का  संकेन्द्रण  कुछ  ही  लोगों  के  पास  त  कुछ  ऐसे  उत्पादकों  के  हाथ  में  जो  एक

 साथ  आगे  बढ़  उत्पादन  को  नियमित  कर  सकें  कौर  भ्र पने  लाभ  के  लिए  मूल्यों  को  प्रभावित

 कर  सकें  ।  इस  बात  को  प्राम  तौर  पर  लोग  जानते  हैं  कौर  ऐसा  aaa  है  कि  लाइसेंसों  का

 समय  पर  उपयोग  नहीं  शिया  जानबूझ  कर  देरी  की  जाती  है  शौर  उन्हें  उत्पादन
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 व्यवहार  विधेयक

 का

 बाई०  एस०

 क्षमता  को  पहले  ही  से  अधिकत  करने  के  लिए  प्राप्त  किया  जाता है  ।  यह  हमारे  योजना  के

 लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  में  बाघा  पड़नी  है  cals  यह  बढ़ते  हुए  उत्पादन  के  निर्धारित  लक्ष्यों  की

 प्राप्ति  में  रुकावट  डालती  है  ।

 इस  प्रकार  की  स्थिति  को  रोकने  के  लिये  ही  यह  संशोधनकारी  विधेयक  लाया  गया

 यह  उत्पादकों  पर  दबाव  डलेगा  कि  वे  ay  लाइसेंसों  का  तेजो  से  उपयोग  करें  कौर  उत्पादन

 क्षमता  न  कि  क्षमता  को  पहले  से  afar  करने  के  लिए  उसका  दुरुपयोग  करें  धौर

 योजना  के  उद्देश्यों  को  पूरा  न  होने  दें  ।

 औद्योगीकरण  के  विस्तार  ate  विकास  होने  तथा  नई  तकनीकों  के  अपनाने  कम्पनियाँ

 प्राकार  में  ध्रौर  श्रमिक  बड़ी  होती  जा  रही  राज  किसी  उद्योग  को  किसी  कम्पनी  की

 न्यूनतम  लाभकारी  आकार  भी  आज  से  दस  बीस  ag  पहले  से  काफी  बड़ा  उदाहरण  के

 लिए  एक  समय  जबकि  प्रतिदिन  10  टन  उत्पादन  को  कागज  उद्योग  में  लाभकारी  समझा

 जाता  था  ।  राज  कोई  भी  कागज  कारखाना  लाभकारी  नहीं  हो  सकता  यदि  उसका  उत्पादन  प्रति

 दिन  कम  से  कम  100  टन  न  औद्योगिकी  में  इतना  भारी  परिवर्तन  अधिकतर

 उद्योगों  में  ऐसा  हू
 मा  है  ।  जहाँ  प्रधानता  के  निर्धारण  का  भा घार  कुल  उत्पादन  का  अनुपात

 वहाँ  यह  आवश्यक  है  कि  उस  प्रनुपात  को  कम  किया  जसा  कि  सरकार  ने  किसी  भी  किस्म

 की  सभी  वस्तुओं  का  अनुपात  एक  तिहाई  से  एक  चौथाई  कर  दिया  जिनका  उत्पादन  किया

 जाता  जो  बाहर  भेजी  जाती हैं  waar  भारत  में  या  उसके  किसी  महत्वपूर्ण  भाग  में  किसी

 उपक्रम  द्वारा  अथव  श्रन्त:-पंबंधी  इकाइयों  से  जड़े  उपक्रमों  द्वारा  वितरित  की  जाती  हैं  ।

 इससे  बहुत  से  उपक्रम  एम०  कार  टी
 ०

 पी०  अधिनियम  के  अधिकारक्षेत्र  में  आ  जायेंगे

 भर  इससे  अ्रधघिक  विनियमन  भर  नियंत्रण  किया  जा  जो  समज  के  हित  में  होगा  ध्रुवपाल

 का  कम  किया  जाना  न्यूनतम  लाभकारी  आकार  की  इकाइयों  की  स्थापना  माग  में  बाघक  नहीं

 बनने  दिया  जाना  क्योंकि  केवल  तब  ही  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  ate  आकार  श्रीपाल  का

 पूरा  लाभ  उठाना  संभव  होगा  इस  सबंध  यह  कहा  जाता  है  कि  डी०  जी०  टी०  डी०  द्वारा

 न्यूनतम  लाभकारी  आकार  इकाइयों  सम्बन्धी  जो  आंकड़ें  एकत्रित  कए  गए  हैं  वे  पुराने  भर

 श्रटिपूर्ण  लेकिन  मुझके  विशवास  है  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  इन्हें  आसाना  से  ठीक  fear  जा

 सकता हैं  ।

 धारा  21  की  उपधारा  2  के  संशोधन  में  पर्याप्त  विस्तार  का  निरूपण  यह  किया  गया  है

 कि  जो  उपक्रम  उद्योग  afafaaa  के  अधिकार  क्षेत्र  में  प्राते  हैं  पौर  जिनके  पास  किसी  भी  किस्म

 की  वस्तु ग्न ों  के  उत्पादन  की  अनुज्ञप्त  क्षमता  उनकी  भ्रनुज्ञप्त  क्षमता
 मं

 25  प्रतिशत  से  भ्रन्युन

 की  वृद्धि  हो  जाए  ।  अन्य  उपक्रमों  के  मामले  में  इसकी  झ्ापूति  विपणन  अथवा

 वस्तुओं  या  सेवायों  के  वितरण  या  उसकी  परिसंपत्तियों  के  मृत्य  बढ़ने  के  सम्बन्ध  में  की  गई  है

 ya  mare  परिसंपत्तियों  का  अथ  यहाँ  उत्पादनकारी  परिसंपत्तियों  से  लिया  गया  इतने
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 व्यवहार  विधेयक

 अग अधिक  विस्तार  के  लिए  केन्द्रीय  a  के
 प्रमोशन  अर्थात  एम०  कार  to ०  पी०  आयोग  की

 स्वीकृति  की  आवश्यकता  होगी  ।  योजनाबद्ध  विकास  कौर  उन्नति  के  लिए  यह  प्रतिबन्ध

 गायक  है

 इस  अधिनियम  की  धारा  21  की  उपधारा  4  के  संशोधन  में  यह  प्रावधान  दिया  गया  है

 कि  इस  धारा  की  कोई  बात  किसी  ऐसे  उपक्रम  के  सम्बन्ध  में  वहाँ  तक  लाग  नहीं  होगी  जहाँ  तक

 प्रसार  उपक्रम  की  पूर्ण  मशीनरी  या  mea  उपस्कर  के  या  उसके  किसी  भाग  के

 नवीकरण  या  आधुनिकीकरण  द्वारा  waar  किसी  संतोलन  उपस्कर के  संस्थापन  द्वारा  कियां

 जाता  उपस्करਂ  शब्दों  की  भी  परिभाषा  की  गई  है  तथा  उन्हें  स्पष्ट  किया  गया  है  ।

 बदलती  हुई  प्रौद्योगिकी  के  ध्राजकल  के  दिनों  में  मशीनरी  के  नवीकरण  4.0

 झाधघुनिकोकरण  की  बहुत  आवश्यकता  है  ।  औद्योगीकृत  देशों  में  मशीनें  बहुत  तेज  गति  से  पुरानी

 या  ध्रप्रचलित  हो  जाती  हैं  ।  यह  पता  चला  है  कि  अमेरिका  में  2  या  3  वर्षों  के  बाद  मशीनरी

 बदल  दी  जाती  है  ।  जब  तक  हम  att  सीमित  साधनों  के  श््न्रूप  यह  प्रक्रिया  नहीं  तब

 तक  उचित  लागत  से  आधुनिक  उद्योग  का  विकास  करना  ate  उसे  बनाए  रखना  संभव

 नहीं  होगा  ।

 भारत  में  मोटर  कार  उद्योग  की  ही  बात  लीजिये  ।  इस  उद्योग  में  कारें  बनती  हैं  जो

 दुनिया  भर  में  सबसे  मंहगी  हैं  ।  यह  एक  पुराना  उद्योग  है  ।  क्यों  ?  क्योंकि  यह  पूरी  तरह से

 सुरक्षित  है  ।  यह  मनमाने  मूल्य  ले  सकता  है  कौर  areal  इच्छा  के  अनुसार  किसी  भी  किस्म  का

 निर्माण  कर  सकता
 है

 ।  यदि  इसका  निवारण  करना  है  कौर  यदि  विशव  मार्केट  में  इसे

 प्रतियोगिता  करने  योग्य  बनाना  है  यदि  इसे  aft  श्नाधूनिक  श्रौद्योगिकी  अपनानी  afe  इसे

 अधिक  seed  करने  योग्य  बनाना
 है  तो  इसे  पुरानी  मशीनरी  के  स्थान  पर  नई  मशीनरी

 लगाने  तथा  उनका  नवीकरण  करने  की  अनुमति  देनी  चाहिए  ।
 मत  हमारे  विचार  में  यह  प्रावधान

 उद्योग  का  प्राकृतिक  करण  सुनिश्चित  करने  के  लिये  बहुत  महत्त्पूर्ण  है  ताकि  aa  प्रतियोगिता

 कर  सके  ।

 संशोधन  में  किसी  नये  उपक्रम  के  विस्तार  तथा  उसकी  स्थापना  सम्बन्धी  प्रस्ताव
 को  घारा  21  तथा  22  के  sata  छूट  देने  की  व्यवस्था  बशर्तें  कि  सरकार  इस  बात  से  संतुष्ट
 हो  कि  यह  राष्ट्रीय  प्राथमिकता  का  मामला  है  ate  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  ऐसा  किया
 जाना  जरूरी  है  ।  ऐसे  प्रस्तावों  के  लिए  किसी  लाइसेंस  या  अनुमति  की  श्रावइ्यकता  नहीं  होगी  ।
 ये  संशोधन  श्रस्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  में  हमारी  कठिन  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  बहुत  ही
 जरूरी  है  ।  पिछले  ag  व्यापार  संतुलन  में  हमारा  घाटा  5000  करोड़  रुपये  का  था  ।  इस  वर्ष  भी
 यह  घाटा  तब  तक  इतना  ही  होगा  जब  तक  कि  पै  ट्रेलिया  तथा  पैट्रोलियम  उत्पादों  कौ  कीमतें
 तेजी  से  काफी  नीचे  न  श्री  जायें  ।  इम  उस  समय  तक  अधिक  विदेशी  मुद्रा  नहीं  कमा  सकते  जब
 तक  कि  हमारे  निर्यात  में  तेजी  से  वृद्धि  न  हो  ।  ag  एक  कठिन  कार्य  है  क्योंकि

 श्रौद्योगीकृत  देश
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 एकाधिकार  तथा  झ्रवरोधक  व्यापारिक  20  1982

 व्यवहार
 विधेयक

 वाई०  एस०

 o  rr “>  च्ल्जाक
 झपना  किला  मजबूत  कर  रहे  हैं  कौर  इस  देवा  से  fata ॥  हैन  एग  पा  ले  माल  पर  अधिक  पाबंदियाँ

 लगा रहे  हैं  ।

 शर्त  इस  स्थिति  हमें  प्रपने  देश  की  नियोजित  वृद्धि  तथा  विकास  की  सारी  प्रक्रिया

 की  तोड़फोड़  का  तब  तक  सतत  खतरा  ह ॥  जब  तक  हम  प्रगति  श्रन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  में  सुघार  नहीं

 लाते  ।
 मैं  सरकार

 के  आन्तरिक  तथा  श्रन्तर्सष्ट्रीय  स्थिति  के  प्रति  उसके  दृष्टिकोण  कौर  उसके

 मुल्यांकन
 तथा  इस  विधेयक  को  जिससे  हमारी  आधिक  स्थिति  में  सुधार  करने  हेतु  दूरगामी

 परिणाम  निकलने  की  सम्भावना  लाने  के  लिए  उसे  बधाई  देता  हूं  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं

 विधेयक  का  समर्थन  करता हूँ
 ।

 चिंतामणि  पाणिग्रहण  पीठासीन

 श्री  रीत  लाल  प्रसाद  बर्मा  :  सभापति  एम०  कार  टी०  पी०  एक्ट

 1969  में  जो  22  नई  धारा  जोड़ी  जा  रही  है  उसका  विरोध  करता  हूं  ale  ऐसा  इसलिए

 कि  acer  जी  कुल  मूत  उद्देश्य  रहा  है  कि  हम  देश  में  राष्ट्रीय  उत्पादकता  को  बढ़ायेंगे  ate  साथ

 ही  पाथ  ग्रौद्योगीकरण  में  वृद्धि  लायेंगे  alt  निर्यात  में  बढ़ावा  ate  प्रोत्साहन  तो  जहाँ  तक

 एम०  ATTo  टी०  पी०  कमीशन  का  सवाल  पहले  से  जो  कार्यवाही  रही  है  उसके  अनुसार

 कमीशन  को  काफी  शाक्ति  पहले  से  उपलब्ध  थी  ।  लेकि  इसको  लाकर  केन्द्रीय  सरकार  को  सशक्त

 बनाने  की  जो  बात  कही  गई  है  छि  सामाजिक  wifes  उद्देश्यों  को  पूर्ण  रूप  से  प्राप्त

 करने  की  afsz  से  कौर  उच्चतर  उत्पादकता  भ्र ौर  उत्पादन  की  आवश्यकता  के  संदेश  में  तथा  देश  की

 बर्थ-व्यवस्था  के  संदर्भ  में  थिर्थात  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  ale  उच्चतर  उत्पादकता  प्राप्त  करने

 में  भाने  वाली  कतिपय  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  यह  अधिनियम  यह  मैं  तमकता  हू

 इसके  लिये  नहीं  बल्कि  जो  ग्रत्तरराष्ट्रीय  मुद्राकोष  से  5  हजार  200  कहिए  ऋण  लिया  गया  उसके

 संद में  में  जो  शर्तें  दी  गयी  थ  कि  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  छूट  देनी  होगी  कौर  उनको  व्यापार

 धौर  उस्ताद  वस्तु ग्न ों  के  विपणन  और  नियंत्रण  की  छूट  देनी  होगी  इसीलिये  यह

 प्रावधान  रखा  गया  है  ।  जर्बाक  सर  शर  के  पास  व्याप्क  संशोधन  के  लिये  प्रस्ताव  विचाराधीन  है

 तो  उतने  समय  में  कौन  सा  पहाड़  aa  रहा  जिसके  लिये  तुरन्त  एक  नई  धारा  इसमें

 जोड़ी  जा  रही  है  ?  इससे  बड़ी  जरावती  प्रौढ़  कोई  नहीं  हो  सकती  है

 राष्ट्र  की  अरे-व्यवस्था  कौर  प्रौद्योगिकी  की  दिशा  में  प्रगति  जो  पिछले  35  वर्षों  से

 देखी  जा  रही  है  उसमें  भ्र भी  तक  जो  लक्ष्य  पूरा  होना  चाहिये  बदा  तक  हम  नहीं  पहुँच  पाये

 सारे  देश  को  पू  जी  का  65  फीसदी  भाग  केवल  565  बड़  उद्योगों  में  लगा  हुजरा  है  प्रौढ़  वह

 मुट्ठीभर  पूजी  पत्तियों  के  हाथों  में  सीमित  है  !  अगर  इन  565  उद्योगों  के  fears  को  देखे  जाये

 तो  इसें  200  बहुनन्तर्राज्यं  कं  नियों  का  भाग  है  प्रौढ़  भारत  के  169  बड़े-बड़े  पूजी  घरानों

 में  है  जिसमें  65  प्रतिशत  कुमारी  पूजी  लगी  हुई  है  ।  जो  wages  क्षमता  थी  उद्योगों  उसकी

 65  प्रतिशत  एक्सेस  कंप  सिटी  भ्र्भी  तक  प्रयोग  में  ला  रहे  हैं  मैं  टाटा  वर्गरहू  की  कंपनियों
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 एकाधिकार  तथा  श्रव'रोचक  व्यापारिक 29  1904

 व्यवहार  विधेयक

 णी

 का  विवरण  यहां  नहीं  देन  चाहता  ate  इस  हाउस  का  समय  बर्बाद  नहीं  करना  भ्र भी

 माननीय  पाणिग्रहण  जी  उन  सभी  के  मांकड़  सामने  रखे  थे  ।

 में  कहना  चाहता हूं
 कि  महालनवीस  सच्चर  कमेटी  कौर  हाथी  कमेटी के

 संशोधनों  के  लिए  जो  व्यापक  सिफारिशें  उन्हें  न  लाकर  केवल  aga  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष

 की  दाँतों  के  तहत  ही  इनमें  संशोधन  करने  का  प्रयास  किया  है  ।  इसमें  देश  में  जो  उद्देश्य  रखा

 गया  उसकी  पूर्ति  इससे  नहीं  हो  सकती  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  संशोधन  को  वापिस  लिया

 जाये  are  एक  कम्प्रीैंसिव  बिल  झगर  इस  सदन  में  पेदा  किया  जाये  तो  वह  श्रेयस्कर  होगा  |

 महात्मा  गांधी  का  जो  निर्देश  था  कि  wat  गांव  का  विकास  नहीं  होगा  तो  गांव  नष्ट  हो

 थ्रोट  ऐसा  होने  से  देश  का  भविष्य  नष्ट  हो  तो  महात्मा  गांधी  की  जो  आधिक

 नीति  ate  उनके  विचार  उनको  हमने  नजरन्दाज  कर  दिया है  ।  are  aa  में  6  लाख

 गांव  है  प्रौढ़  उनमें  70  करोड़  जनसंख्या  रह  रही  राज  उन गांवों  में  क्या  उद्योग  हो  रहे  हैं  ।

 जितने  भी  उद्योग  लाइसेंस  दिये  रहे  वह  सब  पू  जी  घरानों  के  लिए  ही  दिये  जा  रहे

 1980  के  बजट  में  हमारे  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  ने  जो  काफी  छूट  दी  ate  कंसेशन  दिये

 थे  वह  सब  प्‌  जी-धरनों  को  ही  मिले हैं
 ।  उसी  तरह  से  फिक्की  ने  भी  जो  बीस  gat  कार्यक्रमों

 की  प्रशंसा  करते  हुए  मेमोरेंडम  दिया  ate  मांग  की  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  उपक्रमों  का  क्षेत्र

 कम  किया  जाये  प्रौढ़  प्राइवेट  सेक्टर  को  alas  प्रोत्साहन  देना  इसी  dag  में  acs  बेक

 ने  भारत  सरकार  को  सौदान  दिया  था  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  साथ  निजी  क्षेत्र

 मालिकों
 को  भी  हिस्सा  देना  चाहिए  ताकि  पब्लिक  सैक्टर  जो  धीरे-धीरे  द्वार  की  ate  जा  रहा

 है  वह  भी  ऊपर  उठ  सके  ।  लेकिन  हम  केवल  पूंजीपतियों  को  ही  मदद  कर  रहे  उनको ही

 प्रोत्साहन  दे  रहे  उनमें  हमारा  ज्यादा  विकास  नहीं  sara  ।

 जहां  तक  देश  के  ट्रेड  बैलेन्स  का  सम्बन्ध  मैं  श्राप
 हे  सामने  कछ  gains  रखना  चाहता

 एक्सपो टं  gra  zs  गैप

 1978-79  5,555  करोड़  रु०  7,398  करोड़  रु०  1843  करोड़ रु०

 1979-80  6,459  ह  9,022  ”)  2,963  बै

 1980-81  6,709  मी  12,465  क  5,756  बैत

 1981-82  ी 7,700  13,200  पै  5,500  Bl

 निर्यात  में  जो  वृद्धि  हुई  उससे  हमारे  देश  को  म्यूजिक  लाभ  नहीं  हमरा  है  ।

 लघु  उद्योगों  में  1979-80  में  65  लाख  लोग  लगे  हुए  जो  1980-81  में  बढ़  कर  71

 लाख  हो  गये  ।  इसी  प्रकार  उनका  निर्यात  1050  करोड़  रुपये  से  बढ़  कर  1305  करोड़  रुपये हो
 गया  है  ।  यह  बात

 नजर-अंदाज नहीं
 करनी  चाहिए  कि  देश  के  विकास  के  रोजगार  की  वृद्ध
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 एकाधिकार  तथा  अ्रवरोधक  व्यापारिक  20  1904

 व्यवहार  विधेयक

 विना  की

 ही  रोत लाल  प्रसाद

 के  लिए  ate  उत्पादकता  को  बढ़ाने  के  गृह-उद्योगों  ote  लघु-उद्योगों  का  जाल  बिछाया

 जाना  चाहिए  ।  लेकिन  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  में  पूजी-निवेश  न  कर  के  ९5%,  पूजी  की  छूट  बड़े
 प्रौद्योगिक  घरानों  को  दे  दी  है  ।  इससे  हमारी  श्रमिक  रचना  बहुत  दरिद्रता  की  ae  जा  रही  है  ।

 गांवों  के  लोगों  में  श्राथिक  विपन्नता है
 ।  सारे  देश  में  ग्र काल  कौर  सुखाड़  सुभिक्ष  की  स्थिति

 गांवों  में  जीना  दूभर  हो  गया  है  ।  राज  सारी  पूजी  ae  सारे  साधन  केवल  बड़े  लोगों  के  हाथों
 में  सीमित  हैं  ।

 चू  कि
 सरकार  संविधान  में  दिए  गए  निर्देशक  सिद्धांतों  के  भाम  जनता  के  लाभ

 के  लिए  समानता  के  प्राकार  गांवों  में  पूँजी  लगाने  के  लिए  तैयार  नहीं  इस  लिए  मैं  इस

 बिल  का  घोर  विरोध  करता  हुं  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  यह  संशोधन  विधेयक  एक  सीमित  उपाय  जब  हम

 इस  पर  विचार  करते  हैं  तो  हमें  एकाधिकार  के  व्यापक  प्रशन  पर  विचार  करने  की  प्रावइ्यकता

 नहीं  है--अर्थात्  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  afafagqa  सम्पत्ति  तथा  श्रमिक

 शक्ति  को  चन्द  हाथों  में  केन्द्रित  होने  से  रोकने  में  सफल  हुमा  है  या  कि  नहीं  ।  निकट  भविष्य  में

 सरकार  द्वारा  एक  विस्तृत  विधेयक  लाने  पर  ही  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  सकता

 यह  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  प्रीमियम  का  ag  दूसरा  संशोधन  विधेयक

 पहला  संशोधन  दिसम्बर  1980  में  किया  गया  था  जिसके  द्वारा  स्पष्टीकरण  7  विधेयक  की

 धारा  2  में  जोड़ी  गयी  थी  जिसमें  पहले  ही  छः  स्पष्टीकरण  इस  स्पष्ट  करण  द्वारा  ऐसे  निर्यात

 गृहों  ate  उद्योगों  को  जो  केवल  निर्यात  माल  तैयार  कर  रहे  इस  खंड  से  छूट  दी  गयी  है  ।  दुसरे

 संशोधन  का  रद्द  इक  AS  प्रावधानों  को  सरल  बनाना  है  ध्रौर  कुछ  श्रतावदयक  बातों  को  हटाना  है

 झोर  प्रभुत्व  को  एक  तिहाई  से  हटाकर  एक  चौथाई  करना  है  ।  विधेयक  के  चार  उद्देशय

 लिखित  e—

 1.  इसमें  अघिनियम  की  विमान  घारा  21  तथा  22  की  त्रुटियों  को  दूर  करने  के  प्रयत्न

 किए गये  हैं  ।

 2.  इसके  द्वारा  To  Fo
 व्या०

 eo  sfafaaqa  तथा  उद्योग  अ्रधिनियम  के  बीच  प्रतीक

 तालमेल  स्थापित  किया  गया  हैं  ।

 3.  इसमें  कुल  लाइसेंस  क्षमता  अथवा  कुल  उत्पादन  के  प्रभुत्व  को  एक  तिहाई  से  घटाकर

 एक  चौथाई  करने  के  मापदण्ड  को  भी  शिथिल  किया  गया  है  जैसे  कि  sea  विभिन्‍न  उपक्रमों  के

 लिये  भी  लागू  है  ।

 4.  सरकार  द्वारा  प्र घि सूचना  द्वारा  कुछ  उद्योगों  को  राष्ट्रीय  प्राथमिकता  के  आधार  पर

 धारा  21  के  अधीन  व्यापक  विस्तार  करने  अथवा  घारा  22  के  gala  नए  उद्योग  स्थापित  के  लिये

 प्रीमियम  में  घिन  ध्रुमिर  लेने  के  विषय  में  छूट  देने  की  शक्ति  प्राप्त  की  गई
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 प्रीमियम  की  धारा  2  में  प्रधान  उपक्रम  की  परिभाषा  की  गई  है  धीर  इसमें

 कहा गया  है

 एक  उपक्रम  जो  स्वयं  अथवा  प्रत्य  सम्बंधित  उपक्रमों  के  साथ  मिलकर  एक  तिहाई  से

 अन्यून  माल  तैयार  करता  उसे  ध्राधिपत्य  उपक्रम  माना  जायेगा  |  wa  2  की  इंस

 परिभाषा  को  ga:  निर्धारित  किया  जा  रहा  है  जिसके  श्रन्तगंत  दो  श्रेणियाँ  बनाई  गयी  हैँ  ।  एक

 श्रेणी  वह  है  जहां  कोई  उपक्रम  ata  लाइसेंसशुदा  क्षमता  से  एक  चौथाई  यानि  25%,  से  ahaa

 उत्पादन  नहीं  करेगा  |  ऐसे  उपक्रम  को  प्रधान  उपक्रम  नहीं  माना  जायेगा  |  इसका  कारण  AZ  हैं  कि

 अनेक  ऐसे  उद्योग  अपनी  लाइसेंसशुदा  क्ष
 मता  का  पूरा  उपयोग  नहीं  कर  रहे  फलस्वरूप  देखें

 में  उत्पादन  में  गिरावट  श्री  जाती  दूसरी  श्रेणी  उन  उपक्रमों  की  है  जिन्हें  लाइसेंस  दिये

 गये  हैं  लेकिन  लाइसेंस  में  कोई  भी  क्षमता  निश्चित  नहीं  की  गयी  है  ।  उसके  लिये  इस  खंड  में  कहां

 गया  है  कि  यदि  वे  उसी  प्रकार  से  माल  का  एक  चौथाई  अ्रचिक  उत्पादन  करते  हैं  तो  उन्हें  प्रधान

 उपक्रम  माना  जायेगा  ।  गर्त  युक्तिसंगत  आधार  पर  यह  अन्तर  किया  गया  है  कि  एक  saa

 उपक्रम  कौन-सा  होगा  ate  किन  परिस्थितियों  में  ।

 ma  हम  घारा  21  तथा  22  की  चर्चा  करते  हैं  ।  धारा  21  विस्तार  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 उपधारा  (4)  में  कमियां  हैं  ।  कमियों  को  दूर  करने  के  लिये  aa  इसे  इस  प्रकार  नया  रूप  दियां

 जा  रहा  है  कि  यदि  उत्पादन  की  किस्म  मात्रा  बढ़ाने  कौर  लागत  कम  करने  के  रद्द  दय  से

 मशीनरी  को  नया  रूप  दिया  जाये  अथवा  प्रा धुनिक  बनाया  जाये  अथवा  संतुलन  उपकरण  लगाये

 जायें  तो  विस्तार  को  विस्तार  नहीं  माना  जायेगा  ।  उपकरणों  का  मूल्य  परिसम्पत्तियों  में  25%

 सें  प्रतीक  हो  सकता है  लेकिन  यदि  उत्पादन  प्रतिष्ठापित  क्षमता  के  25%  भाग से  ग्रीक  हो  तो

 लागू  होगा  ।  उसी  दशा  में  इसे  प्रधान  उपक्रम  माना  जायेगा  ।  इस  नई  उपधारा  से  ag  कमी

 दूर  हो  जाती  है  ।

 मूल  अधिनियम  की  तरह  घारा  एक  के  ग्रन्तगंत  खाने  वाले  उपक्रमों  अ्र्यात  जिनकी

 सम्पत्तियां  20  करोड़  तथा  sag  alae  की  की  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार

 आयोग  यह  जांच  करती  है  कि  क्या  उन्हें  नये  उद्योग  स्थापित  करने  तथा  विस्तार  के  लिए

 सेंस  दिए  जाये  पा  नहीं  ।  घारा  20  के  खंड  के भ्रघीन  खाने  वाले  एक  करोड़  रुपये  अथवा

 अधिक  परिसम्पत्तियों  वाले  उपक्रमों  की  mata  जाँच  नहीं  करता  है  ।  wa  वह  हटा  दिया  गया

 धौर  कहा  गया  है  कि  इस  भ्र धि नियम  के  भाग  (3)  के  अंतगर्त  ara  वाले  उपक्रमों  को  aa  इसके

 seats  लाया  गया  है  ।  विस्तार  के  लिये  aaa  नया  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  aa  वही

 प्रक्रिया  लागू  होगी  ।

 aa  प्रिक  महत्त्वपूर्ण  बात  यह  है  ।  कुछ  ऐसी  श्रेणी  के  जिन्हें  राष्ट्रीय  प्राथमिकता

 का  आधार  माना  गया  को  विस्तार  अ्रथवा  उसी  माल  wear  उसी  किस्म  के  माल  का  उत्पादन

 करने  के  लिये  नये  उद्योग  स्थापित  करने  हेतु  सरकार  की  स्वीकृति  लेने  से  छटा  देने  की  शक्ति

 सरकार  ने  श्रपने हाथ हाथ  में  ले  ली  है  ।  एक  अधिसूचना  द्वारा  सरकार  एक  बार  पांच  वर्ष  की  gale
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 जगन्नाथ

 के  लिये  उन्हें  छूट  दे  सकती  है  att  उस  भप्रघिसूच ना  को  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  भोर  सरकार

 ध्वनि  स्वेच्छा  का  प्रयोग  न्यायपूर्ण  ढंग  से  करेगी  ait  प्र धि सूचना  को  इसलिये  सभा  पटल  पर  रखा

 जायेगा  ताकि  सभा  को  यह  चर्चा  करने  का  अवसर  मिल  सके  कि  क्या  सरकार  की  कार्यवाही  उचित

 है  प्रिया  नहीं  ।

 भरत  यदि  श्राप  इन  साधारण  उपायों  पर  विचार  करें  तो  आपकों  पता  चलेगा  कि  वर्तमान

 परिस्थितियों  में  ये  बहुत  ही  आवश्यक  हैं  ।  हमारे  उत्पादन  में  वृद्धि  की  जानी  है  निर्यात  में  वृद्धि

 की  जानी  है  ताकि  भुगतान  संतुलन  स्थिति  ठीक  हो  जाये  ।  यह  संशोधन  इस  समय  बहुत

 जरूरी है  ।  लेकिन  एक  व्यापक  seg  कौर  है  एकाधिकार  तथा  श्रवरोघधक  व्यापारिक  व्यवहार

 प्रीमियम  एकाधिकार  जो  aa  गुटाधिकार  बन  गया  के  नियंत्रित  करने  में  magna  रहा  है  ।

 उस  प्रश्न पर  उस  समय  गहराई  से  विचार  करना  होगा  जब  सरकार  एक  विस्तृत  विधेयक

 लायेगी  ।  आजादी  से  पहले  देश  में  कोई  भी  संगठित  उद्योग  नहीं  था  ।  wa:  हमने  औद्योगिक

 विकास  विनियमन  अधिनियम  लागू  किया  ।  फिर  हमारे  पास  औद्योगिक  नीति  प्रस्ताव  भी  है  ।

 इसके  प्रधान  महत्वपूर्ण  सेक्टर  को  राज्यों  के  लिये  ग्रा रक्षित  किया  ag  था  ।  ऊर्जा  कोर  क्षत्र  में

 में  लेकिन  बिजली  उत्पादन  का  प्रबन्ध  राज्य  बिजली  बोड़े  ठीक  ढंग  से  नवदीं  करते  aa:  हमें

 इन  गैर  सरकारी  क्षत्र  के  एककों  को  निजी  बिजली  संयंत्र  स्थापित  करने  की  ध्रुमिर  देनी  पड़ती

 उसके  बाद  गेर  सरकारी  क्षत्र  में  31  कौर  उद्योग  स्थापित  गेर  सरकारी  क्षेत्र  के  काफी

 समय  तक  काम  करने  से  वे  बिना  कठिनाई  के  उत्पादन  में  वृद्धि  कर  सकते  हैं  कौर  वे  भारतीय

 कम्पनियां  fate  इसलिये  हमें  राष्ट्र  तथा  das  लिये  ग्रीक  उत्पादन  करने  की  अनुमति  देनीं

 चाहिये  ।  उन्हें  राष्ट्र  के  हित  में  देश  की  भलाई  के  लिये  ates  उत्पादन  करने  की  अनुमति  देते

 हुये  हमें  ऐसे  उपायों  के  बारे  में  भी  विचार  करना  चाहिये  जो  एकाधिकार  वृद्धि  तथा  सम्पत्ति  तथा

 शक्ति  के  केन्द्रित  होने  पर  रोक  लगा  सकें  ।  जब  भी  उत्पादन  में  वृद्धि  होती  है  तो  सम्पत्तियों  में  भी

 वृद्धि  होना  भी  स्वाभाविक  ही  है  ।  इसका  अथ यह  नहीं  है  कि  सम्पत्ति  कम  हो  जबकि  उत्पादन  में

 वृद्धि  हो  ।  वह सम्भव  नहीं  लेकिन  साथ-साथ  संविधान  इस  अधिनियम  की  प्रस्ताव  में

 उल्लेखित  रद्द  इयों  को  पूरा  करने  के  लिये  हमें  seq  उपायों  के  बारे  में  भी  विचार  करना  चाहिये

 जिसके  लिये  एक  विस्तृत  कानून  का  होना  जरूरी  है  ate  मुक्के  विश्वास  है  कि  सरकार  उस  कानून

 को  शीघ्रातिशीघ्र  लायेगी  |

 इन  शब्दों  के  साथ  में  विधेयक  का  सेन  करता  हूँ  ।

 श्री  जयपाल  fag  कश्यप  :  माननीय  सभापति  इस  देश  का

 उत्पादन  जो  कुछ  भी  हो  रहा  है  वह  कुछ  लोगों  की  जेबों  ave  तिजोरियों  में  जाता है  ।

 उसका  पूरा-पूरा  मुनाफा  उनकी  जेबों  ate  तिजोरियों  में  ही  गया  है  कि  जो  इस  देश  के  शोषण  का

 एक  माध्यम  बना  है  ।  ह्म  ग्रसने  चुनाव  घोषणा-पत्रों  में  प्रौढ़  नीतियों  में  बड़ी  ऊंची-ऊंची  बातें

 करते  हैं  लेकिन  जब  व्यावहारिक  gta  भ्राता  है  तब  हमारा  भाव  उसी  कौर  हो  है  जिस
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 कौर  इस  देश  के  उद्योगपति  चाहते  हैं  ।  हमारी  नीतियाँ  अपने  सिद्धांत  शर  घोषणा-पत्र  पर  नहीं

 बनी  है  बल्कि  उद्योगपतियों  ale  बड़े-बड़े  घरानों  ने  उनको  बनाने  में  aga  राय  दी  जिसको

 नौकर-शाही  ने  ढीला  है  जबकि  राजनीतिक  सता  में  बेठ  हुए  लोग  केवल  मूक-दर्शक  ही  रह  गए  |

 जहां  तक  निर्यात  का  प्रदान  हमारे  उद्योगों  का  प्रदान  इस  देश  की  श्रे  का

 प्रश्न  उसने  काले  धन  को  जन्म  दिया  है  भीर  उस  काले  घन  को  हम  दूर  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  बल्कि

 वह  बराबर  बढ़ता  ही-जा  रहा  है  ।  राज  काला  घन  इस  देश  की  व्यवस्था  में  एक  पैरेलल

 स्ट्रंशन  बना  रहा  है  पनीर  एक  पैरेलल  गवर्नमेंट  का  काम  कर  रहा  जितने  भी  संशोधन  हम  कर

 रहे  हैं  उनमें  क्या  हमने  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखा  है  कि  इस  देश  में  जो  काले  धन  की  अरे-व्यवस्था

 है  att  कुछ  लोगों  के  हाथ  जो  घन  की  शक्ति  केन्द्रित  हो  गई  है  उसका  विकेन्द्रीकरण  हम  कर  लेंगे  ?

 क्या  कभी  इस  तरीके  से  आपने  इसको  सोचा  है  ?  राज  तक  श्राप  इश्  तरीके  से  नहीं  सोच  पाए  हैं

 जिसका  नतीजा  यह  है  कि  एके  ate  तो  गरीबी  बढ़ती  जा  रही  है  प्रौढ़  दूसरी  सनौर  पू  जीपतियों  के

 पास  घन  का  चार  इकट्ठा  होता  जा  रहा  है  ।

 निर्यातक  के  सम्बन्ध  में  जहाँ  ग्रुप  उद्योगपतियों  के  fai  की  बात  उनको  सहायता  दें

 ताकि  वे  जो  चाहें  उसका  उत्पादन  कर  सकें  तथा  sant  निर्यात  कर  वहां  श्राप  छोटे  उत्पादकों

 की  झोर  भी  समुचित  ध्यान  दें  ।  राज  छोटे-छोटे  उत्पादक  जो  चीजें  बनाते  हैं  उनको  बड़े-बड़े  घराने

 वाले  ata  लेते  हैं  प्रौढ़  उसमें  छोटे  उत्पादक  को  मुश्किल  से  1-2  रुपए  का  ही  मुनाफा  मिलता  है

 जबकि  उसी  चीज  पर  बड़े  व्यापारी  मनमाना  qatar  कमाते  हैं। ग्राज  मुरादाबाद  में

 बड़ी  भ्रमणी  मूर्तियां  पीतल  कौर  स्टील  के  ada  बनते  हैं  जिनमें  कारीगरों  की  कला

 भटकती है
 लेकिन  उसमें  कारीगरों  को  मुश्किल  से  1-2  रुपये  का  ही  मुनाफा  पाता  है

 जबकि  बड़े  निर्यातक  व्यापारी  उससे  मनमाना  मुनाफा  कमाते  हैं  ।  ऐसी  स्थिति  में  में

 समझता  हू  निर्यात  का  राष्ट्रीयकरण  होना  चाहिए  ।  वरना  जब्र  तक  प्राप  इस  प्रकार  उद्योगपतियों

 कौर  बड़े-बड़े  घरानों  के  ह'थ  में  खेलते  रहेंगे  तब  तक  इस  देश  की  प्रथंव्यवस्था  को  ठीक  नहीं  कर

 पायेंगे  ।  हो  सकता  है  इससे  कूछ  लोगों  को  बोट  मनमाने  ढंग  से  मुनाफा  Hara  वले

 तकों  को  चोट  लगे  ।  ऐसी  कोई  भी  गाइड-लाइन  इस  बिल  में  नहीं  है  ।  gat  होती  तो  सरकार

 एक  faeqa  बिल  लाने  की  बात  नहीं  सोचती  |

 लेकिन  बहुत  विस्तृत  बिल  जो  कुछ  उसमें  प्र  भाव  चाहे  इन्टरनेशनल  मॉनेटरी  फण्ड

 का  हो  या  उद्योग  पतियों  का  हो  या  हमारी  नीतियों  को  तोड़कर  ग्रसित  पैदा  करने  वाले  लोगों

 का  हो  या  प्रिक  मुनाफा  पैदा  करने  वाले  लोगों  का  हो  या  हमारी  नौकरशाही  का  प्रभाव  लेकिन

 उसमें  श्राम  लोगों  के  हित  की  बात  नहीं  जाएगी  ।  बल्कि  उसमें  चन्द  मुट्ठीभर  लोगों  के  हित  की  बात

 उन  लोगों  की  जिनके  हाथ  में  प्राथमिक  सत्ता  होती  है  ।  में  जो  हम  उत्पादन  कर  रहे

 चाहे  किसी  भी  दिशा  में  ले  सनौर  तो  ae  देश  में  हम  श्रेणियों  का  निर्यात  करते  हैं  ।  हमारे

 जूनियर  इंजीनियर  ate  बढ़ई  व  लौहार  इत्यादि  उनके  साथ  भी  मजाक  हो  रहा  है  ।  वे  खरीदे

 जा  रहे  बेचे  जाते  उन  के  पासपोर्ट  बनाकर  भे  जते  हैं  भ्र ौर  उनसे  पैसा  लेते  इन  सारी  चीजों

 267



 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  20  1982

 व्यवहार  विधेयक

 [at  जयपाल  fag

 को  दूर  करने  के  लिए  हमें  एक  विशेष  नीति  तैयार  करके  देश  के  faa  को  ध्यान  में  रखते  हुए  एक

 एक्ट  लाना  चाहिए  ।  ऐसा  एक्ट  जिसमे  यहाँ  के  पू  जी पतियों  बड़े  घरानों  उद्योगपतियों  पर

 धौर  बड़े-च्े  व्यापारियों  पर  चोट  होती  है  ।  अन्त  मैं  इतना  ही  कहना  चाहता  हुं  कि  इस  सारे  एक्ट

 का  भोर  सारे  संशोधनों  का  मैं  ale  मेरा  दल  विरोध  करता है  |

 सभापति  महोदय  :  ag  प्रपना  भाषण  5  अथवा  7  मिनट  तक  सीमित  करें  ।

 मूलचन्द

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  मैं  बहुत  थोड़ा  ही  बोला गा
 |

 श्री  जयपाल  पिह  करत  प्यार  प्राप्ति  दाल  गति  गढ़वाल  में  प्रा पने  मुंह  की  क्यों

 खाई  ।  आपने  तो  पूरी  ताकत  वहाँ  पर  हगा  दी  थी  ।

 सभापति  महोदय  :  क्या  हो  कश्यय  जी  ।

 श्री  जयपाल  fag  कश्यप  :  कुछ  नहीं  इनको  बीमारी  हो  गयी  थी  इनको  ।

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  समाप्ति  wa  दाल  तो  किसकी  गलती  यह  जो  पूजीवाद

 होता  उसकी  दाल  गलती  है  |

 श्री  जयपाल  fag  कश्यप  :  नाप  तीसरी  दाल  खाइये  |

 शी  छूलवन्द  डागा  :  यद  पू  विवाद  इंसानी  फितरत  का  श्रदूभुत  नमूना  ag  इतना

 हावी  हो  जायेगा  राजनीति  पर  कि  मेरे  ख्याल  से  हमने  aaa  संविधान  में  जो  पारटीकल  कोट  किया

 था  श्योर  संविधान  बनाने  का  जो  परपज  उसको  हम  पूरा  नहीं  कर  पायेंगे  ।

 के  भौतिक  संसाधनों  का  स्वामित्व  तथा  नियन्त्रण  के  वितरण  का  काम  सार्वजनिक

 fea  में  हो  कौर  प्राथमिक  प्रणाली  के  फलस्वरूप  सम्पत्ति  तथा  उत्पादन  साधनों  का  केन्द्रीय  करण  छ

 gt  हाथों  में  न

 लेकिन  ऐसा  लग  रहा है  कि  हमने  जो  संविधान  बनाया  श्र  जो  एम ०  कार  टी ०  पी०  एक्ट

 उसमें  जितनी  एवचीवमेंट्स  होनी  चाहिये  वह  नहीं  हुई  ।  एक  एचीवमेंट  हुई  कि  हमारे

 लॉ-मिनिस्टर  alga  एक  तरह  से  पूरे  मन  से  लेकिन  एक  छोटा  सा  बिल  लेकर  प्रा  रहे  हैं  पोर

 साध-साथ  यह  कह  रहे  हैं  कि  मकर  पूरा  बिल  पेदा  करना  है  ate  कितनी  मियाद  में  पेश  करना  ag

 उन्होंने  एक  शब्द  कहा  समय  में  ।  इस  थोड़े  समय  की  परिभाषा  मेरी  समय  में  ag  प्रति

 मैंने  इस  सदन  में  एक  विवेचन  फिया  उ  वक्  श्री  शिवशंकर  विधि  स्त्री  थे  ate  हमारे

 पत्ति  जो  कि  इस  वकत  पद  पर  प्राचीन  उन्होंने  कहा  था  कि  हमारा  उद्देश्य  था  कि

 दौलतत्रालों  की  दौलत  नहीं  बढ़े  गरीब  की  गरीबी  मिटे  और  ware  की  मिरी  faz

 जाए  यह  द्ड (श पने  प्रईब्ाज  की  थी  ग्रोवर  राज  एक  छोटा  सा  जिल  लाने  कारण  क्या  कारण

 यह  कि  T al 112  कभी-कभी  प्रता  राय  आगे  बढ़ाता  है  ।
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 29  1904  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक

 व्यवहार  (data)  विधेयक

 हे  कन

 धी  नारायण  चौबे  :  aval  मन्त्री  बनने  का  मौका  कभी  नहीं  मिलेगा  ।

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  में  real  बनना  नहीं  चाहता  हूं  ।  यह  नौकरी  नहीं  करना

 यहीं  ठीक  हूँ  ।  म  खुशी  है  राज  ने  बरच्छा  भ्राशयीवाद  इसके  लिए  श्राप  को  बधाई  देता हूं  ।

 1981  में  जो  उत्तर  मन्त्री  महोदय  ने  दिया  था  उसमें  टाटा  सिंघानिया

 बांगड़  इस  तरह  से  घरानों  की  लिस्ट  बतलाई  थी  ate  यह  भी  बतलाया  था  कि

 उनकी  पू  जी
 चारगुना

 बढ़  गई  है  ।  उन्होंने  उस  वक्त  सबकी  डिटेल्स  देते  हुए

 बतलाया

 1972  1978

 1171
 बिड़ला  589.42  करोड़  4  ४  1  +  15  करोड़

 टाटा  641.93  ब  1102.11  ग

 मफतलाल  183.74  ”  317.86  द्

 थापर  136.16  ी  244.  06
 191486

 ”

 सिंघानिया  ह  ८  अ  ी  बौ  ”  299.57  म

 225.26  220.8  6
 बांगड़  ”

 में  सबके  बारे  में  बतलाने  के  लिये  सदन  का  ज्यादा  समय  नहीं  लू  गा  |  श्राप  इत  तरह  से  देखिए  कि

 इस  कानन  में  श्राप  ने  दो  प्रावीजन्ज  बदल  दिए  हैं  कौर  पावर  किसको  दी

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  श्रचिसूचना  द्वारा  आदेश  देगी  कि  अधिसूचना  की

 दातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  धारा  21  का  कोई  agar  सभी  प्रावधान  अधिसूचना  में  निविष्ट

 उद्योग  waar  सेवाओं  के  लिए  लागू  नहीं

 इतनी  वाइड  पावस  श्राप  देने  जा  रहे  mgt  पब्लिक  श्रण्डरटेकिग्ज  में  हजारों  करोड़
 रुपये  की  पूजी  लगा  रखी  है  लेकिन  वहाँ  3  परसेन्ट  ब्याज  भी  नहीं  मिलता  दूसरी  तरफ  श्राप

 इनकी  को  बढ़ाने  जा  रहे  हैं  ।  हमारे  बड़े-बड़े  भ्रेथेंशास्त्री  बहाना  ले  रहे  हैं  कि  एक्सपोर्ट  को

 बढ़ाना  है  इसलिए  उसका  यही  एक  तरीका  है  ।  हम  बड़ी  इंडस्ट्रीज  पर  frat  होते  जायें  तभी

 हमारा  एक्सपोर्ट  बढ़ेगा  ।  ग्राम  हिन्दुस्तान  टेक्नोक्रेट्स  के  मामले  में  दुनिया  में  तीसरे  नम्बर  पर

 है  लेकिन
 पू  विवाद  और  AHA  दोनों  मिल  कर  एम०  शार  टी०  पी०  को  बढ़ा  रहे  उन्हीं

 की  मिली  भगत  की  वजह  से  यह  कानून  बन  रहा  है  ।

 सभापति  महोदय  :  डागा  अब  श्राप  अपनी  स्पीच  को  थोड़ा  रे स्ट्रिक्ट  कीजिए  |

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  दाप  इस  समय  जो  श्रमेण्डमेंट  लाये  हैं  उसमें  श्राप  ने  यह  भी  कहू
 दिया  है  कि  हम  जल्दी  ही  एक  काम्प्रीहैन्सिव  बिल  लायेंगे  ।  श्राप  इसी  समय  काम्प्रीहैन्सिव  बिल

 नहीं  लाये  ।  जब  श्राप  को  मालूम  हो  गया  था  कि  इस  संशोधन  से  एक्सपोर्ट  बढ़ती  तो  श्राप

 इस  को  पहले  ला  सकते  थे  ।  में  एक  बात  प्राय  से  कह  चाहता  हूं  कि सिद्धान्तों  के  साथ

 समझौता  नहीं  हो  सकता  ।  जब  हम  सिद्धान्तों
 के

 साथ  सम  होता  करने  की  नीति  अख्तियार  कर
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 व्यवहार  विधेयक

 ———  ee

 मूल  चन्द

 लेंगे  तो  पूजीवाद  हावी  हो  जायेगा  site  यदि  देश  की  राजनीति  पर  पूजीवाद  हावी  हो  गया  तो

 फिर  ag  राजनीति  भी  पूजीवाद  के  सहारे  चलेगी  ।  जब  राजनीति  पू  विवाद  के  इशारे  पर  चलेगी

 तो  खाने  वाला  भविष्य  पूजीवाद  पर  निमार  हो  उसमें  दमन  होगा  |

 इस  लिये  दो  बातें  जरूरी  हैं--लॉ-भिनिस्टर  सारे  संशोधनों  को  स्टडी  करके

 हैंसिव  बिल  जल्दी  लाइये  ।

 यह  जो  करसन्ट्र दान  श्राफ  वेल्थ  बढ़  रहा  यह  खत्म  हो  ।  हम  बहुत  पहले  से  यह  आवाज

 लगाते  रहे  हैं  कि  श्रमिक  अधिक  ate  हो  रहा  है  wit  गरीब  अधिक  गरीब  बन  रहा  है  ।  ऐसी  आवाज

 लगाते  5  पंचवर्षीय  योजनायें  समाप्त  हो  गई  हैं  कौर  at  छठी  पंचवर्षीय  योजना  चल  रही  है

 लेकिन  देश  की  हालत  वैसी  की  वैसी  है  कौर  गरीब  ae  गरीब  हो  गया  है  कौर  धनवान  ale

 धनवान  हो  गया  है  ग्रा पके  इस्पात  के  जो  कारखाने  वे  घाटे  में  जा  रहे

 इतना  कह  कर  में  अ्रपनी  बात  समाप्त  करता  हूँ  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  में  इस  विधेयक  का  विरोध  करने  के  लिए  खड़ा  gar हूं  क्योंकि  नगर

 ag  संशोधन  विधेयक  पास  कर  दिया  जाता  है  तो  यह  मूल  प्रीमियम  के  उद्  इयों  को  ale  कमजोर

 कौर  खत्म  कर  देगा  ।  नगर  श्राप  एकाधिकारी  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  जिसे  1969  में

 पास  किया  गया  था  के  उद्देश्यों  को  देखें  तो  पायेंगे  कि  उसमें  लिखा  gate  कि  बात  का

 उपबन्ध  करने  के  लिए  fe  आधिक  संक्रिया  प्रणाली  की  मक्रिया  परिणामस्वरूप  झाधथिक  शक्ति  का

 जन  सामान्य  के  लिए  हितकर  रूप  में  संकेन्द्रण  न  हो  प्रौढ़  एकाधिक रों  के  नियन्त्रण  का  तथा

 एकाधिकारी  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहारों  के  प्रतिषेध  का  भभोर  उनसे  सम्बद्ध  या  उनके

 masts  विषयों  का  उपबन्ध  करने  के  लिए  पी

 मेरा  पहला  प्रदान  तो  यह  हैं  कि  इस  संशोधन  विधेयक  द्वारा  एम०  कार  टी०  पी०  विधेयक

 का  मूल  रद्द  दय  ही  कमजोर  सनौर  खत्म  हो  जाता  है  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि  श्राप  इस  पर  सही  ढंग

 से  सोच  विचार  करें  ।  मैं  ऐसा  क्यों  कह  रहा  हुं  ?  न  तो  में  ऐसे  कहता  हूँ भ्र ौर  न  ही  दावा  करता

 हालांकि  वहू  ऐसा  दावा  कर  सकते  कि  एकाधिकारी  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार

 कानून  पर्याप्त  रूप  सेਂ  एकाधिकार  खत्म  करने  के  लिए  सशक्त  यह  पर्याप्त  रूप  में  एकाधिकार

 विरोधी  नहीं  यह  काफी  कमजोर  अघिनियम  है  ।  are  पनप  रहे  एकाधिकार  घरानों  का

 कारगर  रूप  से  मुकाबला  नहीं  कर  सकता  ।  इसकी  श्रसशकता  सनौर  खामियों  के  बावजूद  यह

 एकाधिकार  वाले  घरानों  पर  कुछ  हद  तक  झ्र कुदा  रख  सकता  है  ।  इस  सं  शोध  विधेयक  ga

 उद्देश्य  उस  मूल  अ्रघिनियम  से  इन  कमजोर  शौर  झंकना  लगाने  वाले  प्रावधानों  को  भी  खत्म

 करना है  ।  इसलिए  यह  प्रतिगामी  कदम  है  ।  इसलिए  यह  एक  प्रगतिशील  कदम

 ag  सरकार  के  मूल  दृष्टिकोण  से  हटने  के  अलावा  प्रौढ़  कुछ  नहीं  ।  चाहिए  तो  यह  था
 कि
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 व्यवहार  )  विधेयक
 का

 एम०  थरूर  टी०  पी०  भप्रधिधियम  को  कौर  श्रमिक  मजबूत  we  सशक्त  बनाया  जाता  लेकिन

 उनके  इसमें  जिन  शक्तियों  का  उपबन्ध  था  उन्हें  भी  था  पूरी  तरह  समाप्त
 किया  जा  रहा  है  ।

 श्राप  विधेयक  पर  एक  तार  डालिए  ।  विधेयक  के  खण्ड  5  के  aq  कुछ  प्रस्तावों  की

 सरकार  द्वारा  जांच  भी  जानी  आवश्यक  नहीं  होगी  प्रौढ़  उन्हें  शरार  अ्रघिनियम  की

 धारा  21  we  22  के  श्रन्तगंत  गठित  आयोग  द्वारा  जांच  से  मुक्त  रखा  गया

 है  ।  इस  तरह  विस्तार  ग्राही  सम्बन्धी  सभी  प्रस्तावों  को  जो  कि  पहले  जांच  के  लिए  सरकार  ध्रौर

 मूल  अघिनियम  की  धारा  21  wie  22  के  तहत  गठित  एम०  शरर  टी०  पी०  आयोग  के  पास

 भेजे  जाते  थे  ga  उन  प्रस्तावों  को  धारा  21  सनौर  22  की  सीमा  से  मुक्त  कर  दिया  गया है
 ।

 इस  तरह  इन  प्रत्तावों  को  आयोग  शौर  यहां  तक  की  सरकार  भी  उनकी

 जाँच  नहीं  करेगी  ।  इस  तरह  मूल  भ्र धि नियम  में  विस्तार  सम्बन्धी  प्रस्तावों  की  जाँच  शौर

 बीन
 की  जो  थोड़ी  बहुत  शक्तियां  थी  उन्हें  भी  इस  cartel  विधियेक  द्वारा  खत्म  की  जा  रही

 a

 इसलिए  मेंने  यह  कहा  है  कि  मूल  विधेयक  के  उद्दीन  इस  संशोधन  विधेयक  द्वारा  खत्म

 हो  जायेंगे  ।  कानून  मंत्री  ने  किया  है  कि  यह  विधेयक  सरकार  समिति  की  रिपोर्ट

 का  परिणाम  वे  इस  हा  कुछ  हद  तक  दाता  कर  सकते  हैं  ।  afer  सच्चर  समिति  ने  इन  बातों

 के  साथ-साथ  व्य क  सुभाव  fax  थे  ।  उन्होंने  केवल  छोटी  सी  बात  ही  छोटी  है  ।  wea  सुझावों

 का  क्या  हुजरा  ?  में  fas  दो  बातों  का  जिक्र  करना  चाहूं  क्योकि  सभी  बातों  पर  विस्तार  से

 बहस  करने  का  महक  समय  नहीं  दिया  गया  है  ।

 सच्चर  समिति  ने  सुभाव  दिया  था  कि  सम्बद्ध  उपक्रमों  ait  उक्त  प्रबन्धਂ

 शब्दावली  को  परिभाषित  किया  जाये  ।  श्री मन  एक  उदाहरण  लें  ।  वर्तमान  एकाधिकारी

 तथा  अवरोधक  रिक  व्यवहार  afafaan  के  जैसा  कि  ata  जानते

 feray  ate  टाटा  मिलों  को  टाटा  ग्रुप  के  श्रन्तगंत  नहीं  माना  जाता  क्योंकि  वर्तमान  कानून

 सम्बद्ध  उपक्रमों  MC  उच्च  शब्दावली  को  इस  प्रकार  परिभाषित  करता  है  कि

 बहुत  सी  कम्पनियां  टाटा  ग्रुप  के  भन्तगंत  नहीं  कराती ।  शायद  आपको  याद  होगा
 ~

 कि  दत्त  आयोग  ने  जिन  23  कम्पनियों  का  जिक्र  किया  था  उन्हें  शब्दावली  की  परिभाषा  की

 वजह  से  बिड़ला  ग्रुप  में  शामिल  नहीं  किया  गया  जबकि  इसमें  शामिन  किया  जाना  चाहिए  था  ।

 श्रीमती  गोता  मुखर्जी  :  ऐसी  49  कम्पनियां  हैं  ।

 at  चित्त  बसु  :  महोदया  आपने  ठीक  कहा  ।  इसलिए  सच्चर  समिति  ने  यह  सिफारिश

 की  थी  कि  ग्रस्त  सम्बद्ध  उपक्रमों  कौर  उक्त  प्रबन्ध  दीपावली  को  परिभाषित  किया

 जाए  ।  विधि  मंत्री  ने  इस  सुभाव  को  नहीं  माना  है  ।  इसके  विपरीत  उन्होंने  ऐसा  कदम

 उठाया  है  ।  जिससे  देश  के  प्रकार  एकाहारी  प्रवृत्तियां  ate  मजबूत  होंगी
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 व्यवहार  विधेयक

 चित्त

 सच्चर  समिति  ने  यह  भी  सुभाव  दिया  था  कि  भ्रमर  प्रधान  उपक्रमों  से  माल सामान

 या  taal  के  निर्माण  के  लिए  नगर  कोई  प्रस्ताव  भ्राता  है  तो  निश्चित  रूप  से  एम०  ATTo  to ०

 पी०  mala  को  जांच  के  लिए  भेजा  जाए  ।  अगर  प्रस्ताव  में  पाँच  करोड़  रुपये  की  पूजी  को

 प्रावधान  है  तो  उन्हें  अवद्य  ही  शरार  प्रयोग  के  पास  भेजना  चाहिए  ।  सच्चर

 समिति  ने  यह  भी  सुभाव  दिया  था  कि  जिन  प्रस्तावों  पर  प्रा पत्तियां  उठाई  गई  थीं  या  जिनके

 एक  से  afar  qTa  ना पत्र  प्राप्त  हुए  थे  उन्हें  ह्वदय  ही  we  पी  आयोग  के  पास  जांच

 के  लिए  भेजा  जाना  सच्चर  समिति  ने  कुछ  सुरक्षा  उपायों  के  बारे  में  भी  जिक्र  किया

 लेकिन  इन  सिफारिशों  को  नहीं  माना  गया  क्यों कि  इससे  कुछ  हृद  तक  एकाधिकार  वाले  घरानों  को

 ् हानि  होती  थी  शोर  व्यापारिक  व्यवहार  पर  नियन्त्रण  लगता  था  ।

 यहां  मेरे  लिए  यह  भी  बताना  श्रावक  हो  गया  है  कि  सच्चर  समिति  की  रिपो  से  पहले

 अनार  आयोग  ने  क्या  सुभाव  दिये  थे  ।  यह  पाया  गया  कि  1  जनवरी  1974  से  30

 1978  की  अवधि  के  बीच  धारा  21  कौर  22  के  ग्रन्तगंत  जो  336  प्रार्थना  पत्र  प्राप्त  हुए

 थे  उनमें  से  311  को  सरकार  ने  बिना  आयोग  जिसे  अधिनियम  के  अन्तर्गत

 गठित  किया  की  बिना  सलाह  या  उसे  भेजे  ही  निपटा  fear  था  ।  आयोग  को  विश्वास  में  नहीं

 लिया  गया  था  ।  उन्होंने  खुद  हो  अपनी  राय  से  अपना  फैसला  ले  लिया  था  कौर  शरार

 mar  को  जो  कछ  भी  थोड़ी  सी  शक्ति  का  इस्तेमाल  करना  नहीं  करने  दी  गई  ।  श्रीमन्‌

 इस  तरह  सरकार  इन  सब  के  प्रति  प्रिये  श्राप  ही  सन्तुष्ट  होती  रही  कौर  एक-एक  करके  उनको

 रियायतें  ate  प्रसर  देती  रहो  जिसके  परिणामस्वरूप  पंधे  का  केन्द्रीयकरण  कुछ  एक  हाथों  में

 हो  गया  ।  इस  पर  में  बाद  में  चर्चा  कूगा  ।

 1979  में  महिन्द्रा  एण्ड  महिन्द्रा  के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  सरकार  को

 दोषी  पाया  था  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  :

 ने  भ्रम  aa  के  सही  गठन  at  इसकी  कार्यवाहियों  के  बारे

 में  विश्वासघात  किया  है  कौर  अपनी  सांविधिक  दायित्वों  की  पूरी  तरह  उपेक्षा  की
 है

 11.0

 कुछ  मुद्दों  का  श्रीमती  Mar  मुखर्जी  ने  जिक्र  किया  है  ।  लेकिन  यह  जानना

 बहुत  जरूरी  है  कि  सरकार  शरार  aaa  की  महत्ता  को  महत्त्व  नहीं  दे  रही है
 ale

 को  पीछे  रखा  जाता  है  ।  सरकार  खुद  ही  अपने  श्राप  निर्णय  ले  लेती  है  ate

 ag  निर्णय  हमेशा  ही  एकाधिकार  घराने  के  हक  में  में  ae  ज्यादा  उदाहरण  नहीं  देना

 चाहता  लेकिन  इस  नीति  द्वारा  एकाधिकार  घरानें  मजबूत  ही  हुए  उनके  लाभांश  या

 या  बिक्री  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  इसके  विपरीत  सभी  एकाधिकार  घरानों  ने  att  ताकत

 में  वृद्धि  ही  की  है  ।  मेरे  पास  उपलब्ध  प्राकारों  के  भ्रनुसार  देश  के  प्रथम  101  निजी  क्षेत्र  के

 उद्योगपतियों  की  कुल  सम्पदा  में  ag  1980-81  में  18.8%,  की  वृद्धि  जबकि  इससे  पिछले
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 व्यवहार  (aatera)  विधेयक

 ag  में  यह  वृद्धि  15.5%,  ही  कुल  पूजी  की  वृद्धि  हुई  जबकि  पिछले  ad

 यह  10.9%  ही  थी  ate  बिक्री  में  20.3%  की  वृद्धि  हुई  जबकि  पिछले  ag  यह  वुद्धि  केवल

 15.5%  ही  थी  ।  ws  मालूम  2  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  को  इन  आंकड़ों  की

 कारी है  लेकिन  उनका  कहना  है  कि  एकाधिकारी  afe  की  प्रवृत्ति  को  रोक  दिया

 जबकि  ores  बताते  है ंकि  अधिकार  aval  की  दौलत  में  काफी  वृद्धि  हुई  है
 '

 दूसरी  a

 हमारा  यह  ही  आरोप  रहा  है  कि  सरकार  बहु  राष्ट्रीय  कम्पनियों  को  बढ़ावा  देने  की  नीति

 पर  चल  रही  है  ।

 में  केवल  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हुँ  ।  वायद  आपको  हाथी  समिति  की

 fea  याद  होंगी  ।  हाथी  समिति  ने  आखिर  में  कहा  था  fa:

 लाभ  के  gears  चलने  वाली  बहु-राष्ट्रीय  क्षेत्र  की  लगातार  मौजूदगी  केवल

 आपने  व्यापारिक  हितों  के  लिए  ही  है  ।  सारे  विश्व  में  एक  संगठित  रूप  से  मानव  पीड़ा  पर  ही

 लाभ  कमाने  वाले  इस  क्षेत्र  का  में  बने  रहने  जितना  जल्द  हो  सके  खत्म  किया  जाना

 चाहिए  +'

 महोदय  पीठासीन

 सिफारिश  यह  थी  कि  उनको  भारत  में  न  बने  रहने  दिया  जाये  ।  इन  वर्षों  के  दौरान  सरकार

 की  नया  नीति  रही  ।

 लाइसेंस-घुसा  क्षमता  के  बारे  में  नई  प्रयोग  नीति  में  यह  व्यवस्था  की  गई  कि

 1977  में  समाप्त  हुये  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सबसे  किए  गए  अधिकतम  उत्पादन  को

 नियमित  किया  जायेगा  ।  198!  में  इसमें  ak  ढील  दी  अपनी  घोषित

 नीति  के  ही  विरुद्ध  1980  की  मौजूदा  क्षमता  को  ही  नियमित  कर  दिया  गया  ।  वि

 कौर  ae.  ने  प्रौषघ  कम्पनियों  को  कुछ  शर्तों  के  साथ  उनकी  लाइसेंस  शुदा

 क्षमता  से  25.0  अतीत  अधिक  उत्पादन  करने  की  अनुमति  दी  है  ।  क्या  ares  यह  ana

 हैं  कि  चाप  बहु  राष्ट्रीय  निगमों  पर  नियंत्रण  लगाना  चाहते  हैं  या  यह  बताते  हैं  कि  aa  उनको

 झिझक  से  अधिक  रियायतें  दे  रहे  हैं  ग्रोवर  ग्रा पने  ऐसी  शभ्रपनाई  हुई  जिससे  बहु  राष्ट्रीय

 निगम  otc  afar  मजबूत  हों  ।  श्राप  नहीं  चाहते  कि  ag  राष्ट्रीय  प्रयोग  कम्पनियाँ  खत्म हो

 जाय  ।  इसके  विपरीत  श्राप  उन्हें  श्र  प्रोत्साहन  देना  चाहते  हैं  ।

 इस  तथ्य  को  देखते  हुए  कि  सरकार  उत्पादकता  वेष  में  उत्पादन  में  वुद्धि  करना

 चाहती  यह  संशोधन  मात्र  एक  संशोधन  हो  नहीं

 यह  सरकार  को  गलत  नीतियों  के  परिणाम  के  अतिरिक्त  कुछ  नहीं  है  जिससे  सम्पूर्ण

 राष्ट्र  को  तबाही  कौर  बरबादी  हुई  है  ।  मुक्के  विश्वास  है  कि  सरकार  ने  बरबादी  का  यह  रास्ता

 fara  qa  ate
 प्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  को  सलाह  पर  OST)

 विश्व  बेक  श्र  अन्तराष्ट्रीय
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 चित्त

 मुद्रा  कोष  ने  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  कौर  एकाधिकार वादियों  को  अधिक  रियायतें  सेवा  जीतकर

 क्षेत्र  की  भूमिका  को  कम  fasl-ara afar  क्षेत्र  का  गठजोड़  निर्यात  अभियान

 चलाने  तथा  रायात  का  प्रतिस्थापन  ढूढने  की  सलाह  दी  है  ।  विश्व  बेक  तथा  प्रन्तर्राष्ट्रीय

 मुद्रा  कोष  द्वारा  सुभाष  गए  नुस्खे  की  ये  दुनिया री  विशिष्टताएं  हैं  ।  श्राप  केवल  उनके  हितों  की

 qfa  कर  रहे  श्राप  पहले  की  भाँति  उनके  हितों  की  पूर्ति  के  लिए  बाध्य  इस  सलाह

 का  पालन  करके  श्राप  देश  की  सम्पूर्ण  भ्र थें व्यवस्था  को  विश्व  बेक  कौर  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के

 निर्देशों  पर  चला  रहे  हैं  ।

 ग्रामीण  मामलों  के  बारे  में  हम  विस्व  बेक  ote  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  द्वारा  ध्रपनाई  जा

 रही  विश्वव्यापी  नीतियों  तथा  ग्रनुबन्घों  के  प्रति  विस्मरण शील  नहीं  हो  सकते  ।  यह  विधेयक  केवल

 संशोधन  विधेयक  मात्र  नहीं  है  परन्तु  यह  ऐसी  विध्वंसकारी  wifes  नीति  का  परिणाम  है  जिसका

 सरकार  भ्रनुसरण  करती  ग्रा  रही  है  ।  सम्पूर्ण  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  मैं  सभा  के

 दूसरी  me  बेठ  सदस्यों  सहित  सभा  के  सभी  माननीय  सदस्यों  से  ग्राहक  करूगा  कि  यदि  वे  कुछ

 हाथों  धन  एकत्रित  नहीं  होने  देना  यदि  वे  wisely  हितों  की  रक्षा  करना  चाहते  यदि

 वे  किसी  एक  व्यक्ति  के  प्रति  नहीं  अपितु  संशोधन  के  प्रति  वफादार  हैं  तो  वे  इस  विधेयक  को

 पूर्णतया  स्वीकार  कर  दें  ।  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ate  आशा  करता  चूंकि  सभा

 भी  इस  विधेयक  को  रह  करने  का  सही  निर्णय  लेगी  ।  धन्यवाद

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार

 संशोधन  विधेयक  का  मैं  समर्थन  करता  हुँ  ।  मोनोपोली  बिजनेस  हासिल  ale  मल्टीनेशनल  के

 बारे  में  जिस  प्रकार  की  बातें  कही  गई  है  उनको  श्राप  देखें  ।  गवर्नमेंट  ने  इस  कानून  को  इसी

 वजह  से  लागू  किया  है  कि  इनकी  बढ़ोत्तरी  को  किसी  तरीके  से  रोका  जाए  att  इनको  रोकने  के

 उपाय  उसने  किए  हैं  ।  लेकिन  हमारे  इन  माननीय  सदस्यों  का  दृष्टिकोण  दूसरा  है  भोर  सोधने

 का  तरीका  दूसरा  है  ।  किसी  ake  जगह  इनकी  निगाहें  इसमें  भी  आरोप  लगाने  के  सिवाय

 ait  कोई  बात  इन्होंने  नहीं  की  है  ।  देश  के  सामने  मुख्य  मुद्दा  यह  है  कि  किसी  तरीके  से  प्रोडक्शन

 को  बढ़ाया  जाये  बौर  area  निर्भर  बना  जाए  भ्र ौर  प्रात्मनिभंर  बन  कर  देश  के  लोगों  की  ज्यादा

 से  ज्यादा  सेवा  की  जाए  |  प्रो डक दात  जब  तक  नहीं  बढ़ेगा  देश  के  श्राम  लोगों  को  वे  सहूलियतें

 जो  हम  बढ़े  हुए  प्रोडक्शन  के  जरिये  से  देना  चाहते  नहीं  मिल  पाएंगी  ।  इसलिए  नितान्त

 प्रावश्यक  है  कि  फैक्ट्रिज  wie  इंडस्ट्रीज  के  प्रोडक्शन  को  जाये  कौर  उस  प्रोडक्शन  को

 इस  प्रकार  से  वितरित  किया  जाए  ताकि  गरीब  से  गरीब  med  तक  वह  सारा  सामान  पहुंच

 सके  ।  साथ  ही  इसको  भी  ध्यान  में  रखने  की  श्रावस्यकता  है  कि  जो  थे  बड़े  से  बड़े  घराने  हैं  इनके

 पास  ज्यादा  घन  का  संग्रह  भी  नहीं  होने  दिया  जाना  चाहिए  जरगर  होता  है  तो  निश्चित  रूप  से

 उनका  प्रभाव  राजनीति  पर  भी  पड़ता  हैऔर  जब  ag  पड़ता  है  तो  एक  दूषित  वातावरण  बनता
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 है  ।  इस  वास्ते  इनको  ज्यादा  वैल्थ  एक्युमूलेट  करने  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।  निश्चय  ही  इसका

 गलत  असर  पड़ेगा  ate  भी  ज्यादा  धन  ate  भीर  भी  ज्यादा  वेल्थ  संग्रह  करने  की  उनको

 safe  बढ़ती  जाएगी  |  इस  वास्ते  यह  प्रावधान  करना  बहुत  जरूरी  था  कि  जो  बढ़ा  gat  धन  है

 जिसके  आंकड़े  प्रभी  दिए  गये  हैं  कि  1937  में  उनके  पास  जितना  धन  था  राज  वह  बढ़  ते-बढ़ते

 एक  हजार  परसेंट  से  भी  अधिक  हो  गया  है  उसको  रोका  उसको  हम  किस  तरह  से  रोक

 सकते  हैं  इसके  उपाय  किए  जाएं  ।

 इसके  लिए  कानन  मंत्री  को  कछ  न  कुछ  व्यवस्था  करनी  चाहिए  मोनोपलिस्टिक

 हाउसेस  को  कंट्रोल  कर  सक  ।

 उपधारा  4  के  स्थान  पर  जो  नई  धारा  रखी  जा  रही है  :  (4)  इस  धारा  की  कोई

 बात  किसी  ऐसे  उपक्रम  को  वहाँ  तक  लाग  नहीं  जहाँ  तक  प्रसार  उपक्रम  की  पूर्ण  AAT

 था  wea  उपस्कर  के  या  उसके  किसी  भाग  के  नवीकरण  या  ग्राधनिकीकरण  द्वारा

 अ्रथवा  किसी  संशोधन  उपस्कर  के  संस्थापन  द्वारा  किया  जाता  है  ।  इसके  सम्बन्ध  में  कहना

 है  कि  आजकल  के  जितने  उद्योग  लगाने  वाले  हैं  वह  एक  इंडस्ट्री  लगाते  हैं  ale  नाजायज  तरीके

 से  सारा  घन  कमा  करके  भ्र पने  उद्योग  बढ़ाते  रहते  मगर  जिस  इंडस् टी  के  जरिए  से  gar

 कमाया  भ्र ौर  दूसरी  नई-नई  इंडस्ट्रीज  खोल  उस  रानी  इंडस्ट्री  को  सिक  कराने  की  नीयत

 रहती  उसका  रिनोवेशन  या  मौडर्नाइजेशन  नहीं  करते  हैं  ।  करोड़ों  रु०  सरकार  कौर  बैंकों  से

 प  जीती  इस  नाम  से  लेते  हैं  कौर  उसका  दुरुपयोग  होता  है  ।  इसलिए  we  एक  उद्योगपति  ने

 भ्र पनी  एक  इंडस्ट्री  से  कई  इंडस्ट्रीज  खड़ी  कर  दीं  ale  मोनोपली  हाउस  में  उसका  नाम  जाने  लगा

 जिसकी  पूजी  50  या  100  करोड़  हो  ऐसा  पू  जीती  जिस  इंडस्ट्री  को  सिक  बना  करके

 दूसरी  इंडस्ट्री  खड़ी  करता  है  उसको  उस  इंडस्ट्री  को  सिक  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  कौर

 पुरानी  इंडस्ट्री  को  मोनोज  करने  के  लिये  acl  पूजी  में  से  ही  उसको  काम  करना  चाहिए

 ताकि  सरकारी  पूजी  उसमें  न  लगे  भ्र ौर  उस  पैसे  से  कौर  उद्योग  at  यहाँ  हम  खड़े  कर  सकें  ।

 राज  के  पू  जीती  इस  तरह  से  सरकार  को  धोखा  दे  करके  करोड़ों  रुपये  का  लाभ  उठा  रहे  हैं

 सनौर  सरकार  उनको  रोक  नहीं  पा  रही  है  ग्रोवर  रिनोवेशन  धौर  मौडर्नाइजेशन  के  नाम  पर  पंजी

 को  लटाया  जा  wrest  इस  लूट  को  रोका  जाना  चाहिए  ।  मंत्री  जी  इधर  अवद्य  ध्यान  ||

 जो  उद्योगपति  एक  इंडस् टी  से  चार  नई  इंडस्ट्रीज  खड़ी  कर  ले  ae  करोड़ों  रुपया  कमा  ले

 वह  पुरानी  इंडस्ट्री  में  काम  करने  वाले  लोगों  का  किसी  प्रकार  से  ध्यान  न  रखे  उसको  किसी

 प्रकार  से  पेसा  न  दिया  जाए  ।

 मैं  उदाहरण  द  हमारी  कॉस्टीट्एसी  में  राजस्थान  सिपाही  श्र  वीविंग  मिल्स  थी  जिससे

 करोड़ों  रुपया  प  जीती  ने  कमाया  are  उस  पेसे  से  चार  नई  इंडस्ट्रीज  खड़ी  कर  लीं  100  करोड़

 रु०  की  नई  इंडस्ट्रीज  खड़ी  कर  लेकिन  पुरानी  इंडस्ट्री  का  रिनोवेशन  ate  मौड्नइजेदान  नहीं

 किया  जिसकी  वजह  से  उस  उद्योग  में  लाभ  नहीं  होगा  क्योंकि  उसकी  मशीनरी  घिस  गई  है  सनौर

 प्रोडक्शन  भी  नहीं  हो  रहा  है  ।  इसलिए  एक  उद्योग  से  जिस  दमी  ने  100  करोड़  रुपया
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 कमाया  है  वैसी  परिस्थिति  में  वहाँ  के  मजदूरों  को  बोनस  या  वेतन  देना  उसका  कत्तव्य  मगर

 जब  ऐसी  मांग  की  जाती  है  तो  मालिक  सरकार  की  बिना  भ्राज्ञा के  उस  gal  का  क्लोज़ा  कर

 देता है
 श्रोता  मजदूरों  को  दर-दर  का  भिखारी  बनाने  की  कोशिश  करते  इस  प्रकार  के

 मोनोपलिस्टिक  हाउसेस  को  ant  सरकार
 कंट्रोल  नहीं

 करती  उनपर  बंदिश  नहीं  लगाती  है

 तो  यह  कानून  किस  काम  का  है  ?  इसलिये  इस  कानून  के  जरिये  पुरी  बंदिश  होनी  चाहिए  कि

 जिन  हाउसेस  को  सरकार  ने  ऋण  दिया  है  कौर  वह  ऋण  लेकर  एक-एक  ने  4,4  ate  5,5

 इंडस्ट्रीज  खड़ी  कर  दी  कौर  वह  इंडस्ट्रियलिस्ट्स  भ्र पने  मजदूरों  को  भूखा  मरने  की  हालत  में

 खड़ा  कर  देते  हैं  तो  इससे  ज्यादा  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  ate  कोई  नहीं  हो  सकती  |  ऐसे  हाउसेस  का

 जो  मैंने  age  सामने  उदाहरण  दिया  मैं  कानून  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  लोग  भी

 इस  एम०  शिकार  टी ०  पी०  एक्ट  के  तहत  बात  श्राप  उनकी  जांच  जो  meat

 इंडस्ट्री  को  सिक  बनाकर  तीन  करोड़  रुपये  का  ऋण  सरकार से  प्रप्त  करने  की  कोशिश  कर

 रहा  है  कौर  पति  तरफ  से  कोई  पैसा  नहीं  लगा  रहा  मजदूरों  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  क्लोज़ा

 करके  सारी  इंडस्ट्री  को  ठप्प  करने  की  कोशिश  कर  रहा  एसे  लोगों  के  खिलाफ  सख्त  सेਂ  सख्त

 कार्यवाही  होनी  चाहिए  कौर  उन्हें  सजा  मिलनी  चाहिए  तब  जाकर  यह  चीज  ठीक  हो  सकती  है  ।

 मैंने  यह  भी  मांग  की  कि  ऐसे  लोग  जो  करोड़ों  पया  सरकार  से  प्राप्त  करते  हैं  भ्र ौर

 सरकारी  व  फाइनेंशियल  पू  जी  से  अपने  संस्थान  खड़े  करते  उसके  बाद  उसे  अपनी  बपौती

 मानकर  उसको  बन्द  कर  देते  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  नहीं  होनी  चाहिए  ।  ऐसे  संस्थान  जिनमें

 सरकार  का  90  प्रतिशत  से  ज्यादा  पैसा  लगा  हुजरा  उन्हें  या  तो  सरकार  को  ग्रसने  हाथ  में

 लेना  चाहिए  या  उसको  नेदनलाइज  करना  चहिए  ।  पब्लिक  श्रंडरटेकिग्ज  के  तहत  उद्योगों  में

 व्यवस्थापकों  को  ज्यादा  मजबूत  बनाना  चाहिए  ताकि  मजदूरों  को  fear  प्रकार  की  कठिनाई  न  हो

 at  उसकी  कमाई  हुई  दौलत  उसको  मिल  सके  ।  श्राज जो  इस  प्रकार  की  भ्र व्यवस्था  चल  रही

 यह  ध्रवांछनीय  है  जिसकी  ate  मैं  सरकार  का  ध्यान  males  करना  चाहता  मुभ्ते पूरी

 ar  है  कि  कानून  मंत्री  महोदय  इस  प्रकार  से  कानून  का  उल्लंघन  करने  वाले  लोगों  के  खिलाफ

 सख्ती  सेਂ  कार्य वा  ही  उनसे  मेरी  यदि  प्रियंका  है  ।  इनके  साथ  ही  साथ  मैं  इस  faa  का  समधन

 करता  हुं  ।

 श्री  जगपाल  fag  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  बिल  का  विरोध  करने  के

 लिए  खड़ा  हुमा  हूं  शौर  विरोध  भी  यह  कहते  हुए  करना  चाहता  हूं  कि  अगर  इस  बिल  की  प्रति

 इस  सदन  के  भ्रमर  जलाई  जा  सकती  तो  इस  गन्दगी  को  हमारे  विधि  मंत्री  भ्र पने  सिर  पर

 उठाकर  कम  सेਂ  कम  हिन्द  महासागर  में  जरूर  फेंक  कराया  |  उसका  कारण  एक  तरफ  तो  यह

 सरकार  इस  देश  में  मजदूर  विरोधी  कानून  पास  करती  उत्पादन  के  नाम  पर  कि  मजदूर  हड़ताल

 नहीं  कर  मजदूर  अ्रपने  बोनस  ate  तनख्वाह  के  लिए  प्रावाज  नहीं  उठा  सकता  क्योंकि

 इस  देश  का  उत्पादन  बढ़ाना  है  कौर  दूसरी  तरफ
 पू  जनवादी  व्यवस्था  को  इस  देश  के  करोड़ों
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 व्यवहार  विधेयक

 नलवा  सय

 लोगों  का  घुन  चूसकर  साम्राज्यवादी  हित  की  सुरक्षा  को  मजबूत  करने  का  काम  यह  करने  जा

 रही  है  ।  इसलिए  मेरी  aa  है  कि  ग्रुप  इसको  इस  सदन  में  न  लायें  तो  ज्यादा  अच्छा  है  ।

 बार-बार  माननीय  सदस्यों  ने  भी  कहा  ate  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  हैं  कि  जब

 ्रन्तररष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  ग्रा पने  बे  ि  से  पता  लिया  तो  एक  श्रीलंका  यहां  पोज़ीशन  के  सदस्य

 ने  जाहिर  की  जानते  रूनी  पार्टी  के  सदस्य  भी  कि  बाकायदा  सात  army  लोन  दिया

 जा  रहा  है  ।  इसकी  कीमत  इस  देश  के  किसानों  ake  मजदूरों  को  झपने  खन-पसीने  की  कमाई

 बहाकर  करनी  पड़ेगी  वरना  आपके  पास  दूसरा  कोई  रास्ता  नहीं  है  कौर  जो  मोनोपली  हाउसेस

 को  कप  खत्म  करने  की  बात  कर  रहे  इसमें  प्रापने  साल  गवर्नमेंट  को  राइट  दिया  है  कि

 जिसको  चाहे  सेंट्रल  गवर्नमेंट  एग्जम्प्ट  कर  सकती  ।  रखने  Ro  कार  टी०  पी०  कमीशन  के

 राइट  पर  एक  तरफ  चोट  की  है  ।  34  साल  की  arya  के  समय  में  ag  aqua  रहा  है  कि

 सेंट्रल  गवर्नमेंट  हमेशा  छोटे  उद्योग-धन्धों  के  हित  में  छोटे  व्यापारियों  ate  छोटा

 व्यापार  करने  वालों  के  हित  में  कभी  फैसला  नहीं  लेती  है  ।

 ag  हमेशा  बहुराष्ट्रीय  कं  पतियों  श्र  मोनोपली  हासिल  को  मजबूत  करने  की  नी

 श्रखि्तियार  करती  ।  मैं  इस  बात  का  विरोध  करता हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  अधिकार  को

 झपने  हाथ  में  क्योंकि  केन्द्रीय  सरकार  भ्र ौर  राज्य  सरकार  पू  जातियों  के  प्रेशर  से  चल  रही

 प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  बाकायदा
 पू

 जी पतियों  के  साथ  कोलैबोरेदान  करके

 सरकार  चला  रही  हैं  ।  इससे  साफ  जारी  है  कि  हिन्दुस्तान  की  प्रधान  मंत्री  कौर  इस  देश  की

 पू  जनवादी  व्यवस्था  का  जो  गठबंधन  हो  1z  मंत्री  महोदय  उसको  तोड़  नहीं  सकते  ag

 उसको  तोड़ना  नहीं  चाहते  हैं  ।  इस  सरकार  की  नीतियों  का  यह  परिणाम  है  कि  जहाँ  1947  से

 पहले  बिड़ला  की  पूजी  50  करोड़  रुपये  वह  बढ़  कर  ATH  1500  करोड़  हो  गई  है  ।  सरकार

 यह  नारा  लगाती  रही  है  कि  हम  देश  की  गरीबी  दर  लेकिन  ais  भी  इस  देश  के  36  करोड़

 लोग  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  का  जीवन  जिता  रहे  जिन्हें  दो  वक्त  खाना  नहीं  मिलता  दवा

 are  दिक्षा  नहीं  मिलती  है  ।

 सरकार  का  कहना  है  कि  देश  के  म्यूजिक  ate  सामाजिक  sear  के  लिए  ga  चाहते  हैं

 कि  उत्पादन  बढ़  ate  विदेश-व्याप।र  में  वृद्धि  क्योंकि  द्वारा  मुनाफा  कमा  कर  हम  इस

 देना  की  अ्रथव्यवस्था  को
 सुधा  रेंगे

 ।  पिछले  साल  हमारे  देश  को  5,575  करोड़  रुपये  का  घाटा

 gare  ।  कया  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  ate  सोनोपली  हासिल  दरा  afaa  मुनाफा  कमाने  से

 हमारे  संशय-इकॉनोमिक  अ्राबजेक्टिव्ज  पूरे  हो  सकेंगे  ?  ara  बम्बई  में  कपड़ा  मिलें  बन्द  पड़ी

 ं
 ।  क्या  इसके  पीछे  सरकार  प्रौढ़  पूंजीपतियों  की  प्रंडरस्टेडिंग  नहीं  थी  ?  इन्टरनेशनल  arse

 में  कोई  हमारे  कपड़े  को  उठाने  के  लिए तेयार  नहीं  देवा  के  गरीब  किसान  ate
 मजदूर

 उसको  खरीदने  की  क्षमता  नहीं  रखते  हैं  इस  लिए  पू  जीपतियों  को  उन  areal  को  बन्द

 करना  पड़ा  है  ।

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  झोर  मोनोपली  हासिल  को  ए  से  जेड  हर  चीज  के  निर्माण  का
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 हि  es  क

 जगपाल  faz]

 ध्रघिकार  देना  द्य  के  लिए  खतरनाक  है  ।  यह  व्यवस्था  करनी  चाहिए  छोटे  उद्योग-धन्धे  जो

 चीजें  बना  सकते  बड़े  कारखानों  के  मालिक  ae  पूँजीपति  उन्हें  न  बना  सकें  ।  छोटे

 geal  को  देहात  में  लगाना  चाहिए  कौर  खेती  के  उत्पादन  के  साथ  जोड़  कर  बंड  के  आधार  पर

 उनका  fasta  करना  चाहिए  ।  इससे  लोगों  को  रोजगार  उत्पादन  में  वृद्धि  होगी  शरीर

 देश  की  प्रां-व्यवस्था  मजबूत  बनेगी  ।  इस  कानून  से  केवल  56  मोनोपली  हासिल  प्रभावित

 होंगे  ।  wat  बड़े-बड़े  पूंजीपतियों  को  छोटी-छोटी  चीजें  बनाने  का  अधिकार  भी  दे  दिया

 तो  वह  व्यवस्था  शोषणकारी  होगी  ।  aw  स्थिति  यह  है  कि  टाफी  भी  मोदी  बनाता

 धागा  प्रौढ़  सुई  भी  मोदी  बनाता  है  ।  राज  बड़े-बड़े  कारखानों  के  मालिकों  को  छोटी  से  छोटी

 चीज  बताते  का  ऑ्रधिकार  प्राप्त हैं  ।  सरकार  को  यह  प्रतिशत  उनसे  छीन  लेना

 बड़ें  पू  atta  उन  चीजों  का  उत्पादन  जो  इन्टरनेशनल  मिनट  में  कम्पनी  कर  सकें  भ्र ौर  उसके

 द्वारा  विदेशी  मुद्रा  कपा  कर  देश  को  इकॉनोमी  को  मजबूत  करें  ।  सरकार  उन्हें  लाइसेंस  थ्रोट

 प्रोडक्शन  की  छुट  दे  ।

 लेकिन  इस  बात  की  इजाजत  नहीं  देनी  चाहिए  कि  बड़े-बड़े  पूँजीपति  देश  के  गरीब

 लोगों  का  खून  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  arse  में  हमारी  हर  एक  चीज  पिट  जाये  ate  हर  साल  हमें

 हजारों  करोड़  रुपयों  का  घाटा  हो  ।  इसलिए  यह  आवश्यक  है  कि  इस  तरह  की  चीजों  को  बनाने

 का  अधिकार  बड़े  कारखानों  से  लेकर  छोटे  उद्योग-धन्धों  को  feat  जाए  ।  तभी  हम  इकॉनोमिक

 at  सोशल  दुष्टि  से  मजबूत  होंगे  ।  मैं  उम्मी द  करता हैं  कि  मंत्री  महो  इत्र  दोबारा  सोचेंगे  कि  यह

 wafer  बिल  हमें  कहाँ  ले  जायेगा  ।

 प्रो ०  मच  दण्डवत  :  सभा  के  समक्ष  विचार
 थें

 जिस  विधेयक  को  रखा

 गया  है  वह  उद्योग  मंत्री  द्वारा  लाइसेंस  प्रणाली  को  उदार  बनाने  सम्बन्धी  दिए  गये  नये

 वक्तव्य  का  तके  संगत  परिणाम  है  ।  मेरे  विचार  में  यदि  श्राप  इन  दोनों  अ्र्धात  उद्योग  मंत्री  द्वारा

 दिये  गये  वक्तव्य  तथा  सभा  के  समक्ष  विचारा  रखे  गये  इस  विधेयक  को  एक  साथ  लें  तो  ये  दोनों

 प्रतिगामी  प्रक्रिया  के  द्योतक  हैं  ।  यह  सरकार  काम  करने  वाली  नहीं  अपितु  प्रगतिशील  सरकार

 है  alt  इस  fara  का  भी  ठीक  यही  उद्देश्य  है  ।

 जहाँ  तक  राज्य  के  नीति  निर्देशक  सिद्धांतों  तथा  1969  के  सम्पूर्ण  एकाधिकार  तथा

 रोधक  व्यापारिक  व्यवहार  प्रीमियम  की  प्रस्तावना  का  संबंध  यह  बिलकूल  स्पष्ट  है  कि  इस

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  afafaaq  का  एक  महत्वपूर्ण  पहल  जन-सामान्य

 के
 लिए  प्रहितकर  रूप  में  श्रमिक  शक्ति  का  संकेन्द्रण  न  होने  देता  कौर  इसी  पहलू  विशेष  की

 उपेक्षा  की  जाती  है  ।

 यह  बात  नहीं  है  कि  इस  विधेयक  का  बड़े  औद्योगिक  गृहों  ने  स्वागत  नहीं  किया  है  ।  अनेक

 इस  सम्बन्ध  में  ग्र  बने  विचार  हैं
 yaferes  उलार  area  2  ।  परन >>  |  लगा  उ५1९६  Mid  Biel  &  ्  ्  सूदो  बुराइयों  में  से
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 द  कि  a
 व्यवहार  विधेयक

 का

 एक  चुनने  के  मामले  में  उन्होंने  इसे  स्वीकार  किया  है  oe WIT  उन  होंने  इसका  स्वागत  किया है  ।

 UHo  शाई ०  सी०  सी ०  भाई  के  अध्यक्ष  का  वक्तव्य  इसी  बात  का  संकेत  है  ।  उन्होंने  इसका  स्वागत

 इसलिये  किया है
 क्योंकि  पिछले  कुछ  वर्षों  में  उन्होंने  जितने  गैर-कानूनी  कार्य  किये  वे  इस

 विधेयक  की  सहायता  से  वैध  हो  जायेंगे  |

 यद्यपि  श्राप  विभिन्‍न  औद्योगिक  हों  की  परिसम्पत्तियों  का  ध्यान  से  ग्रध्ययन  कर  तो  कप

 देखेंगे  कि  इनमें  से  कछ  ने  पिछले  कछ  वर्षों  में  गैर-कानन  ढंग  से  ग्रपनी  क्षमता  में  विधि  करली

 बड़  औद्योगिक  गृहों  के  कट्टर  सैनिकों  द्वारा  इसके  लिये  ag  तक  दिया  जाता  है  कि  हम  देश

 की  प्रगति  site  विकास  चाहते  हैं  ।  मत  वे  कहते  हैं  कि  यह  विधेयक  देश  के  विकास  को  सुनिश्चित

 करने  की  दिशा  में  मदद  करेगा  ।  वे  हमेशा  कहते  हैं  विधेयक  विशेष  के  प्रति  प्रगतिशील  तत्वों

 को  क्या  आपत्ति  है  जबकि  यह  देश  की  प्रगति  ate  विकास  में  सहायक  होगा
 ?  क्या  श्राप  को  अधिक

 उत्पादकता  की  आवश्यकता  नहीं  है
 ?  क्या  प्राकार  अधिक  रोजग।र  ग्र चसर ों  की  श्रावइ्यकता  नहीं

 है  ?  कया  आपको  उच्च  विकास  दर  की  म्रावश्यकता  नद्दी  है
 ?  यदि  सरकार  हमारी  क्षमता  में  वद्ध

 करने  जा  रही  है  तो  प्राकार  क्या  आपत्ति  है
 ?  12.0

 यहाँ  अपना  दृष्टिकोण  अवस्य  ही  कड़े  दादों  में  व्यक्त  करना  चाहिये  ।  ऐसी

 बात  नहीं  है  कि  हम  विकास  गतिविधियों  के  विरुद्ध  हैं  ।  हम  विकास  दर  में  वृद्धि  चाहते  हम

 विभिन्‍न  उद्योगों  का  विस्तार  चाहते  हैं  परन्तु  हम  नहीं  चाहते  कि  विभिनन  उद्योगों  का  विस्तार  पर

 कुछ  औद्योगिक  गृहों  का  एकाधिकार
 a

 हम  देश  में  एक  प्रकार  का  सन्तुलित  श्रोौद्योगिक  विकास

 चाहते हैं  |

 हम  भ्रन्तररष्ट्रीय  मंचों  पर  स्वयं  को  aa  गाँधी  के  देश  का  बताते  हैं  ।  मैं  महात्मा  गांधी  का

 जिक्र  कर  रहा हू  ।  हम  जब  महात्मा  गाँधी  की  विरासत  का  उल्लेख  करत ेहैं  हम  सदब  इस  बात

 का  घ्ाग्रटू  करते  रहे  हैं  कि  हमारे  देश  में  कुटीर  उद्योग  लग  उद्योग  क्षेत्र  तथा  बड़े  पैमाने  के

 उद्योगों  में  उचित  सन्तुलन  होना  चाहिए  ।  इस  सन्तुलन  की  एक  से  अ्रधिक  कारणों  की  वजह  से

 झावदयकता  है  ।  इससे  ग्रामीण  शौर  शहरी  क्षेत्रों  में  केवल  रोजगार  संभावनाएँ  पदा  नहीं  होंगी

 बल्कि  इससे  देश  में  जन  ale  अ्राथयिक  शक्ति  का  समान  भी  होगा  ताकि  कछ  एक  हाथों

 में  ध्वानिक  शक्ति  प्रौढ़  धन  संकेन्द्रित  न  हो  ।  हमारी  श्रमिक  नीति  का  ag  उतना  ही  महत्वपूर्ण

 झोर  प्रशंसनीय  उद  रय  हज़ारों  गाँधी  जी  ने  भी  वित  के  समक्ष  यही  दृष्टिकोण  रखा  ।  गांघी  जी

 के  इस  दृष्टिकोण  को  पूर्णतया  नष्ट  किया  जा  रहा  है  ।  श्रात्म-नि्भेरता  की  भावना  को  पूर्णतया

 तबाह  किया  जा  रहा  समानता  के  दृष्टिकोण  को  पूर्णतया  समाप्त  कर  दिया  गया  हैं  ।  कौर

 इससे  कछ  व्यक्तियों  के  पास  श्रधिकाधघिक  घन  एकत्रित  हो  जायेगा  ।

 ga  विस्तार  के  विरुद्ध  नहीं  हम  विकास  दर  में  वृद्धि  के  विरुद्ध  नहीं  है  ।  हम  विकास

 गतिविधियों  के  विरुद्ध  नवदीं  हैं  ।  हम  कुछ  नीतियों  में  ढील  चाहते  हैं  ।  परन्तु  ढील  ऐसी  नहीं  होनी

 चाहिए  कि  ag  एक  व्यक्ति  के  लिये  ढील  कौर  दूसरे  के  लिये  कठोरता  साबित  हो  ।  एक  व्यक्ति  का

 भोजन  दूसरे  के  लिए  जहुर  न  बन  सरकार  को  श्रव्य  ही  ऐसा  दृष्टिकोण  म्रपनाना  चाहिये  ।
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 ना  a  =:

 ब  मधु  दण्डवत

 मैं  यह  कहने  के  लिये  विवाद  हूँ  कि  जब  वे  एकाधिकार  की  विदेषताशों  की  पुनः  परिभाषा

 करने  का  प्रयास  कर  रहे  जब  वे  इसे  पहले  से  विद्यमान  म्रघिनियम  के  उपबन्धों  में  ढील  देने  का

 प्रयास  कर  रहे  जब  वे  प्रौद्योगिक  गृहों  को  श्रमिक  रियायतें  देने  हेतु  नीति  को  उदार  बनाने  का

 प्रयास  कर  रहे  जब  इसके  परिणामस्वरूप  हम  सम्पूर्ण  प्रधान  क्षेत्र  को  घड़े  औद्योगिक  गृहों  कौर
 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अघिनियम  कम्पनियों  पर  छोड़ते  जा  रहे  हैं  तब  इस  aa  के  परिणाम हूप

 लघु  क्षत्र  को  नुकसान  पहुँचना  श्रनिवायं  है  ।  यद्यपि  श्राप  इस  बात  से  सन्तोष  कर  सकते  हैं  कि

 विकास  दर  में  वृद्धि  औद्योगिक  उत्पादन  में  वृद्धि  फिर  भी  कुछ  औद्योगिक  गह  afan

 उत्पादन  कर  सकेंगे  ।

 att  वे  निर्यात  के  लिये  भी  अधिक  उत्पादन  कर  सकेंगे  कौर  इसके  साथ-साथ  ही  उन्हें  इस

 तथ्य  को  नोट  करना  होगा  कि  प्रत्य  क्षेत्रों
 को

 विकास  करने  के  जो  अवसर  उपलब्ध  हैं  उन्हें  ये

 maar  प्राप्त  नहीं  होंगे  a  केवल  लघु  पैमाने  के  उद्योगों  की  कीमत  पर  ही  बड़े  पैमाने  के  उद्योग

 विकास  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  |

 प्रोग्राम  विधेयक  में  संशोधन  करने  की  इस  भावना के  विरुद्ध  abe  इसी  पहलू
 पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  इस  विधेयक  से  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  रिक

 व्यवहार  आयोग  के  अधिकारों  पर  भी  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ale  मैंने  जैसा  कि  पहले  कहा  है

 कि  उस  विधेयक  से  सम्पूर्ण  प्रधान  क्षेत्र  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  sfafaay  के  ध्रस्तगंत  wa  वाली

 कम्पनियों  ait  बड़  औद्योगिक  गृहों  के  पास  चला  जाएगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  महालनोबिस  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  विरूद्ध  भी  जाएगा  |

 प्रो०  मघ  दण्डवते  :  यह  श्रमिक  शक्तियों  के  विकेन्द्रीकरण  के  कारण  इसके  भी  विरुद्ध

 मत  मैं  यह  कहता  ह  कि  सभी  प्रशंसनीय  रद्द इक  नष्ट  हो  जाएँगे  ।

 पिछला  बजट  जब  हमारे  समक्ष  प्रस्तुत  किया  गया  था  तब  सौभाग्यवश  संसद  सदस्यों में

 gas  प्रलेख  परिचालित  किये  गये  थे  ate  एक  महत्वपूर्ण  प्रलेख  में  1971  से  1981  के  दिया  में

 एम०  अनार  elo  पी०  जांच  MIAN  के  पास  भेजे  गये  मामले  दिये  गये  Ai  उसमें  उल्लिखित

 प्राकारों  का  यदि  fafa,  न्याय  atc  कम्पनी  कार्य  मंत्री  अध्ययन  करें  तो  वे  पाएँगे  कि  इन  दस  वर्षों

 की  भ्र वधि  सरकार  के  पास  मामले  भेजने  का  उपबन्ध  होने  के  बावजूद ,  दुर्भाग्यवश  इतेक

 माने  प्रतिकार  होने  के  कारण  बहुत  से  ऐसे  मामले  जिन  पर  सार्वजनिक  रूप  से  वाद-विवाद  हो  चुका

 एम०  ग्राम  टी ०  पी०  आयोग  के  पास  नहीं  भेजे  गये  ।  इस  प्रकार  उपबन्ध  होने  के  बावजूद

 सरकार  द्वारा  बहुत  से  मामले  एम०  कार  टी
 ०

 पी०  प्रयोग  के  पास  बिलकूल  नहीं  भेजे  गये  ।  भ्र ौर

 aa  इस  नये  विधेयक  से  उन्होंने  औद्योगिक  गृहों  की  नई  रियायतें  दी  हैं  कौर  aa  भी  वे  श्रमिक

 शक्तियों  के  विकं:द्वी  करण  की  बात  करते  वे  श्रमिक  शक्तियों  ate  धन  के  विकेन्द्रीकरण  की

 बात  करते  हैं  प्रौढ़  कप  देखेंगे  कि  औद्योगिक  नीति  का  बुनियादी  उद्देश्य  नष्ट  हो  जाएगा  |
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 पावटा

 जहाँ  तक  सच्चर  समिति  के  प्रतिवेदन  का  सम्बन्ध  उन्होंने  कुछ  रियायत
 प्रदान

 की  हैं

 ar  कुछ  रियायतों  की  सिफारिशें  की  हैं  ak  इन  रियायतों  की  जेसा  कि  मेरे  मित्र  श्री

 सोमनाथ  चटर्जी  ने  कहा  केवल  उन  मामलों  में  की  हैं  जिनमें  संतोलन  उपस्कर  को  बदलने  उसको

 श्ाधुनिकीव रण  करने  तथा  उसकी  स्थापना  करने  के  कारण  परिसम्पत्तियों  में  पर्याप्त  विस्तार  ate

 विकास  हुजरा  है  ।  aa  सरकार  राष्ट्रीय  प्राथमिकता  अगली  तथा  निर्यात  योग्य  वस्तु भ्र ों  का  उत्पादन

 करने  वाली  कम्पतियों  को  एम०  आर०  टी०  पी०  भ्रायोग  के  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  कर  देगी ।  श्राप

 देखेंगें  कि  सम्पूर्ण  क्षेत्राधिकार  का  कौर  ga  क्षेत्राधिकार  का  विस्तार  किया  जाएगा  ।  सच्चर

 समिति  के  प्रतिवेदन  का  विभिन्‍न  वर्गों  द्वारा  स्वागत  किया  गया  करो  विशेषरूप  से  प्रगतिशील  ag

 ने  सच्चर  समिति  की  सिफारिशों  का  बहुत  स्वागत  किया  ।  परन्तु  दुर्भाग्यवश  सच्चर  समिति  की

 सिफारिशों  के  arene  पर  जिन  त्रुटियों  को  दूर  किया  जाना  था  उन्हें  दूर  नहीं  किया  गया  यदि  श्राप

 संसद  की  agar  को  देखें-श्राप  स्वयं  उस  समय  संसद  सदस्य  थे  तो  पाएंगे  कि  विभिन्‍न  दलों  के

 विभिन्‍न  मंत्रियों  ने  हमें  बार-बार  श्रीनिवासन  दिया  था  कि  सच्चर  समितियों  की  इन  सिफारिशों  की

 उचित  ढंग  रा  जांच  की  जाएगी  कौर  उन्हें  प्रभाव  पूर्ण  ढंग  से  लाग  किया  जाएगा

 प्राय  जब  वाद  विवाद  का  उत्तर  दें  तब  में  चाहता  हूँ  कि  श्राप  कृपया  हमारे  इन  प्रश्नों  का

 जवाब  अवद्य  दें  कि  क्या  यह  सच  है  कि  सच्चर  आयोग  ने  कुछ  सिफारिशें  की  थी  ।  हमें  श्राइवासन

 दिया  गया  था  कि  उनका  ध्यानपूर्वक  अध्ययन  किया  जाएगा  कौर  उन्हें  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  लागू

 किया  जायेगा  परन्तु  इसे  सबके  बावजूद  इस  विधेयक  के  उपबन्ध  सच्चर  समिति  के  बुनियादी  ढाँचे

 के  विरुद्ध  मुक्के  शब्द  'बुनिय:दी  ढाँचे  का  प्रयोग  करने  का  खेद  है  ।  उन्हें  यह  पसन्द  नहीं

 यह  में  अच्छी  तरह  जानता  हूं  ।  इस  सम्बन्ध  में  इस  प्रतिवेदन  विशेष  की  मूलभूत  विशेषताओं  के

 बारे  चाहे  उन्हें  नष्ट  किया  गया  है  अथवा  में  उनसे  एक  उत्तर  चाहता हूं  सच्चर  समिति

 ने  att  अनेक  त्रियों  की  दौर  संकेत  किया  था  ate  सिफारिश  की  थी  कि  इन  त्रुटियों  को  दूर

 किया  जाये  i  इसके  विपरीत  इस  विधेयक  के  प्रस्तावक  ने  इन  टियों  को  दूर  करने  की  बजाय

 इन  त्रुटियों  को  बहुत  अधिक  बढ़ा  दिया  है  ।  इस  प्रकार  उ  नहरों  ने  मौजूदा  एकाधिकार  तथा  ग्रवरोधक

 व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  को  पूर्णतया  नष्ट  करने  का  प्रयास  किया  है  ।  मत  wat  तक  इस

 विधेयक  का  सम्बन्ध  ag  विकास  की  समस्या  को  हल  नहीं  करेगा  बल्कि  यह  लघु  क्षेत्र  के

 धौर  बड़े  क्षेत्र
 के

 बीच  कौर  अधिक  असन्तुलन  पैदा  करेगा  ।  इससे  एक  बार  फिर  हमारा  प्रमुख

 प्रौद्योगिक  क्षेत्र  बड़े  प्रौद्योगिक  घरानों  श्र  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  कम्पनियों  के  हाथों  पड़  जाएगा  ।

 इससे  wifan  सत्ता  के  अधिकाधिक  केन्द्रीकरण  को  alta  ही  इससे  एकाधिकार

 तथा  अ्रवरोधक  व्या  रिक  व्यवहार  म्रधिनियम  की  पहले  की  कमियों  से  छुटकारा  मिलेगा  ।  परन्तु

 इससे  कमियां  alt  अधिक  बढ़  जायेगी  ।  जिसका  at  होगा  कि  उद्योगपतियों  को  at  श्रमिक

 छूट  मिल  जायेगी  ।  इससे  उपभोक्ता  को  कोई  लाभ  नहीं  श्राम  प्राप्ति  को  ae  लघु  उद्योगों

 को  कोई  लाभ  नहीं  होगा  पौर  उस  सीमा  तक  देशों  की  विकासात्मक  गतिविधियों  को  भी  लाभ

 नहीं  होगा  कौर  इसके  परिणामस्वरूप  जो  कुछ  होगा  ag  इस  प्रकार  है  कि  प्राथमिक  सत्ता  का  भ्र ौर

 भ्रमित  केन्द्रीयकरण  ae  देश  में  औद्योगिक  घरानों  को  झोर  अधिक  शक्ति  प्राप्त  होगी  तथा  यहीं
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 मघ

 कारण  है  कि  में  उस  बात  को  एक  बार  फिर  दोहरा  रहा  हूँ  जो  कि  मेंने  विधेयक  को  स्थापित

 करने  का  विरोध  करते  समय  कही  थी  ।  आमतौर  पर  में  किसी  विधेयक  का  पुर:स्थापना  के  समय

 विरोध  नहीं  करता  |  जब  तक  कोई  पूर्णतया  यह  अनुभव  नहीं  करता  कि  हमारी  आधिक  नीति  की

 मूल  विशेषता ग्र ों  को  पंगु  बनाया  जा  रहा  है  तो  कोई  भी  स्थापना  के  समय  किसी  भी  वित्तीय

 विधेयक  का  विरोध  नहीं  करेगा  ।  मेंने  इसका  इस  कारण  विरोध  किया  में  दोहराना  नहीं

 परन्तु  में  उस  बात  पर  फिर  से  बल  देकर  कहूंगा  जो  कुछ  मेंने  स्थापना  के  समय  कहा  था  ate

 qm  प्रा दा है  कि  ag  हमारे  विरोध  पर  ध्यान  देंगे  तथा  मेने  जो  मुद्दा  उठाये  हैं  उनका  उत्तर  देने

 का  प्रयास  हरे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्न्ब  मन्त्री  महोदय  उत्तर  देंगे  ।

 श्री  जगन्नाथ  कौशल  :  उपाध्यक्ष  प्रो०  मधु  दण्डवते  ने  कहा  हैकि  उन्होंने  इस

 विधेयक  का  स्थापना  के  समय  भी  विरोध  किया  था  भर  उनका  कहना  सच  है  ।  मेने  उस

 समय  भी  उत्तर  दिया  था  aye  at  भी  में  दोहरा  रहा  हूँ  कि  यह  विरोध  विधेयक  के  उपबन्धों के

 प्रति  मिथ्या  बोध  और  भ्रान्त  घारणाश्रों  पर  ऑ्राधारित  है  कौर  यह  कहते  हुए  मु  खेद  है  कि  यदि

 विपक्ष  के  मेरे  मित्र  सन्देह  की  दृष्टि  से  देखने  पीलिया ग्रस्त  नेत्र  से  दृष्टिपात  करने  लगे  तो

 स्पष्ट  है  कि  सीघासाघा  विधान  भी  उन्हें  पीलिया ग्रस्त  लगने  लगेगा  |

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  sas  भी  बहुत  सदस्य  पीलिया  रोग  से  ग्रस्त  हैं  |

 गोमती  गोता  मुखर्जी  :  यद्यपि  वे  ऐसा  बताते  नहीं  हैं  |

 श्री  जगन्नाथ  कौवाल  :  में  कहता हूं  कि  इस  विधेयक  के  पीछे  सरकार  के  इरादे  को

 मापने  के  मेरा  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन  है  कि  इस  विधेयक  के  काय  क्षेत्र  से  बाहर  न

 जायें  ?  विधेयक  का  कायें  क्षेत्र  बहुत  ही  सीमित  है  ।  हम  बता  भी  चुके  हैं  कौर  हर  कोई  जानता

 भी  इस  वर्ष  को  उत्पादकता  ag  घोषित  किया  गया  है  ।  हम  प्रिक  उत्पादन  चाहते

 प्रत्येक  सदस्य  यह  कह  चुका  है  कि  सरकार  के  इस  प्रशंसनीय  लक्ष्य  से  तो  किसी  की  कोई  लड़ाई

 नहीं  रहेगी  कि  उन्हें  श्रमिक  उत्पादन  चाहिए  ।  अरब  जो  मुद्दा  खड़ा  होता  है  वह  यह  है  कि

 क्या  इस  विधेयक  से  देश  में  प्रतीक  उत्पादन  प्राप्त  करने  में  सहायता  मिलेगी  ?  यदि  यह  सहायता

 करता है  तो  तब  तो  निश्चय  ही  कोई  मूल मूल  विरोध  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 उनके  द्वारा  बारम्बार  जो  विरोध  किया  जा  रहा  है  वह  यह  है  एकाधिकारी

 बड़े  घरानों  कौर  तथाकथित  प्रभुत्व  प्राप्त  घरानों  की  आस्तियों  में  निरन्तर  वृद्धि  हो  रही  है  ate

 इसलिए  यह  भी  एक  निशानी  है  कि  हम  फिर  से  उनकी  सहायता  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं

 इस  विरोध  का  उत्तर  दे  सकता  हूं  परन्तु  हम  यह  देखेंगे  कि  उनकी  बस्तियों  में  कितनी  वृद्धि  हुई

 है  प्रौढ़  क्या  यह  एक  भ्र साधारण  वृद्धि  हैं  ।  इस  तके  का  तो  मे  सेकिण्ड ों  में  उत्तर  दे  सकता  हूं  परन्तु

 इस  क्षण  तो  में  केवल  इतना  ही  कहूंगा
 कि  विपक्षी  सदस्यों  ने  जो  विरोध  प्रकट  किया  है  उसकी
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 एक  विशेषता  यह  है  कि  कुछ  उद्योगों  को  इस  ग्र चि नियम  के  काय  क्षेत्र  से  बाहर  घोषित  करने  के

 लिए  कार्यकारी  सरकार  स्वयंमेव  सत्ता  ग्रहण  कर  रही  है  ।  में  उनकी  बात  से  कतई  सहमत

 यदि  हम  इसकी  मनमाने  ढंग  से  प्रयुक्ति  दे  देते  ।  तब  तो  श्राप  निश्चित  रूप  से  कह  सकते

 हैं  इस  विवेकाधिकार  कां  मननाने  ढंग  से  प्रयोग  कर  सकते  जिसमें  art  बड़े  घरानों  के

 हक  में  भेदभाव  बरत  सकते  हैं  पी

 कब  क्या  में  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  विधेयक  में  दिये  गये  संकेतों  की  ale  दिला  सकता

 हूं भ्र ौर  मुझके  ara  है  कि  आपमें  से  सभी  ने  उन्हें  पढ़ा  होगा  ।  ऐसे  दो  प्रकार  के  उद्योग  जिनको

 कि  प्र चि सूचित  किया  जायेगा  ।
 वे  दो  प्रकार  के  उद्योग  हैं--में  परन्तुक  में  से  पढ़कर  सुनाता

 गोडसे  किसी  उद्योग  या  सेवा  को  इस  प्रकार  तब  तक  विनिर्दिष्ट  नहीं  fear  जायेगा  जब

 तक  सरकार  का  सभी  सुसंगत  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  sa  यह  समाघान  नहीं  हो

 जाता  है  कि  ag  उच्च  राष्ट्रीय  प्राथमिकता  की  है  न

 किसी  भी  अवस्था  में  यह  स्पष्ट  नहीं  छोड़ा  गया  धौर  फिर  हमने  अपने  पास  जो  शाक्ति

 रखी  उस  पर  संसद  का  ही  नियन्त्रण  होता  है  ।  हम  अधिसूचना  जारी  करने  के  तुरन्त

 संसद  के  समक्ष  उपस्थित  होंगे  ।  हम  कह  चुके  हैं  कि  इस  विधेयक  के  श्रन्तगंत  जारी  की  गई

 प्रत्येक  श्रघिसुचना  को  संसद  के  समक्ष  रखा  जाएगा  ।  भ्र धि सूचना  को  या  तो  पूर्णतया  रह  करने

 ध्रुवा  उसे  संबोधित  करने  की  शक्ति  संसद  के  पास  रहेगी  ।  सारा  काम  कार्यपालिका  के  ऊपर

 a  नवदीं  छोड़ा  गया  है  ।  इसमें  एक  संकेत  दिया  गया  उच्च  राष्ट्रीय  प्राथमिकता  ।'  जब  सरकार

 यह  अनुभव  करती  है  कि  ag  उच्च  राष्ट्रीय  प्राथमिकता  का  मामला  है  तो  यह  कह  सकती  है  कि

 प्रमुख  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  मामले  में  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अ्रधघिनियम  की

 पाबन्दियां  लागू  नहीं  होंगी  ।  दूसरी  बात  है  कि  निर्यात  सम्मेलन  की  ।  उस  प्रस्ताव  से  किसी  का

 विरोध  नहीं  है  ।  परन्तु  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  चर्चा  में  भाग  लिया  उनका  कहना  था  कि  लक्ष्य

 तो  प्रद्नांसनीय  फिर  भी  सरकार  इस  पर  किस  प्रकार  नियन्त्रण  रखेंगी  ?  एकमात्र  यदि  आपत्ति

 उठाई  गई  है  ।  निर्यात  संबध न  के  मामले  में  हम  जानते  हैं  कि  केवल  उन्हीं  वस्तु द्र ों  का  fata  किया

 जाता  है  जिनकी  कि  विदेशी  मण्डियों  में  मांग  होती  है  ।  यह  निहित  है  कि  हम  ऐसी  वस्तु प्र ों  का

 निर्यात  नहीं  करेंगे  जिनकी  वहाँ  मांग  नवदीं  है  ।  सरकारी  तन्त्र  स्पष्टतया  इस  बात  की  जांच  के  लिए

 है  ।  यदि  हमें  इस  बात  का  पता  चलता  है  कि  इस  प्रयोग  में  कुछ  कमी  रद्द  गयी  है  तो  ag

 बताने  के  लिए  दम  संसद  के  समक्ष  जायेंगे  कि  यह  प्रयोग  सफल  नहीं  रहा  है  ।  विंमान  विधि  यक  में

 हमने  एक  या  दो  कमियों  को  दूर  करने  का  प्रयास  किया  है  ।  हमने  नियन्त्रण  को  कठोर  करने  का

 प्रयत्न  किया  है  ।

 ag  कहना  प्रदूषित  है  कि  इस  विधि  यक  के  उपबन्धों  को  पूर्णतया  एकाधिकार  तथा

 रोधक  व्यवहार  घरानों  के  लिए  रखा  गया  है  ।  जिन  दो  कमियों  को  aa  दूर  किया  गया  सभी

 ने  उनका  स्वागत  किया है  ।  जहां  तक  सच्चर  समिति  के  प्रतिवेदन  का  सम्बन्ध  विपक्ष  के  जितने

 भी  सदस्य  बोले  बार-बार
 मु  ऋसे  एक  ही  प्रदान  पूछते  रहे  हैं  कि  सरकार  एक  व्यापक  विधेयक
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 वध

 जगन्नाथ  कोपाल

 प्रस्तुत  कपों  नहीं  कर  रही  है  मेंने  विधायक  स्थापित  करते  समग्र  ara  भाषण  में  तथा  रद्द  इयों

 सनौर  कारण  के  कथन  में  आपको  यह  areata  दिया  है  कि  एक  व्यापक  विधेयक  gait  हो  रहा

 रहा  है  ।  में  श्रद्धा  से  कही  पहले  एक  व्यापक  विधेयक  लेकर  सदन  के  समक्ष  झा  रहा  हू  ।  परन्तु  जहाँ

 तक  उत्पादन  को  बढ़ाने  का  सम्बन्ध  हम  एक  दिन  भी  खोना  नहीं  चाहते  हैं  ।  इत  विधेयक  को

 लाने  का  एक  मात्र  रद्द शप  है  उत्पादन  में  वृद्धि  करना  ।  उस  बात  से  सदन  में  किसी  को  भी  ध्रातत्ति

 नहीं  है  tar  कि  श्री  जगन्नाथ  राव  कह  चुके  हैं  जब  एक  व्यापक  विधेयक  संसद  के  समक्ष  लाया

 जायेगा  तो  श्रमिकों  समग्र  प्राचीन  नीति  ate  समग्र  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार

 प्रीमियम  पर  चर्चा  की  छूट  होगी  ।  में  प्रभी  भी  पूरी  विनम्रता  से  ag  श्रुति  करता  हूं  कि

 वर्तमान  रूप  में  इस  विधि
 यक

 पर  आपत्ति  करने  की  बहुत  ही  कम  गंजाइदा  है  ।

 विधेयक  की  प्रमुख  विशेषता  यह  है  कि  हम  मानदण्ड  विवेकाधिकार  को  एक  तिहाई  से  घटाकर

 एक  चौथाई  कर  रहे  हैं  ।  सभी  उसका  स्वागत  करते  हैं  ga  उस  कमी  को  दूर  कर  रहे  हैं  जिसमें

 कि  प्रमख  घरानों  के  सिवाय  प्राय  सभी  उन  वस्तु प्र ों  का  सीमित  संख्या  में  उत्पादन  कर  सकते

 यदि  वे  एक  समान  att  एक  ही  किस्म  की  हों  gt  उन  घरानों  को  इस  ग्र धि नियम  के  सीमा

 aaa  ला  रहे  हर  किसी  को  यह  स्वीकार्य  है  ।  यदि  हम  उन  मिलों  की  नवीनीकरण  कौर

 प्राधुनिकीकरण  में  सहायता  करत ेहैं  जो  कि  बेकार  पड़ो  द्र  दिन  कौर  afan  बीमार  होती

 जा  al  हैं  तो  क्या  आपको  उस  पर  श्रावस्ती  है  ?  यदि  परप  उत  लोगों  को  पुरानी  az

 बीमार  तथा  खराब  मशीनरी  को  चालू  रखने  दें  तो  निश्चित  है  कि  वे  बीमार  पड़  जायेंगी  ।  जेसे

 ही  कोई  मिल  बीमार  पड़ती  है  तो  उसमें  छटनी  होती  है  प्रौढ़  तालाबन्दी  हो  जाती  है  ।  तब  एक

 दम  से  हो-हत्या  मचने  लगता  है  ale  ठीक  भी  है  कि  इस  मिल  का  अ्रधिग्रहण  करके  इसका

 राष्ट्रीकरण  feat  जाए  ।  प्राचीन  सरकार  इन  बीमार  faat  का  राष्ट्रीयकरण  क्यों  करें  भ्रांत

 दातों  के  धन  को  इनमें  क्यों  दबायें  ?  यदि  वे  उद्योग  का  प्र।घ.निकीकरण  करना  चाहते  हैं  तो

 उन्हें  भ्र नू मति  क्यों  न  दे  दी  जाये  ?  पन्त  हमारे  प्रत्येक  कदम  को  सन्देह  की  दृष्टि  से  न  देख

 जाए  |

 श्री  चटर्जी  का  कहना  था  कि  हमने  या  को  परिभाषित

 करने  का  प्रयास  नहीं  किया है  यद्यपि  हमने  उपस्कर ਂ  को  तो  परिभाषित  करने  का

 प्रयत्न  किया  है  ।  मेरा  विचार  था  कि  mafaaaa  की  करने  की  आवश्यकता  नद्दी  है
 क  ०  ७  १  ७  थ

 जब  पुरानी  प्रौढ़  खराब  मशीनरी  को  बदला  जाता  है

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  उ  MTT ALR  के
 बारे  में  श्रमिकों  क्या  कहना  हे  जिससे

 उत्पादन  बढ़ता  है  ।

 श्री  जगन्नाथ  कौशल  :  उत्पादन  में  वृद्धि  का  हम  स्वागत  करते  हैं  |

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :
 वे  भ्रनज्ञप्त  क्ष  स्वीकृत  क्षमता  से  प्रतीक  उत्पादन  करते हैं

 कौर  जाल
 से

 बाहर  हो  जाते  हैं  ।
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 श्री  जगन्नाथ  कौवाल  में  कह  रहा  हु  कि  उत्पादन  बद्र  का  हम  स्वागत  करते  हिम

 इस  प्रमुख  वक्तव्य  पर  ag  हूं  कि  वास्तव  में  हमें  प्रतीक  उत्पादन  की  है  ।

 इस  संशोधनकारी  विधेयक  के  द्वारा  हम  जो  ara  परिवर्तन  लाए हैं  वह  यह  है  कि  यदि

 प्राप्त  क्षमता  का  पूर्ण  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  प्रौढ़  यदि  स्थापित  क्षमता  श्रनुजप्त  क्ष  मता से

 कम  हैऔर  यदि  कोई  उपक्रम  प्रचुज्ञप्त चप्  क्षमता  के  ग्रुप  स्थापित  क्षमता  को  पुरा  करने  का  प्रयास

 करता  है  तो  विद्यमान  प्रीमियम  के  asta  हमारे  पास  धराना  पड़ेगा  ।  वर्तमान  उपबन्ध  में  कहा

 गया  है  कि  जब्र  तक  प्रात  प्रगति  अनुज्ञप्त  क्षमता  में  ही  अपनी  मशीनरी  को  बढ़ाते  जाते हैं  तत्र

 हमारे  पाप  खाने  की  श्रावइ्यकता  नहीं  यह  एक  प्राप्त  थी  जिसे  हमने  हटा  दिया  है  ।  पन्त  यदि

 कोई  व्यक्ति  ग्लानि  अनुज्ञप्त  क्षमता  के  इन्दर  ही  इन्दर  area fr ata  करता  यदि  कोई  व्यक्ति

 प्रचलित  निवेश  करता  है  तो  हम  उसका  स्वागत  करते  हैं--यह  बात  में  बार-बार  कहू  रहा  हु  ।  चाहे

 श्राप  इस  पर  विद्वान  करें  या  न  वह  आपकी  मर्जी  है  ।  यहाँ  मुझ  एक  कहावत  याद  हो  arg

 है  :  अ्राप के  मित्रों
 को

 तो  इसकी  श्रावदयकता  नहीं  है  ate  विपक्ष  के  सदस्य  इस  पर  fazaia  नहीं

 करेंगे  ।

 मेरा  यह  निवेदन  है  कि  उत्पादन  में  वृद्धि  के  विचार  से  इस  सरल  ae  सीधे-साधे

 विधेयक  को  लाया  गया  है  ।  मुझके  ara  है  कि  इसकी  मुख्य  विजञेषताश्रों  पर  areal  कोई  आपत्ति

 नहीं  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवत  :  चूकि  श्राप  क्षमता  की  बात  कर  रहे  हैं  तो  में  श्री  से

 केवल  एक  साधारण  से  पहलू  के  बारे  में  जानता  चाहुंगा  ।  कुछ  ऐसे  घराने  हैं  जिन्होंने  wag  रूप

 से  अपनी  क्षमता  में  वृद्धि  कर  ली  है  ।  चूकि  उन्होंने  अवध  रूप  से  उत्पादन  क्षमता  में  वुद्धि  की

 वे  भ्र पने  बड़े  हुए  उत्प  दन  ate  विक्रय  को  दर्शाते  नहीं  हैं  ate  करों  का  भुगतान  नहीं  करते  हैं  वे

 बकाला  घन  जमा  कर  लेते  हैं  ।  इस  ग्रीवा  रूप  से  बढ़ने  गए  उत्पादन  को  वैद्य  बनाने  का  ay  उस

 काले  धन  को  पुरस्कृत  करना  होगा  ।  क्य  ग्राहको  प्रस्ताव  स्वीकारे  है  ?

 श्री  जगन्नाथ  कौशल  :  में  ग्राफिक  बात  को  स्वीकार  नहीं  करता  हूਂ  ।  ग्रुप  कह  रहे  हैं

 कि  उन्होंने  गेर-कानूनी  ढंग  से  काला  घन  जीत  जिया  है  ।  इस  विधेयक  के  उपबन्ध  में  केवल  ag

 कहा  गया  है  कि  यदि  स्थापित  क्ष  मता  दिये  गये  लाइसेन्स  की  क्ष  मता  से  कम  है  तब  उनको  अपनी

 स्थापित
 क्ष

 मता  को  लाइसेन्स  की
 क्ष  मता  के  स्तर  तक  लाने  की  अनुमति  होगी  |

 प्रो०  मघ  दण्डवत  :  कया  श्राप  इस  तथ्य  को  चुनौती  देते  है  कि  क्षमता  गर-कानूनी  ढंग  से

 बढ़ायी  गयी  थी  ?

 श्री  जगन्नाथ  कोशल  :  जेसा  कि  मेंने  बताया है  में  ऐसी  कोई  बात  नवदीं  जो  विधेयक

 से  सम्बन्धित  न

 श्री  सोमनाथ  च  प् + प्  सरकार  द्वारा  नियुक्त  की  गई  महत्वपूर्ण  समिति  के  निष्कर्षों  के

 बारे  में  कपा  विधि-मन्त्री  इसकी  ale  कोई  ध्यान  नहीं  दे  रहे  हैं  ।
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 व्यवहार  विधेयक

 श्री  जगन्नाथ  काजोल  केवल  यह  आरोप  लगाया  गया  हैं  कि  बहुत  से  मामलों  को  आयोग

 के  पास  नहीं  भेजा  गया  है  ।  श्री  चड्ढा  ने  एक  दीपक  या  इसके  लगभग  समय  के  ates  प्रस्तुत  किए

 लेकिन  तत्र  प्रश्न  यह  उत्पन्न  होता  है  कि  केवल  उन्हीं  मामलों  को  उद्योग  के  पास  भेजा  जाना

 होता  है  जिन  पर  वास्तव  में  male  के  निष्कर्ष  wafers  होते  हैं  ।  यदि  ड्राप  यह  चाहते  है ंकि  सीधे

 मामलों  को  भी  भ्रायोग  के  पास  भेजा  तो  इससे  न  तो  आपको  सनौर  न  हमको  कोई  मदद

 मिलेगी  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  विधि  मन्त्री  यह  नहीं  जानते  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  विभाग

 छोटे-छोटे  मामलों  को  भी  निपटाने  में  कितना  समय  लगाते  हैं  we  वहाँ  पर  कितने  चक्कर  लगाने

 पड़ते  हैं  alt  कम्पनियों  के  पक्ष  में  काम  कर। ने  वाले  लोग  कहाँ  कार्यरत  हैं  तथा  सम्पर्क  अधिकारी

 वहाँ-कहाँ  क्या  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  जगन्नाथ  कौशल  :  श्री  चटर्जी  साहब  अब  कार्यवाही  शीघ्र  की  जाती है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  aa  परिचालन  बेहतर  है  ।

 श्री  जगन्नाथ  कौशल  :  जसा  कि  मेंने  कहा  ऐसे  बात  करते  रहने  से  कोई  काम  नहीं

 बनेगा  |  मत  में  यह  कहना

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  एक  प्रकार  के  लोग  ऐसे  होते  हैं  जो  किसी  के  पक्ष  में  कार्य  कराने

 के  लिए  कार्यरत  रहते  बड़ी  कम्पनियों  के  जन  सम्यक  अधिकारी  ।

 प्रा चाय  भगवान  देव  :  वेस्ट  बंगाल  में  ये  ऐसा  कर  रहे  उपाध्यक्ष  जी  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  प्राय  तो  कुछ  नहीं  जानते  बस  श्राप  wat  जानते

 शो  जगन्नाथ  कौशल  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  विधेयक  केवल  दो
 area

 21  तथा  22  से  सम्बन्धित  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  खण्ड  22  क  भी  तो

 थी  जगन्नाथ  कौवाल :  खण्ड  22  क  के  सम्बन्ध  में  मैंने  उत्तर  दे  दिया  है  ।  महत्वपूर्ण

 उद्योगों  के  क्षेत्र  पर  भी  संसद  का  सम्पूर्ण  नियंत्रण  होगा  जिस  पर  सरकार  विधेयक  लायेगी  ate

 संसद  का  यह  म्रधि  कार  होगा  कि  वह  उसको  स्वीकार  करे  अथवा  न  करे  ।  गर्त  मैं  श्रादरपू्व॑क

 निवेदन  करता  हू ँकि  इस  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  वह  इन  बड़े  औद्योगिक  घरानों  की

 शक्ति  के  बढ़ने  के  प्रदान  पर  भी  बोलेंगे  ।

 at  जगन्नाथ  कौशल  :  इस  विषय  पर  यदि  मैं  आकड़े  देता  हूँ  तो  झाप  भी  अपने  ates

 देते  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  उनको  हमने  तैयार  नहीं  किया  है  ।
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 व्यवहार  बि श्वे यक

 श्री  जगन्नाथ  कोपाल  :  शापने  जो  ated  दिए  हैं  वह  94  बड़  घरानों  की  कुल

 सम्पत्तियों  से  सम्बन्धित  हैं  जो  5,600  करोड़  रु०  से  बढ़कर  वेष  1972  में  14,500  करोड़

 हो  गई--जो  प्रति  at  लगभग  20  प्रतिशत  की  वृद्धि  ये  वह  ates  जिनको  शापने

 प्रस्तुत  किया है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  उनमें  से  10  80  प्रतिशत  को  नियंत्रित  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  जगन्नाथ  कौशल  :  कृपया  एक  सेकिण्ड  का  इन्तजार  कीजिये  ।  श्री  चटर्जी  ।  में  ark

 आँकड़ों  को  हीले  रहा  यदि  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  को  देखते  हुए  तदनुसार  परिसम्पत्तियों  का

 त्त्व कु सार  सही  मूल्यांकन  किया  जाये  तो  परिसम्पतियाँ  5,600  करोड़  रु०  से  बढ़कर  10,700

 करोड़  रु०  हो  गई  है  तो
 प्रति

 वर्ष
 12'5  प्रतिशत  की  वृद्धि  कया यह  वृद्धि  इतनी  झिझक  fay

 पर  इतना  शोर  गुल  किया  जाना  चाहिए  ?

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  बड़े  घरानों  की  आधिक  शाक्ति  में  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  श्री  हमें  एक

 नया  स्पष्टीकरण  दिया  गया  मुद्रा-स्फीति  के  कारण  उनकी  परिसम्पत्तियाँ  बढ़  रही  हैं  शौर

 सामान्य  व्यक्ति  की  क्रय  शक्ति  मुद्रा-स्फीति  के  कारण  घट  रही  है  ।  यह  एक  भइचयँजनक  तक

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  सामाजिक  न्याय  का  कोई  उदाहरण  मिलता  है  ?

 श्री  जगन्नाथ  कौशल  :  माननीय  सदस्यों  से  ag  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  मेरी  भांति

 शांति  से
 सुनें

 जेसे  कि  मेंने  उनकी  बात  सुनी  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  आपको  यह  जानकारी  भी  देनी  चाहिए  कि  इन  एकाधिकार

 वाली  तथा  ज्नत्य  कम्प्रतिय्रों  में  उस  समय  कितने  व्यक्ति  कायें  कर  रहे  थे  धौर  श्री  कितने  व्यक्ति

 कायें  कर  रहे  हैं  ।  इस  जानकारी  को  भी  श्राप  दे  सकते  हैं  ।  में  केवल  उनकी  संख्या  ही  चाहता हूं  ।

 उसेਂ  श्राप  दे  सकते  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  यह  बहुत  अच्छा  प्रदन  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगली  बार  वे  इसको  भी  प्रस्तुत  कर

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  लाभ  में  कितनी  वृद्धि  दुई  है  तथा
 कर्मचारियों  की  कुल  संख्या

 कितनी  है  ।  क्या  इस  समय  कम  व्यक्ति  कार्य  कर  रहे  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  संसद  को  जानकारी  दी  जानी  चाहिए  ।  (s7aaT7)

 श्री  चित्त  बसु  क्या  श्राप  अपने  संशोधन  को  प्रस्तुत  चाहते  हैं  ?
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 व्यवहार  विधेयक

 बाण

 eit  चित्त  बसु
 जी

 हाँ
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अरब  में  श्री  चित  बसु  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  संख्या  1  को  विचार  के

 लिए  सभा  के  मतदान  हेतु  रखता  हूं  ।

 संशोधन  संख्या  1  के  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  ध्रस्वीकुत  gar  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अरब  में  विचार  के  लिए  प्रस्ताव  को  सभा  के  मतदान  हेतु  रखता  हूँ  ।

 प्रदान  यह  है
 :

 ग्रीक  एकाधिकार  तथा  waver  व्यापारिक  व्यवहार  1969  का  dix

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किए  जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खण्ड  2

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जनब  सभा  में  विधेयक  पर  खण्ड-वार  चर्चा  की  जायेगी  ।  aa  हुम  खण्ड

 2  को  लेते  श्री  सुधीर  गिरि  क्या  श्राप  art  संशोधनों  को  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  ?

 aft  सुधीर  शिरि  :  में  प्रस्ताव  करता
 हूँ

 कि  :.

 पृष्ठ  2,  पंक्ति

 के  स्थान  पर  दसवें  भागਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।  (2)

 पृष्ठ  2,  पंक्ति

 के  स्थान  पर  भागਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।  (3)

 के  स्थान  पर  दस  भाग ी  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।  (4)

 पृष्ठ  3,  पंक्ति

 के  स्थान  पर  भागਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाये  |  (5)

 3,  पंक्ति  11,--

 के  स्थान  पर  दसवें  भागਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।  (6)

 पृष्ठ  3,  पंक्ति

 के  स्थान  पर  aga  सागਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।  (7)

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  19  कौर

 के  स्थान  पर  भागਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाये  (8)
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 व्यवहार  (amas)
 पक

 श्री  सुधीर  गिरि  :  में  अपने  ana  wats  12  पर  बोला गा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  आपको  श्रनुर्मात  दू  गा
 ।  श्री  में  खण्ड  2  पर  श्री  सुधीर  गिरि  द्वारा

 प्रस्तुत  किये  गये  संशोधन  क्रमांक  2  से  8  को  सभा  के  मतदान  हेतु  रखता हूं  ।

 संशोधन  संख्या  2  से  8  मतदान  के  लिए  रखे  गये  कौर  श्रस्वीकुत  हुए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 ग्रीक  खण्ड  2  विधेयक  का  an  बने  ।"”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खण्ड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया

 Cave ् चा  चका  3

 किः ६ इर oft  सुधीर  गिरि  :  में  प्रस्ताव  करता  हू

 पृष्ठ  4,  पंक्ति

 t  Pes eqzadlq  के  स्थान  पर  au  प्रतिस्थापित  किया  जाए  ।  (9)

 पृष्ठ  4,  पंक्ति

 पच्चीसਂ  के  स्थान  पर  द  प्रतिस्थापित  किया  जाए  ।  (10)

 पृष्ठ  5,  पंक्ति

 Pe  ए
 CTsdra’  के  स्थान  पर  प्रतिशत  खपत  कया  ग्य  (11)

 पुष्ट

 पंक्ति  12  के  पचत  निम्नलिखित  श्रन्त:स्थापित  किया

 यदि  किसी  माल  के  उत्पादन  ,
 वितरण  या  नियन्त्रण

 या  किन्हीं  सेवाशर्तों  की  व्यवस्था  ऐसे  gare  से  ठीक  पहले  उस  उपक्रम

 द्वारा  प्रदाय  किये  जिता रत  या  नियंत्रित  माल

 में  या  उसके  द्वारा  की  गई  सेवायों  में  दस  प्रतिशत  से  अधिक  वृद्धि  हो

 तो  ऐसे  विस्तार  के  प्रस्ताव  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  मंजूरी

 लेनी  होगी  ।

 वाट
 थ पूरण  तु  ag  ate  कि  विस्तार  के  मामले  उप  उपक्रम  के  कर्मचारियों

 चा
 रियों

 क्
 की  संख्या  में  क at Ag  कटोती  नहीं  की  जा  us  वी  11.0  (12)
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 व्यवहार  विधेयक

 सुघीर

 पृष्ठ  4  पर  यह  व्यवस्था  है  कि  उपक्रम  की  पूर्ण  मशीनरी  प्रिया  उद्दीन  के  किसी  भाग

 agar  sea  उपस्कर  के  नवीकरण  या  आधुनिकीकरण  द्वारा  अथवा  किसी  संतोलन

 उपस्कर  के  संस्थापन  द्वारा  यदि  फर्म  के  उत्पादन  में  वृद्धि  होती  तो  उस  पर  ag  बात  लागू  नहीं

 होगी  i  मूल  अधिनियम  का  ag  veer  है  कि  एकाधिकार  रखने  वाले  घरानों  पर  नियन्त्रण  किया

 जाये  तथा  उनके  व्यापार  व्यवहारों  पर  रोक  लगा  जाये  ।  यदि  नवीकरण  agar  श्राघनिकीकरण

 के  कारण  कुल  उत्पादन  पर  कोई सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जायेगी  तो  एकाधिकार  धोले  घराने

 सरकार  की  पहुँच  से  बाहर  चले  जायेंगे  ।  इसी  कारण  मेंने  इस  संशोधन  को  प्रस्तुत  किया  है  जो

 mata  12  पर  दिया  गया  है  ।

 में  सदन  के  सभी  सदस्यों  से  यह  ध्रनुरोध  करता  हें  कि  मेरे  संशोधनों  को  स्वीकार  किया

 जाये  ।

 श्री  जगन्नाथ  कोशल  मुझे  खेद  है  कि  में  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  थ
 a

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्व  में  श्री  सुधीर  कुमार  गिरि  द्वारा  3  में  पेश  किये  गये  संशोधन

 संख्या  9  से  12  को  सभा  के  मतदान  हेतु  रखता  हूं  ।

 संशोधन  संख्या  9  से  12  मतदान  के  लिए  रख
 गधे  ate  स्वीकृत  हुए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 ‘fe  खण्ड  3  विधेयक  का  छह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुजरा  |

 खण्ड  3  विधेयक  मसें  जोड़  दिया  गया  |

 उपाध्यक्ष  महो बय  :  प्रश्न  ag  है

 खण्ड  विधेयक  का  गंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ||  |

 खण्ड  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  5

 श्री  सुधीर  शिरि  में  प्रस्ताव  करता  हूँ  :---

 पृष्ठ  5,  पंक्ति

 तरन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा

 सामान्य  व्यक्ति  के  हित  के  लिए  हानिकारक  नहीं  है  ी  (13)



 29  नी  1904  एकाधिकार  तथा  TAVAT  sarah Yee

 व्यवहार
 लि  a  ie a

 दम  यह  चाहते  हैं  कि  उत्पादन  बढ़ना  चाहिए  ake  उसके  लिए  सरकार

 उत्पादन  नीति  को  उदार  बना  रही  है  at  alas  उत्पादन  करने  के  लिए  एकाधिकार  घरानों  को

 लाइसेंस  अथवा  DADE TK  देने  जा  रद्दी  है  ।  लेकिन  मने  इसमें  एक  बात  कौर  जोड़  दी  है  ।  वह

 यह  दै  कि  उत्पादन  से  सामान्य  व्यक्ति  का  प्रहित  नहीं  होना  चाहिए  ।

 a
 श्री  जगन्नाथ  कौशल  :  में  इसको  स्वीकार  नवदीं  करता हूं  ।  यह  एक  निरंक

 वाक् यां दय  जिसे  श्राप  जोड़ना  चाहते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  rat  में  श्री  सुधीर  गिरि  द्वारा  पेश  किये  गये  संशोधन  संख्या  13  को

 मतदान के  लिए  रखता  हूँ  ।

 संशोधन  संख्या  13  मतदान  के  लिए  रखा  गया  ate  ध्रस्वीकुत  हुमा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 ग्रीक  खण्ड  5  विधेयक  का  aa  बने  ।'

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चटर्जी  साहब  क्या  श्राप  मतदान  पर  जोर  दे  रहे  हैं  ?

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  जी  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रकोष्ठ  खाली  किये  जायें  ।  प्रकोष्ठ  खाली  हो  गए  हैं  ।

 श्री  प्रदान  यह  है

 खण्ड  5  विधेयक  का  aa  बने  शी

 लोकसभा  में  मत  विभाजन  ger  |

 सत  विभाजन  संख्या  11

 पक्ष में  6  Ho  प०

 डंकिनी डू  प्रसाद  श्री

 श्री  डू मर  लाल

 राजेन्द्र  कुमारी

 बालेश्वर  श्री

 बनातवाला

 श्री

 श्री

 देव  प्राचार्य
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 एकाधिकार
 तथा  sates  व्यापारिक  20  1982

 व्यवहार

 विधेयक

 श्री  मनोरंजन

 श्री  रघुनन्दन  लाल

 श्री  करार

 बीरेन्द्र  राव

 श्रीमती  गुरविन्दर  कौर

 बूटा  fag,  श्री

 चक्रधारी  श्री

 चन्द्रशेखर  श्री

 श्री  चन्दूलाल

 श्रीमती  विद्यावती

 श्री

 श्रीमती  विद्या

 श्री  फतेहमान  सिंह

 श्री  watt  fag

 श्री  मूलचन्द

 श्री  अनादि  चरण

 श्री

 श्री  संतोष  मोहन

 दिग्विजय  श्री

 श्री  गिरघारी  लाल

 प्रनाबारावु  श्री

 श्री  एड्ग्रार्डो

 श्री  अशोक

 श्री  गिरिधर

 श्री

 श्री  भी कू राम

 श्री  वृद्धि  चन्द
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 व्यवहार  विधेयक

 श्री  चिन्तामणि

 कंडा  श्री

 लक्ष्मण  श्री

 श्रीमती  शीला

 श्री  जगन्नाथ

 श्री  जुल्फिकार  चली

 श्रीमती  मोहसिना

 श्री

 माधुरी  fag,  श्रीमती

 महाबीर  श्री

 महेन्द्र  श्री

 श्री  उमा  कान्त

 श्री  हरिनाथ

 श्री  बृजमोहन

 मोतीलाल  श्री

 श्री  कार

 श्री

 श्री  रामेश्वर

 श्री  केदार

 श्री  राम  प्यारे

 श्री  दान्तुभाई

 श्री  आनन्द

 श्री  ए०  टी०

 श्री  बाला साहिब  लिखे

 श्री  वीरेन्द्र

 श्री  विजय  एन०

 श्रीमती  जयन्ती

 पट्टाभिरामा  श्री  एस०  बी०  पी०

 ort
 पुलवा

 शना  विरदी  राम

 293°



 एकाधिकार  व्या  प्रतिरोधक  व्यापारिक  20  19682

 व्यवहार
 (aertert)  विधेयक

 eee  मम

 श्री  श्ञान्ताराम

 प्रसन्न  श्री  एस०  एन ०

 श्री  Fo

 रण  वीर  श्री

 श्रीमती  संयोगिता

 प्रो०  एन०  जी०

 श्री  जगन्नाथ

 श्री  एम०  एस०  संजीवी

 श्री  पी०  वी०  नरसिंह

 श्री  उत्तम

 श्री  हरीश

 श्रीमती  कृष्णा

 श्री  वसन्त

 सत्यदेव  fag,  प्रो ०

 श्री  चन्द्रपाल

 प्रो०  निर्मला  कुमारी

 श्री  बी०

 श्री  पी०

 श्री  काली  चरण

 देवेन्द्र  बहादुर  fag,  श्री

 श्री  विद्या  चरण

 श्री  एस०  बी ०

 श्री  बाबू  लाल

 श्री  कार  एस०

 श्री  कृष्ण  दत्त

 सुन्दर  श्री

 *
 उन्होंने  गलत  स्थान  से  गलती  से  मतदान  किया  कौर  बाद  में  तदनुसार

 श्रेय  को  इसके

 बारे  में  बताया ।
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 व्यवहार  1] ी  विधेयक

 प्रो  ०  क े०  के०

 थू  श्री  पी०  Fo

 श्री  कमलापति

 श्री  जगदीश

 श्री  मधुसूदन

 श्री  जय  राम

 श्री  भार०

 श्री  पी०

 श्री  दीनबन्धु

 श्रीमती  ऊषा

 श्री  गिरधारी  लाल

 श्री  राम  सिह

 डा०  गौतम

 विपक्ष  में

 श्री  सतीश

 श्री  ए०  के०

 श्री  चित्त

 श्री  सोमनाथ

 प्रो०  मधु

 श्री  सुधीर

 श्री  एन०  ई०

 जगपाल  fag,  श्री

 श्री  भोगेन्दर

 श्री  सुनील

 प्रो०  att  कुमार

 श्रीमती  गीता
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 एकाधिकार  तवा  अवरोधक  व्यापारिक  20  1982

 व्यवहार  (Aare)  विधेयक

 प्रो०  रूप  चन्द

 श्री  रतन  fag

 श्री  टी  ०  कार

 श्री  रामावतार

 श्री  पीयुष

 श्री  रवीन्द्र

 उपाध्यक्ष  सरोवर  :  शुद्धि  के  श्रध्याघीन*  निम्नलिखित  सदस्यों  ने  भी  मत-विभाजन  में

 भाग  लिया  ।  मत-विभाजन  का  परिणाम  इस  प्रकार  है  :

 पक्ष  5

 विपक्ष  18

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा  ।

 खण्ड  5  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 aus  1  ध्षिनियम  सुत्र  तथा  aids  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 श्री  जगरनाथ  कौशल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ

 विधेयक  को  पास  किया  जाये  ह

 ध्रघ्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यद  है  :

 विधेयक  को  पास  किया  जाये  4.0

 प्रस्ताव  स्वागत  ।

 ा NG

 arn

 *निम्नलिखित  सदस्यों  ने  भी  मत-विभाजन  में  भाग  लिया

 पक्ष  में  :  सब  श्री  रामजी  भाई  मावली  तथा  बीरबल  |

 विपक्ष  में  :  श्री  मोहम्मद  इस्माइल  |
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 29  1904  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  az  की  स्थिति  तथा  सरकार

 द्वारा  की  गई  कायंवाही  के  बारे  में  वट  व्य
 नाट

 काय  मंत्रणा  समिति

 बत्तीसवाँ  प्रतिवेदन

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  ale  ध्रावास  मंत्री  भीष्म  नारायण  :  मैं

 wa  मंत्रणा  समिति  का  बत्तीसवाँ  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 TS

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  सुखे  को  स्थिति  तथा  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्य  वाही

 के  बारे  में  वक्तव्य

 wie  तथा  ग्रामीण  विकास  तथा  नागरिक  पूर्ति-मंत्री  बीरेन्द्र  :  इस  वर्ष  मानसून

 30  मई  ग्रथित  इसके  खाने  की  सामान्य  तारीख  से  दो  दिन  त्रिवेन्द्रम  में  पाया  ।  दक्षिण

 lena  tai  केन्द्रीय  प्रायद्वीप  की  कौर  यह  लगभग  सामान्य  रूप  से  प्रागे  बढ़ा  बम्बई  क्षेत्र

 के  ऊंपर  मानसून  एक  सप्ताह  विलम्ब  से  कराया  अर्थात  यह  17  जन  को  पहुँचा  ।  उसी  दिन  उत्तर

 की  कौर  बढ़ने  वाला  मानसून  देहरी  तथा  रक्सौल  से  art  की  झोर  बढ़ा  ।

 इस  प्रकार  मध्य  तथा  पूर्वी  भारत  में  मानसून  भराने  में  7-8  दिन  का  विलम्ब  gatt  17  जुन  के

 बाद  5  जुलाई  तक  मानसून  के  आगे  बढ़ने  में  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  ।  तभी  मानसून

 सूरत  तक  दक्षिणी  गुजरात  में  धीमे  प्रवाह  से  प्राग  बढ़ा  ।  मानसून  के  इस  प्रवाह  ने  14  जुलाई  तक

 उत्तर  पश्चिम  मध्य  उत्तर  प्रदेश  तथा  15  जुलाई  तक  हरियाणा  कौर  16  जुलाई

 तक  दमा लय  प्रदेश  को  कवर  किया
 ।

 देश  के  शेष  भागों  में  area  सप्ताह  के  दत्त  तक  मानसून

 झा  जाने  की  संभावना  है  ।

 2.  1  जून  से  30  जून  तंक  की  श्रवंधि  के  दौरान  भारतीय  मौसम-विज्ञान  विभाग  ने  बत  वि

 कि  35  उप-खण्डों  में  है  16  उप-खण्डों  में  सामान्य  या  सामान्य  से  अधिक  वर्षा  तथापि  19

 उप-खण्डों  में  कम  अथवा  भ्र पया प्त  वर्षा  हुई  ।  इसके  बाद  स्थिति  खराब  हो  गई  ।  14  जुलाई  तंके

 25  उप-खण्डों  में  कम  अथवा  बहुत  कम  वर्षा  हुई  जबकि  केवल  9  उप-खण्डों  में  सामान्य  वर्षा  हुई  ।

 ar  के  विभिन्‍न  भागों  में  वर्षा  में  41%,  से  82%  तक  की  कमी  रही  ।  कम  या  श्रपर्थाप्त  वर्षा

 वाले  राज्य-वार  जिलों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :

 फर  भ्रिपर्याप्त  वर्षा  वाले  जिलों  की  संख्या

 1.  गुजरात  20  में  से  12

 2.  राजस्थान  26  में  से  24

 3.  पंजाब  12  में  से  11

 4.  हरियाणा  12
 मेंसे  8

 5.  पश्चिमी  बंगाल  16  में  से  13
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 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  सूखे  की  स्थिति  तथा  सरकार  20  1982

 द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  वक्तव्य

 ee
 बिरेन्द्र  fag]

 राज्य  कम/श्रपर्याप्त  बर्षा  वाले  जिलों  की  संख्या

 उत्तर  प्रदेश  54
 में  से  42

 मध्य  प्रदेश  45  में  से  39

 27.0  मेंसे  18 अट्र

 31  मे ंसे  19 बिहार

 भारतीय  मौसम  विज्ञान  विभाग  के  पूर्वानुमानों  के  मौसम  संबंधी  लक्षणों  से

 प्रगामी  कुछ  दिनों  के  लिये  उत्साहजनक  संकेत  मिलते  19  जुलाई  की  दोपहर  को  पुरी  से

 लगभग  75  किलोमीटर  दक्षिण  में  हवा  का  भारी  दबाव  था  ।  यह  कल  अराधी  रात  को  गोपालपुर

 धीर  पुरी  के  बीच  उड़ीसा  तट  को  पार  कर  गया  और  इसके  पद्चिम-उत्तर-पदिचमी  दिशा  की

 भोर  बढ़ने  की  संभावना है
 ।  इसके  प्रभाव  से  उत्तरी  ग्रोवर  मध्य

 दक्षिणी  उत्तर  दक्षिणी  बिहार  तथा  भारत  के  द्वीप  के  भागों  में  कहीं-कहीं  भारी  वर्षा  से

 लेकर  बहुत  भारी
 वर्षा  होने  की  आशा  है  ।

 4.  कृषि  विभाग  ने  मई  के  शुरू  में  सुखे  के  सम्बन्ध  में  एक  श्राकर्मिक  योजना  आरंभ  कर

 रखी  है  ।  राज्य  सरकारों  तथा  भारत  सरकार  के  विभिन्न  विभागों  को  विस्तृत  मांगें  aga  दिए

 गये  हैं  घ्राण  उनसे  अ्रनुरोध  किया  गया  है  कि  बे  स्थिति  पर  कड़ी  नजर  रखने  के  लिए  उपयुक्त  कदम

 उठायें  तथा इस  बात  का  सुनिश्चय  करें  कि  मौसम  की  प्रतिकूल  परिस्थितियों  का  सामना

 करने  में  किसानों  की  सहायता  करने  के  लिये  शिव  समय  पर  कार्यवाही  की  जाए  प्रौर  ग्रामीण

 जनता  के  लिये  आवश्यकतानुसार  खाद्य  तथा  पेयजल  प्रौढ़  चारे  की  व्यवस्था  की  जाये  ।

 ऋषि  कार्यक्रम  में  fa farse  कार्यवाही  को  मदों  का  पता  लगाया  गया  कौर  जिला  तथा  खण्ड

 स्तरों  पर  उन  मदों  पर  सावघानी  बरतने  के  लिये  कहा  सूखा  प्रबन्ध  के  लिये  प्रधान  मन्त्री

 का  12  सूत्री  जो  1980  के  सूखे  का  सामना  करने  का  श्राघार  राज्य  सरकारों  के

 ध्यान
 में

 लाया  गया  है  ताकि  वे  इस  वर्ष  सूखे  की  स्थिति  में  निपट  सकें  ।  बेकिंग  क्षेत्रों
 से

 भी

 Ue  किया  गया है
 कि  वे  सूखे  से  प्रभावित  क्ष  त्रों

 में  किसानों  की  सहायता  इसी  प्रकार

 सिंचाई  मंत्रालय  ने  भी  उत्तर-पशिचम  क्षेत्र  महाराष्ट्र  मध्य  प्रदेश  की  राज्य  सरकारों  को

 निर्देश  जारी  कर  दिये  हैं  जिसमें  उनसे  अनुरोध  किया  गया  है  कि  फसल  उत्पादन  के  प्रयोजनों  के

 लिये  जलाशयों  में  उपलब्ध  सिचाई  जल  का  भचघिकतम  उपयोग  करें  ।

 5.  कृषि  मंत्रालय  में  विपदा  प्रबंध  सम्बन्धी  एक  श्रन्तर-मंत्रालय  समन्वय  समिति  ने  9  जून

 1982  को  मानसून  तथा  खरीफ  मौसम  के  लिये  आनुषंगिक  योजनाओं  की  समीक्षा  की  ।  क्षेत्रीय

 प्रतिकारी  को  राज्यों  का  दौरा  करने  तथा  सूखा  प्रबंध  सम्बन्धी  श्राकरिमिक  योजनाकारों  की  समीक्षा

 करने  के  लिये  मनोनीत  किया  गया  है  ।  मंत्रिमंडल  के  सचिव  द्वारा  स्थिति  का  जायजा  लेने  तथा

 ठीक  समय  पर  कारसेवा ही  करने  के  लिए  साप्ताहिक  बैठकें  की  जा  रही  हैं  ।  अल्पावधि  किस्मों  के

 बीजों  की  व्यवस्था  उर्वरकों  का  प्रबन्ध  सिंचाई  प्रणाली  में  जल  का  भरपूर
 GT
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 29  1904  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  सूखे  की  स्थिति  तथा  सरकार

 की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  वक्तव्य

 योग  कृषि  कार्यों  के  लिये  बिजली  तथा  डीजल  की  सप्लाई  को  प्राथमिकता  पेय  जल  a

 व्यवस्था  अनादि  के  सम्बन्ध  में  मंत्रालयों  से  सम्बन्धित  अनेक  मामलों  की  सतत  समीक्षा  की  जा  रद्दी

 &  ॥

 6.  सूखा  जैसी  प्राकृतिक  areal  के  कारण  किसी  आकस्मिक  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए

 राज्यों  के  पास  मारजिन  धन  राशि  होती  है  ।  इसके  भारत  सरकार  ने  किसानों  को  कृषि

 भादानों  की  खरीद  तथा  वितरण  के  लिये  राज्यों  को  103.50  करोड़  रुपये  का  भ्रल्पकालीन  ऋण

 भी दिया है

 इसके  अलावा  सरकार  ने  दुत  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  तहत  चालू  ad  के  प्रथम

 दो  तिमाही  के  60.42  करोड़  रुपये  की  धनराशि  fad क्त  की  है  ।  राज्यो ंके  पास  1  asta

 1982  को  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  तहत  पिछले  ag  की  खच  न  की  TE  165.62

 करोड़  रुपये  को  राशि  शेष  थी  ।  इसके  चालू  वित्तीय  ad  के  दौरान  राज्यों  को  90.34

 करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  घनसाली  safer  को  गई  |  उन्हें  सलाह  दी  गई  है  वे  सूखा  से

 वित  क्षत्रों  में  कार्यक्रम  सम्बन्धी  मागं ददन  में  कोई  परिवर्तन  किये  बिना  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  करने  पर  ध्रपनाो  ध्यान  केन्द्रित  करें  ।

 7.  मेरा  मंत्रालय  उन  राज्यों  में  दौरा  करने  के  लिए  सिचाई  तथा  ऊर्जा

 विद्युतीकरण  मंत्रालयों  के  श्रविकारियों  के  संयुक्त  दल  भेज  रहा  जहां कम  वर्षा  हुई  है
 ताकि  स्थिति  का  जायजा  लिया  जा सके  ate  डी जल  तथा  अन्य  कृषि  खादानों  की  सप्लाई

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  पर  प्रभाव  डाला  जा  जिससे  उत्पादन  को  किसी

 प्रकार  की  हानि  न  हो  ।

 सदस्य-गण  यह  जानकर  प्रसन्न  होंगे  कि  कभी-कभी  सूचना  मिली  है  कि  मानसून  तेजी

 से  पश्चिमी  दिशा  की  ate  से  att  बढ़ा  जिसके  प्रतिशत  हरियाणा  wie  पंजाब  mt

 हैं  प्रौढ़  इन  तीन  राज्यों  में  पिछले  24  घंटो ंमें  साधारण  से  लेकर  बहुत  प्रगति  वर्षा  हुई
 राजस्थान  में  मान

 ट  श्राद्ध  कौर  उदय  पुर  प्रत्येक  में  3  से ०  मी०  जालौर  में  2  से०  मी ०  कौर

 सीकर  ae  अलवर  प्रत्येक  में  1  से०  मी ०  वर्षा  हुई  ।  पंजाब  कौर  हरियाणा  में  ध्रमृतसर
 कौर  हलवारा  प्रत्येक  में  3  से०  मी  ०,  पठानकोट  में  2  से०  चंडीगढ़  ae  करनाल  प्रत्येक  में

 1  से०  मी०  और  रोहतक  में  में  6  से०  मी०  वर्षा  हुई  ।  उत्तर  प्रदेश  में  देहरादून  से०  ato

 हरदोई  में  5  से०  मी०  भ्र ौर  कानपुर  में  4  से०  मी०  वर्षा  हुई  ।  उड़ीसा  के  समुद्रतट  से  परे  उठने

 वाले  हवा के
 दबाव  के  प्रभाव  ये  मध्य  प्रदेश  में  भी  2  से  6  से०  मी०  वर्षा  व्यापक  रूप  से  हुई  ।

 पिछले  24  घंटों  में  उड़ीसा  में  भी  व्यापक  रूप  से  वर्षा  हुई  परिचित  बंगाल  में  बद्ध  aye  में  5

 से
 ०

 मी०  we  कूच  बिहार में
 3  सेन्टी  मीटर  वर्षा  हुई  ।

 9.  यह  दुख  की  बात  है  कि  1981-82  के  दौरान  खराब  मौसम  के
 बावजूद  खाद्यान्न

 करते त  ७  ह उत्पादन  के.रिकाड़े  स्तर  तथा
 खाद्यान्न  वसूली  के  रिकाड़ें  स्तर  प्राप्त

 पश्चात्  इस  वर्ष  हमें

 299



 देश  के  विभिन्न  भागों  में  सूखे  की
 स्थिति

 ते  थां
 सरकार  20  1982

 द्वारा  की  गई  कां्यबोाही के  aft  में  व्यंग्य

 किट

 राव  धीरेन्द्र

 विलम्बित  एवं  कम  मानसून  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  हालांकि  खरीफ  के  शेष  wat  के

 दौरान  मानसून  की  प्रवृत्ति  का  अभी  से  भ्रनुमान  लगाना  संभव  नहीं  सदन  इस  बात  से

 सहमत  होंगा  कि  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारें  दोनों ही  इस  वर्ष  मई  के  arta  से  ही  समय  से

 कार्रवाई  कर  रहीं  हैं  ।  मैं  लंदन  की  इस  बैत  को  भा दवा सन  देता हं  कि  शिकार  येह  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  सभी  शभ्रावदे्यक  उपाय  करेंगी  कि  सिचाई  को

 तथा  डीजल  की  व्यवस्था  करके  किसानों  को  यथासंभव  श्रघिकतन  सहायता  दी  जाएंगी  मुंछ

 विश्वास है  कि  हमारे  किसान  इस  चुनौती  का  सामना  उसी  साहस  एवं  से  करेंगे  जेसा  कि

 पहले  करते  रहे  हैं  ।

 महोदय  :  सभा  काल  पूर्वाह्न  11  बजे  समवेत  होने  तक  के  लिए  स्थगित

 नीति है  ।

 तत्पश्चात  लोक  सभा  बुधवार  21  if सहनी
 82/30  1904  के  11  बजे

 तक  के  लिए  स्थगित  हुई  |

 मुद्रक  ;  आकाश  दीप  20  नई  दिल्ली
 21.0
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